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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 हजी रा-बीजापुर-जगदी शपुर  पाइप  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  विश्व  ब्यापी

 प्रस्ताओों  का  मारतीय  गेस  प्राधिकरण  हारा  मूल्यांकन

 #4  10,  श्री  के०  पो०  उन्नीकृष्णन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रा-बोजापुर-जगदीशपुर  पाइप  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  विश्व-व्यापी  प्रस्तावों

 का  मूल्यांकन  हेतु  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लि०  को  नामांकित  किया  गया

 क्‍या  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 इस  रिपोर्ट  में  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 कया  सरकार  का  विचार  हस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  मबल  किशोर  :  वैस

 अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  मे  एच०बो०जे०  गैस  पाइप  लाइन  के  निर्माण हेतु
 1985

 में  मिविधाएं  आमन्त्रित  की  ।

 हां  ।

 और  विश्व-ब्यापी  निविदाओं
 के  भ्रत्युत्तर  में  प्राप्त  बोलियों  का  मूल्यांकन  किया  जा

 रहा  इस  समय  इसका  ब्यौरा  देना  लोकहित  में  उचित  नहीं



 भौखिक  उत्तर  17  198  5
 EE  a

 क्री  के०  पी०  उम्मीकृष्णन  :  मेरे  माननीय  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  जी  ने  स्पष्ट  कारणों  से  पूरा

 उत्तर  नहीं  दिया  पिछले  कुछ  सप्ताहों  से कई  समाचार  पत्र  सरकारी  स्रोतों  को  उद्धत  करते  हुए  --

 न  कि  प्रेस  संवाददाता  की  अपने  आप  बनाई  गई  कहानी  यह  समाचार  देते  रहे  हैं  कि  निविदाएं  खोली

 जा  रही  हैं  निश्चय  इन  निविदाओं  को  निविदा  प्रेषकों  के  समक्ष  ही  खोला  गया  यह  भी  बताया

 गया  कि  स्पाई-केपग  और  एन०  एन०  के०  और  फ्रांसीसी  तथा  जापानी  कंपनियों  का  एक  ने

 739.38  करोड़  रुपये  की  न्यूनतम  निविदा  भेजी  है  जो  स्नेम्प्रोजेट्री  और  डाडसेल  से  1190  करोड़  रुपये

 कम  बाहर  के  सभी  लोगों  को  पत्ता  कि  यह  किस  विषय  में  आखिरकार  यह  एक
 निविदा  प्रक्रिया  है  जो  एक  सार्वजनिक  प्रक्रिया  होती  है  ।  किन्तु  संसद  को  अंधेरे  में  रखा  जा  रहा  वे

 कहते  हैं  कि  व ेलोकहित  को  देखते  हुए  इसे  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  ये  समाचार  ठीक  हैं  ।  स्नैम्प्रोजैट्री  के  आवासी  प्रतिनिधि  श्री  क्वाट्रोडी  ने  एक  संबाददाता

 सम्मेलन  किया  भौर  वे  भी  कहते  हैं  कि उनकी  निविदा  ऊंची  है  कितु  सिर्फ  4  प्रतिशत  ही  ।  इस
 लन  में  भारत  में  इटली  के  राजदूत  ने  भी  भाग  लिया  जो  कहते  हैं  कि  उन्होंने  भारत  सरकार  को  पहले

 ही  लिख  दिया  है  कि  उनकी  निविदा  पर  पुनविचार  किया  इस  विषय  में  मैं  आपका  स्पष्टीकरण

 चाहता  हूं  ।  क्योंकि  जनता  को  पहले  से  ही  यहू  सब  पता  है  -  तो  संसद  को  ये  सूचना  देने  में  वे  लोकहित
 के  नाम  पर  क्यों  झिझ्क  रहे  क्या  ये  सूचनाएं  ठीक  हैं  ?  क्या  इटली  के  राजदूत  अथवा  स्नैम्प्रोंगेट्टी
 के  अनुरोध  पर  वे  उनकी  निविदा  पर  पुनविचार

 री  मतल  किशोर  दार्मा  :  जहां  तक  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  का  संबंध  है  मैंने

 उनमें  से  कुछ  को  पढ़ा  समाचार  पत्रों  में  सरकारी  स्रोतों  को  उद्धत  किया  कितु  मैं  इससे  इंकार

 हूं--क्योंकि  न  तो  मन्त्रालय  ने  और  न  ही  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  ने  उन्हें  प्रकाशित  किया  है
 और  न  ही  प्रेस  को  भेजा  है  ।  जहां  तक  निविदाएं  खोले  जाने  का  प्रश्न  है--,यह  सच  है  कि  निविदायें

 खोली  जा  चुकी  हैं  और  यह  भी  सच  है  जंत्षाकि  मैंने  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  कहा  है  कि

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लि०  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  मैंने  यहू  कभी  नहीं  कहा  -  कि  रिपोर्ट  प्राप्त

 नहीं  हुई  ।  रिपोर्ट  हुजी रा-बीजापुर-जगदीशपुर  पाइप  लाइन  के  मूल्य  निविदा  के  संबंध  में  कितु  जहां
 तक  कि  किसमे  सबसे  कम  बोली  दी  और  निर्णय  किसके  पक्ष  में  सम्बन्धी  ब्योरे  की  बात  है  इस
 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  कई  बातें  ऐसी  हैं  जिनकी  जांच  की  जाती  इनमें  से  एक  है
 वित्तीय  प्रारूप  ।  कुछ  पारियों  की  तरफ  से  आपत्ति  भी  की  गई  है  इन  पर  भी  विचार  किया  जाना

 है  क्योंकि  निर्णय  करने  से  देश  के  हित  में  यह  बेहतर  होगा  कि  सभी  आपत्तियों  पर  विचार  किया
 जाये  ताकि  हम  कोई  गलती  न  कर  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  पाइप  लाइन  इसलिए  हम  कोई
 खतरा  नहीं  मोल  ले  सकते  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  उत्तर  से  मेरे  माननीय  मित्र  संतुष्ट  होंगे  ।

 श्री  के०  पी०  उम्भीकृष्णन  :  मैं  संतुष्ट  हूं  या  सभा  को  तो  संतुष्ट  करना  ही
 1984  4  में  पिछली  सरवार  ने  एक  सुविचारित  निर्णय  लिया  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की

 पिछले  35  वर्षों  की  हमारी  नीति  के  आधार  हमने  भा  रतीय  गैस  प्राधकरण  लि०  का  गठन  किया  और

 इसके  उद्देश्यों  में  देश  के  बाहुर  पाइप  लाइन  के  प्रारूप  तेयार  करना  तथा  निर्माण  करना  भी  यदि

 आप  तत्कालीन  सरकार  की  तीतियों  के  अनुरूप  संसद  द्वारा  गठित  इस  प्राधिकरण  की  नियमावली  को

 देखें  तो आपको  इसका  सही  पता  लग  जायेगा  ।  इस  सरकार  ने  सत्ता  में  आते  ही  इसके  मूलरूप  को  ही  बदल

 द
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 अमल  प्ाहफपज-पयथयथयायभ ज्कऊा

 दिया  और  गैस  प्राधिकरण  को  मूल्यांकन  करने  का  पूर्ण  अधिकार  दे  दिया  गया  तथा पूर्ण  दायित्व
 दे

 दिया  गया  बहरहाल  जो  भी  जो  हो  गया  सो  हो  अब  इस  पाइप  लाइन  का  निर्माण  कार्य

 फरवरी  1985  में  आरम्भ  होता  उसके  बाद  इसे  बदल  कर  अप्रैल  1986  कर  दिया  अब

 दिसम्बर  1985  चल  रहा  मैं  मंत्री  जी  के  दृष्टिकोण  को  समझ  रहा  हूं  कि  प्रत्येक  बात  पर  विचार

 किया  जाना  है  कितु  फिर  भी  वह  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि यह  निर्णय  कब  लिया

 गुना  संयंत्र  को  जो  उन  संयंत्रों  में  स ेएक  जिनके  लिए  गैस  सप्लाई  की  जाती  दिसम्बर  1986  में

 पूरा  हो  जाना  चाहिए  पर  बाद  में  25  माह  के  कार्यक्रम  के  आधार  पर  इसे  बदलकर  मार्च  1985  कर

 दिया  गया  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  दया  पुनरीक्षण  करने  के  बाद  वह  इस  स्थिति  में  हैं  कि
 अपने  पूर्व

 रित  कार्यक्रम  के  अनुधार  कार्य  पूरा  हो  जाएगा  या  उन्होंने  फिर  से  कार्य  क्रम  में  संशोधन  कर  दिया

 उनका  वतंमान  कार्यक्रम  क्या  है और  क्या  इन  सब  पर  विचार  करने  और  एक  ही  स्थान  पर

 दायित्व  निर्धारित  करने  का  दावा  करके  वे  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 श्री  नवल  किशोर  एक  स्थान  पर  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  के  हस  प्रश्त

 पर  सभा  में  काफी  विस्तार  से  चर्चा  हो  चुकी  और  सरकार  ने  देश  के  व्यापक  हित  में  इस  पर

 समझकर  निर्णय  लिया  इस  प्रश्न  का  उत्त  र  देते  मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि  1985  के  अन्त  तक

 यह  ठेका  दे  दिया  जायेगा  |  और  मैं  इस  बात  पर  दृढ़  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  हजी  रा-बी
 पुर  पाइप  लाइन  का  ठेका  दे  दिया  जाएगा  |  जहां  तक  गुना  के  पाइपलाइन  के  पूरा  होने  का  संबंध  है  मैं

 पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हम  आशा  करते  रहे  हैं  कि  गुना  तक  यह  पाइप  लाइन  तब  तक  बन  जाएगी  जब

 इस  उवे  रक  संयंत्र  को  उ्वं  रक  उत्पादन  के  लिए  गैस  की  आवश्यकता  होगी  ।  भर  मैं  भआाशा  करता  हूं  कि

 ऐसा  ही  होगा  ।

 भ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  सबसे  पहले  माननीय  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  वे  हमें  यह

 बताएंगे  कि  इसके  लिए  कितने  लोगों  की  निविदाएं  विचाराधीन  मैं  संख्या  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  नाम

 क्या  उनमें  से  सब  विदेशी  कम्पनियां  ही  हैं  या  उनके  अलावा  भी  कोई  हैं  ।

 दूसरे  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  यह  सुविदित  है  और  आप  सब  भी  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि

 विश्व  की  सबसे  बड़ी  पाइप  लाइन  का  निर्माण  साईबेरिया  से  पश्चिमी  यूरोप  तक  सोवियत  प्रौद्योगिकी

 तथा  उपक  रणों  से  हुआ  और  ऐसा  लगता  है  कि  पश्चिमी  यूरोप  वालों  को  इससे  काफी  संतोष  है  ओर

 उन्होंने  इसे  स्वीकार  भी  कर  लिया  इन  निविदाओं  के  लिए  आमंत्रित  करने  से  पहले  सभी  प्रकार  की

 बहुदेशीय  कम्पनियों  को  सरकार  ने  सोवियत  प्रौद्योगिकी  तथा  उपस्करों  के  लिए  क्यों  प्रयत्न  नहीं
 यह  जानते  हुए  भी  कि  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बीच  हमारे  आपसी  संबंध  बहुत  अच्छे  क्‍या

 उन्होंने  इस  पाइपलाइन  के  लिए  सोवियत  प्रौद्योगिकी  और  सहायता  प्राप्त  करने  की  संभावनाओं  का

 पता  लगाने  का  कोई  प्रयत्न  किया

 क्री  नवल  किश्ञोर  शर्मा  :  इस  मामले  में  सोवियत  सहायता  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  मुझे  यह
 कहना  है  कि  क्योंकि  ट्मने  अन्तर्राष्ट्रीय  निव्दाओं  के  आधार  पर  एक  स्थान  पर  श्ृम्पूर्ण  उत्तरदायित्व
 का  निर्णय  लिया  है  इसजिए  सोवियत  संघ  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  उनके  साथ  चर्बा  करने
 का  कोई  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 ह॒
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 रत ऊचकिजज-ज

 श्रो  इसाजोत  गुप्त  :  क्यों  ?

 श्री  नवल  किश्ञोर  शर्मा  :  निश्चय  ही  मैं  पाइप  लाईन  बिछाने  के  उनके  अनुभव  से  इन्कार  नहीं
 करता  यदि  सोवियत  संघ  ने  इसे  उचित  समझा  होता  तो  वे  भी  निविदा  भेज  सकते  थे  ।

 जहां  तक  पार्टियों  के  नाम  का  संबंध  है  मैं  चार  पार्टियों  का  नाम  ले  सकता  हूं  जिन्होंने  अपनी

 भिचिदा  भेजी  ये  हैं  फ्रांस  की  स्पाई  केपाग  मेक्सिको  की  इटली  की  सनम  कनाडा  का

 सोबा  इन  पार्टियों  के  अपने  अन्य  सहयोगी  भी  स्पाई  केप?ग  के  इसके  सहयोगी  इसके  जापान
 के  एन०  के०  के  ०,  जापान  के  टोयो  इन्जी  निर्यारिंग  कार्पोरेशन  टो०  सी०  आई०  बी०  एच०

 पुंज  एण्ड  और  एल०  एण्ड  टी०  कान्डक्स  के  अन्य  सहयोगी  --  टी०सी०  आई०  एल०  भौर  बी०

 एच०  ई०  एल०  स्नैप  प्रोजेट्टी  अन्य  सहयोगी  है  डाड्सेल'**

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 अमे  सबल  किक्षोर  धार्मा  :  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रखंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।

 (  व्यक्षघान  )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  गैस  पाइप  लाइन  पर  बहुत  से  प्रश्न  हैं  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अपना  काम  मालूम  मुझे  मार्गदर्शन  की  आवश्यकता  नहीं  मैंने

 पहले  1  5  मिनट  लगा  दिए  हैं  ।

 ~
 झ्ली  एस०  जयपाल  रेह्डी  :  हमें  कुछ  और  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  अधिकारों  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  !

 भरी  एस०  णयपाल  रेड्डो  :  हम  तो  आपसे  केवल  अनुरोध  करने  की  कोशिश  कर  रहे  थे

 झब्यक्त  सहोदय  :  मैंने  इस  पर  15  मिनट  के  समय  की  अनुमति  दे  दी  इतना  ही  काफी

 शाज्यों  में  केमिकल्स  काम्प्लेक्स  स्थापित  करमा

 #412.  भी  एस०  रघुमा  रेड्डी

 ।

 sear  क्या  उत्चोग  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  धर्म  पाल  सिहु  सलिक

 (%)  कया  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में
 एक

 कैमिकल  काम्प्लेक्स  स्थापित  करने  का  कोई  अस्ताव

 कैसतौप  सरकार  के  विधाराधीन  और
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 यदि  तो  क्या  प्रत्येक  राज्य  में  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  स्थान  का  चयन  कर  लिया  गया

 है  और  प्रत्येक  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 शसायन  झौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  झ्ार०  के०  जयचणस्त  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  माननीय  मन्त्री  जी  का  उत्तर  ठीक  उन्होंने  इस  संबंध

 में  कुछ  भी  विचार  नहीं  है  ।  हम  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  काफी  मात्रा  में  रसायनों  का  आयात  कर

 रहे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी  रसायनों  के  आयात  के  विकल्प  के  रूप  में

 प्रत्येक्ष  राज्य  में  रसायन  उद्योग  स्थापित  दरने  पर  विचार

 श्री  ्रार०  के०  जयचन्त्र  सिह  :  जैसा  कि  मेरे  उत्तर  में  बताया  गया  हमारे  पास  प्रत्येक

 राज्य  में  रसायन  उद्योग  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  जैसे  ही  निजी  कम्पनियों

 अथवा  राज्यों  के  औद्योगिक  विकास  निगमों  से  कोई  आवेदन  आयेगा  और  जब  इसकी  आवश्यकता

 हम  निश्चय  हो  ऐसा

 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  हम  आज  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  रसायनों  का  विदेशों  स ेआथात
 कर  रहे  माननीय  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे  सभी  राज्यों  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  या

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  इन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहे  आन्भ्र  प्रदेश  के  गोदावरी
 बेसिन  में  गैस  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  क्‍या  मैं  यह्‌  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  मन्त्री  जी  आनध्न  प्रदेश  में

 पेट्रो-रसायन  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रो  झार०  के०  जयचर्र  सिंह  :  प्रश्त  का  संबंध  रसायन  काम्पलेक्स  से  आन्ध्न  प्रदेश  में

 पेट्रो-रसायन  काम्पलेक्स  की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  थुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया

 हरी  घर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  संस्थापित  क्षमता
 के  हिसाब  से  विभिन्न  रसायनों  और  कीटनाशकों  के  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  जा  रहा
 यदि  तो सरकार  इन  रसायन  काम्पलेक्सों  की  स्थापना  करने  की  योजना  क्‍यों  नहीं  बना

 रही  है  ?

 भी  प्रार०  के०  जयचन्त्र  इस  समय  मेरे  पास  बिल्कुल  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  मैं

 इन्हें  एकत्रित  करके  माननीय  सदस्य  को  भेज

 भरी  भारायण  चोबे  :  रासायनिक  का  रखाने  लमाये  जा  रहे  हैं
 *  जो  भी  रासायनिक 2  ।  )

 कारखाने  स्थापित  किए  जा  रहे
 वे  इस  देश  में  अनेक  लोगों को  मृत्यु  का  कारण  बन  रहे

 क्योंकि  भारत  सरकार  तथा  हमारा  श्रम  विभाग  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  पूरी  सावधानी  नहीं  बद्धत  रहा
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 भोपाल  में  गँस  त्रासदी  और  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  हुई  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  आप  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  कि  देश  में  अधिक  से  अधिक  रासायनिक  कारखानों  को  स्थापना

 की  जा  सके
 **  देश  के  बाहर  ही  क्यों  ?  देश  के  अन्दर  ही  अनेक  स्थानों  पर  ऐसे  कारखाने

 गेने  चाहिएं  ?  आप  सुरक्षा  सम्बन्धी  क्‍या  उपाय  कर  रहे  ताकि  नागरिकों  के  जीवन  सुरक्षित  हो

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ये  रासायनिक  का  रखाने  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  नहीं  होने  चाहिए  ।

 ऊर्जा  भन्‍्त्री  :  हम  कच्चे  तेल  आदि  ज॑से  अन्वेषित  अपने

 रसायनिक  पदार्थों  का उपयोग  पेट्रो-रासायनिक  उप-उत्पाद  उद्योगों  के  लिए  करना  चाहते

 हैं  ।  किन्तु  साथ  ही  हम  यह  भी  चाहते  हैं  य ेरासायनिक  प्रदूषण  अथवा  दु्घेटना  अथवा  अन्य

 किसी  भी  प्रकार  से  हुमारी  जनता  को  नुकसान  न॑  पहुंचाएं  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  सामान्य  नीति  हमने

 अपनाई  है  वह  यह  है  कि  जहां  कहीं  भी  ये  काम्पलंक्स  अथवा  उद्योग  स्थापित  किए  वे  अधिक

 आबादी  वाले  स्थानों  पर  अथवा  उनके  समीप  न  साथ  ही  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी

 वेज्ञानिक  और  ओद्योगिकीय  सावधानियां  बरती  जायें  और  निवारक  उपाय  किये  जायें  कि  दुघंटना

 होने  पर  भी  कोई  खतरा  नहीं  यही  हमारी  नीति  है  ओर  इसी  का  अनुपालन  हम  करना

 चाहते

 भ्रो  मारायण  चोबे  :  श्रम  आधुक्त  इन  सब  बातों  का  ध्यान  नहीं  रखते  हैं  ।

 भी  बसन्‍्त  साठे  :  पहले  मुझे  अपनी  बात  खत्म  करने  मैं  आपको  एक  बात  बताना

 चाहता  हूं  ।  बम्बई  जेसी  जगह  में  जहां  कैमीकल्स  फर्टिलाइजरਂ  की  स्थापना  की  गई  वह
 स्थान  पहले  नगर  से  बाहर  यही  बात  कलकत्ता  में  भी  देखी  गई  और  यही  अन्य  बड़े  नगरों  का  भी

 अनुभव  रहा  जब  आप  कोई  रासायनिक  कारखाना  लगाने  को  बात  सोचते  हैं  तो सभी  सावधानियां

 बरती  जाती  हैं  और  आप  इसे  नगर  के  बाहर  लगाते  किन्तु  शीघ्र  ही  कुछ  सालों  में  ही  यह  सम्पूर्ण

 क्षेत्र  धनी  आबादी  वाला  क्षंत्र  बन  जाता  और  एक  खतरा  बन  जाता  यह

 इसके  सभी  पहुलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  करने  वाला  है  और  सभी  निवारक  उपाय  भी  करने

 होंगे  ।

 भरी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  पेट्रोलियम  मंत्री  महोदय  ने  हमें  सूचित  किया  कि
 जगदी  पाइप  लाइन  के  आधारभूत  ढांचे  का  जो  कार्य  चल  रहा  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त
 तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 अतः  मैं  रसायन  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्राकृतिक  गैस  के  उपयोग  की

 हमारी  कोई  योजना  है
 **

 भी  प्रताष  मानृ  क्र्मा  :  मैं  अपनी  बात  से  मुकर  नहीं  रहा  मैं  रसायम॑  मस्त्रालय  की  बाबत
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 कह  रहा  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्लास्टिक  और  अन्य  तथा  श्रेणियों  जैसे  प्राकृतिक

 गैस  से  उर्व रक  उत्पन  करने  के  अतिरिक्‍त  रसायन  उद्योग  में  अन्य  कारकों  के  लिए  प्राकृतिक  गैस

 इस्तेमाल  करने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  योजना

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  मैंने  कहा  है  कि  कच्चे  तेल  और  गैस  से  बनने  वाले  सभी  उत्पादों  का उपयोग

 हम  पूरी  तरह  से  राष्ट्रीय  हित  में  करना  चाहते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  तेल  की  खोज

 *413.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  तीन  तटवर्ती  जिलों  में  1986  में  तेल  की  खोज  करने  के

 बारे  में  निणंय  लिया

 यदि  तो  खोज  का  कार्य  कौन-सा  संगठन

 वहां  कितने  तेल  के  कुएं  खोदे  ओर

 इस  संबंध  में  कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  सवल  किशोर  :
 ह

 आयल  इंडिया  लिमिटेड

 और  1986-87  के  दोरान  लगभग  7  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  छः  अन्वेषी

 कुओं  (12000  की  खुदाई  होने  की  रांभावना

 श्री  राधाकांत  डिगाल  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  के  उत्तर  का  स्वागत  करता  हूं  ।  साथ

 ही  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  में  वे  विभिन्‍न  जिले  कोन  से  हैं  जहां  सर्वेक्षण  किया
 गया  था  और  क्या  यह  सत्य  है  कि  उत्तर  में  दिए  गए  6  कुओं  से  अधिक  की  छुदाई  की  जाती  हिए  थी

 और  यदि  हां  तो  क्‍या  अतिरिक्त  कुओं  की  श्लोज  और  खुदाई  के  लिए  निधियों  की  व्यवस्था  की

 जायेगी  ।

 श्री  नवल  किशोर  धार्मा  :  1986-87  के  वा्धिक  कायंक्रम  में  उड़ीसा  में  6  कुओं  क

 खुदाई  की  जानी  है  और  वहां  12,000  मीटर  खुदाई  की  इस  इस  वर्ष  के  लिए
 7.1  करोड़  रुपये  की  योजना  व्यवस्था  की  गई

 पंचवर्षोय  योजना  के  अनुसार  उड़ीसा  के  तट्वर्ती  इलाकों  में  कुल  9  अन्वेषी  कुएं  खोदे

 7
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 का
 जाने  की  सम्भावना  योजना  के  18,000  मीट्रिक  के  कार्यक्रम  पर  9.50

 करोड़  रुपये  लागत  की  संभावना  है|

 थ..बलल्‍ल-----ननन«ममनमनमन++ मनन  मनन  न  नमन  नमनमनमकननन  न  मनन  न  नमननन-मननन  ननननननननननन  नम  नम  नमन

 भी  राधाकांत  डिगाल  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  क्या  यह  सत्य  है  कि  दिसम्बर

 1985  के  प्रथम  सप्ताह  में  उडीसा  का  दौरा  करने  वाले  तीन  सदस्यीय  विश्व  बैंक  दल  ने  इस  प्रणाली  को

 उत्तर-पर्वी  समुद्र  तट  तक  विशेषतः  उड़ीसा  के  लिए  तट  से  दूर  तेल  खोज  तक  विस्तृत  करने  का  समर्थन

 किया  यदि  ऐसा  है  तो  इन  परियोजनाओं  के  कार्यात्वयन  के  लिए  विश्व  बेंक  से  कितनी  अनुमानित
 सहायता  राशि  ध्राप्त  की  जायेगी  और  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थ्रो  मवल  किशोर  हार्मा  :  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  परियोजनाओं
 का  वित्तपोषण  किन  स्रोतों  से  किया  जाएगा  और  7  करोड़  रुपये  की  इस  राशि  को  जुटामे  के  लिए
 सरकार  क्‍या  विचार  कर  रही

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  धन  की  व्यवस्था  योजना  आबंटन  से  और  हमारे  आन्तरिक  संसाधन

 जिन्हें  हम  उत्पन्न  करते  से  आ  जाएगी  ।

 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  मिदनापुर  उड़ीसा  के  अपेक्षाकृत  नजदीक  इसलिए
 मैं  एक  प्रश्न  पूछ  रहा  समाचार  पत्र  में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  कामंरेड
 अमल  दत्त  के  अनुसार  एशिया  का  सबसे  बड़ा  तेल  क्षेत्र  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिले  के  घातन  क्षेत्र

 में  पाया  गया  हमने  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  भी  पत्र  लिखा  इसी  परिप्रेक्ष्य  में  क्या  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  मिदनापुर  जिले  में  तेल  की  खोज  के  लिए  खुदाई  करवाने

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  तथापि  यह  प्रश्न  मिदनापुर  जिले  से  सम्बन्धित  नहीं  है  फिर

 क्योंकि  यह  मामला  सभा  में  उठाया  गया  है  मुझे  कहना  पड़  रहा  है  कि  दुर्भाग्यवश  ये  प्रेस  रिपोर्ट  सही
 काश  यह  सच  होती  ।

 किम्तु  जहां  तक  मिदनापुर  में  खुदाई  के  सुझाव  का  सम्बन्ध  यह  कार्यवाही  के  लिए  एक

 सुझ्नाव

 जाली  पन्नों  के  श्राधार  पर  लगाए  गए  टेलीफोन

 *414.  भी  सूल  चम्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 वफोस्स  इन्स्टाल्ड  आन  फंक  लेटसंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उक्त  मामलों  का  व्योरा  क्‍या  है  और  तत्संबंधी  कार्य  प्रणाली  क्या
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 विभाग द्वारा टेलीफोन ओर एक्सटेन्सन लगाने के ऐसे कितने मामले अब तक पकड़े गये हैं और वे शहर के किन इलाकों में पकड़े गए क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे कोई भामले पकड़े भये यदि तो कब और ऐसे मामलों की पुनरावृति रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कितने मामलों में कार्यबाही की गई है ? संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री राम निवास मिर्धा ): जी दूरसंचार विभाग द्वारा जांच करने पर यह पता चला है कि दिल्ली टेलीफोन के कार्यालयों में अनियमित स्वीकृतियों के आधार पर कुछ टेलीफोन कनेक्शनों की स्थापना अथवा उनकी अवधि बढ़ाई गई थी । अब तक ऐसे 32 मामलों का पता चला है और वे क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधिकार केन्द्रीय जांच दिल्‍ली ने मामला दर्ज कर लिया ] श्री मूल चरद डागा : अध्यक्ष यह जो अखबार में निकलता है कि प्रतीक्षा कीजिए टेलीफोन लेमे इसकी अब जरूरत नहीं मालूम क्योंकि आपने एडमिट किया है कि फर्जी दस्तखत करके टेलीफोन प्राप्त किये गये बड़ी अच्छी बात आप कृपा करके बताइए कि आपके विभाग को यह कब मालूम हुआ कि फर्जी वस्तश्बवत करके टेलीफोन दे दिए जाते यह्‌ कब मालूम हुआ और कब इन्कक्‍्वायरी आड्डर दिया और कौन-कोन से महानुभाव बड़ी-बड़ी हस्तियां थीं जिन्होंने वो टैली फोन फर्जी प्राप्त कर लिया टेंपरेरी और उसके अलावा उन्होंने एक्सटेंशन भी ले लिया । आप उन लोगों के नाम दे दीजिए । उनके खिलाफ आपने अभी तक कायंवाही क्यों नहीं की ? श्री रास निवास सिर्धा : यह मामला अभी पिछले ही कुछ दिनों महीनों का ज्यादा लम्बा नहीं है और हमारे विभाग की सतर्कता के कारण ही ये पकड़ा गया जब्ब हमारे दिल्ली टेलीफोन वालों को पता



 शडडिटॉॉफॉसॉ्ॉ  ०  ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  डागा  जी  की  उम्मीदों  पर  पानी  फेर  दिया  ।

 क्ड

 क्री  रास  निवास  मिर्धा  :  जब  दिल्‍ली  टेलीफोन  वालों  को  पता  लगा  कि  दिल्‍ली  एक्सबेंज  के

 लिए  क्यों  ज्यादा  चिट्ठियां  आ  रही  हैं  आउट  आफ  टर्न  एलोकेशन  के  तब  उन्होंने  जांच  की  और

 डायरेक्टर  से  पूछा  कि  आपने  कितने  लोगों  की  सूची  भेजी  जब  सूची  का  मिलान  किया  गया  तो  पता

 छूगा  कि  ये  आज्ञा  जारी  नहीं  की  गई  थी  |  तब  इसकी  जांच  की  गई  और  20  पहले  पकड़े  तो  बाद

 में  पकड़े  गए  ।  सारे  मामले  सी  ०बी०आई०  को  दिए  गए  हैं  ।

 क्षी  रास  प्यारे  पनिका  :  डागा  साहब  को  कैसे  पत्ता  लगा  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  की  भी  इन्क्‍्वायरी  कराएंगे  ।

 श्री  मूल  चरद  डागा  :  इसमें  कोन-फोन  से  ब्यक्ति  लगे  हुए  थे  ?

 ओी  राम  निवास  मिर्घा  :  कौन-कौन  से  लोग  लगे  हुए  ये  सी  ०बी  ०भाई०  की  जांच  के  बाद  ही
 पता

 भ्री  मूल  चम्द  डागा  :  अध्यक्ष  मैंने  प्र  किया  था  कि  कौन-सी  तारीख  को  मालूम
 अश्यबार  में  अक्तूबर  में  प्रकाशित  हो  चुका  24  अक्तूबर  उसके  पहले  आपके  डिपार्टमेंट  ने

 सतर्कता  से  काम  किया  या  यह  आप  कौन  सी  तारीख  थी  और  उन  कनेक्शन  को  आपमे

 डिसकनेक्ट  किया  या  नहीं  ?

 झी  रास  सिवास  सिर्धा  :  अखबार  में  आने  से  पहले  हमारे  विभाग  ने  इस  चीज  को  पकड़
 लिया

 भरी  मूल  चन्‍्द  तारीक्ष  बताइए  ।  तारीख  बता  नहीं  रहे

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  आपने  जब  अखबार  में  उससे  पहले  इस  चीज  को  पकड़  लिया

 गया  अश्वबार  में  आने  से  पहले  कार्यवाही  शुरू  हो  चुकी  थी  ।

 झह्रध्यक्ष  महोदय  :  तारीख  भी  भिजवा  देना  इनको  |  तारीख  भिजता

 क्रो  मूल  चरद  डागा  :  यह  तो  बताइए  कि  जिन्होंने  कनेक्शन  ले  लिए  हैं  उनको  डिसकनेक्ट  किया
 या  नहीं  ।

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  ऐसा  हुआ  कि  ये  जो  32  आदमी  मैंने  बताए  फौरन  इनके  कनेक्शन
 डिसकनेक्ट  किए  गए  और  इनको  पत्र  लिखा  कि  आप  आपने  कंसे  कनेक्शन  लिया  कब
 आपने  द रख्वास्त  दी  लोग  तो  वापिस  ही  नहीं  आए  यह  बताने  और  कहां  से  यह  सब  कुछ

 विभाग  बालों  से  कितका  संबंध  यह  सारा  कुछ  सी०  बी०  आई०  की  जांच से  पता  चलेगा  ।

 भरी  रास  समगीना  सिञ्र  :  उनका  नाम  क्या  है  ?
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  नाम  जांच  के  बाद  पता

 [  भ्रनुवाद ]

 श्री  अ्रमल  दत्त  :  मुझे  समाचार  पत्र  से  यह  जानकर  आश्चर्य  हुआ  कि  सांसदों  के  जाली

 पत्रों  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  ये  प्राथमिकताएं  दी  गई  हैं  ।

 मेरे  अपने  मामने  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  वास्तविक  पत्र  पर  भी  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी

 गई  ।  मुझे  आश्चययं  हुआ  था  ओर  मैंने  अनुभव  किया  टेलीफोन  विभाग  हर  स्थान  पर

 एक  समान  नीति  नहीं  अपना  रहा  जब  कि  दिल्‍ली  ऐसे  प्राथमिकताएं  चलन  में  कलकत्ता  में

 ऐसी  प्राथमिकताएं  नहीं  दी  जातीं  |  यहू  मेरा  निजी  अनुभव  कया  मन्‍्त्री  महोदय  इस  मामले  को  स्पष्ट

 करेंगे  ?

 श्री  रास  निवास  सिर्धा  :  माननीय  सदस्य  बारी  से  पहले  आबंटन  हेतु  अनेकानेक  पत्र  लिखते  हैं

 ओर  हम  यथा  संभव  उनकी  सेवा  करने  का  प्रयत्न  करते  कभी-कभी  जब  हम  उनसे  पूछते  हैं  कि  क्या

 उन्होंने  यह  लिखा  उन्हें  याद  भी  नहीं  होता  कि  उन्होंने  ऐसा  पत्र  लिखा  है  अथवा  वास्तविक
 मामलों  पर  जो  कि  असल  में  ध्यान  देने  योग्य  होते  अत्यधिक  ध्यान  दिया  जाता  है  और  हम  उन्हें
 निभाने  की  पूरी  कोशिश  करते  हैं  ।

 [
 हिस्‍्दो  ]

 भी  रास  नगीता  सिञ्र  :  हम  सिर्फ  मन्त्री  जी  से  नाम  जानना  चाहते  उन  लोगों  के  नाम

 जरूर  बता  दें  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इंक्वायरी  के  बाद  ही  नामों का  पता  चलेगा  )

 श्र  राम  निवास  मिर्धा  :  जांच  के  बाद  ही  पता
 कि  कौन-कौन हैं  )

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  नाम  जरूर  बता  दें  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बिना  इन्फ्वाय  री  के  नहीं  हो  सकता  ।

 [  प्रमुषाद ]

 गा  त्रिपुरा  में  वृर-संचार  सेवाशों  का  विकास

 *415.  अं  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  दू  र-संचार  सेवाओं  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 कौन  सी  योजनायें  आरम्भ,की  और

 योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  राम  निवास  और  देश  में  टूर-संचार
 सेवाओं  के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  मे  4010  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  मंजूरी  दी  इस

 परिव्यय  के  आधार  पर  राज्य  यूनिटों  को  मार्गं-निर्देशन  दिए  गए  हैं  कि  वे अपनी  योजनाओं  को  अन्तिम

 रुप  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  द्वारा  अपनी  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात  ही  त्रिपुरा  की

 योजनाओं  का  ब्यौरा  पता  चल  सकेगा  ।

 श्रो  श्रजय  विश्वास  :  अगरतला  त्रिपुरा  की  राजधानी  है  ।  किन्तु  अगरतला  एस०  टो०  डी०  से

 सम्बद्ध  नहीं  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजधानियां  ही  नहीं  अपितु  जिला  मुख्यालय  भी  एस०टी०डी०  से

 झुड़े  हुए  मुसे  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  कि  आजादी  के  38  वर्ष  बाद  भी  सरकार

 ब्िपुरा  को  एस०टी  ०डी०  से  सम्बद्ध  क्यों  नहीं  कर  सकी  ।  यह  एक  स्पष्ट  उदाहरण  है  कि  केन्द्र  सरकार

 किस  प्रकार  त्रिपुरा  ओर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  अन्य  भागों  की  अवहेलना  कर  रह

 मम्त्री  महोदय  से  मेरा  सीधा  प्रश्न  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  संचार  योज्ननाओं  को  अन्तिम  रूप

 कब  देगी  ओर  कया  उसमें  अगरतला  के  लिए  एस०टी०डी०  सुविधा  सम्मिलित  होगी  और  क्या  केन्द्र

 क्रकार  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 भ्रो  रास  निबास  सिर्धा  :  हम  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्रों  और  त्रिपुरा  में  दूर-संचार  व्यवस्था  के  विकास

 की  आवश्यकता  के  प्रति  बहुत  अधिक  चंतन्य  यह  सच  है  कि  इस  समय  अगरतला  नेशनल

 बर  डायलिंग  उपभोक्ता  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  किन्तु  हम  यथा  शीघ्र  इससे  जोड़ने

 के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हम  सबसे  पहले  अगरतला  को  दिल्‍ली  से  जोड़ने  के  लिए  सैटलाइट

 सकिट  उपलब्ध  करा  रहे  इसके  बाद  अगरतला  को  कलकत्ता  से  जोड़ने  की  मांग  हम  कलकत्ता

 को  सैटलाइट  कनेक्शन  देने  के  लिए  भी  खोज  कर  रहे  क्योंकि  इसमें  सामान्य  चेनल  काम  नहीं  करते

 ओर  सैटलाइट  संदेश  के  विकास  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 हमारा  प्रयास  है  कि कम  से  कम  ये  दो  कर्तक्शन  यथा  शीघ्र  दे  दिए  इसके  बाद

 अगरतला  ओर  जिला  मुख्यालयों  के  बीच  कर्नेक्शन  देने  की  हमारी  अन्य  योजनाएं  हैं  ।

 हमारे  पास  पूरे  अगरतला  के  लिए  स्वीकृत  अंकीय  नेटवर्क  की  अन्य  योजना  और  मैं  माननीय

 सदस्प  महोदय  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  अगरतला  को  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  तथा  अन्य  स्थानों

 जोड़ने  के  सभी  आवश्यक  उपाय  किये  इसके  साथ  ही  सम्पूर्ण  त्रिपुरा  के  लिए  दूर-संचा
 विकास  की  ओर  भी  हमारा  ध्यान

 4

 भ्री  ग्रजय  विश्वास  :  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  यूनिटों  को  अपनी

 योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  मागे  निर्देश  वे  दिये  गए  राज्य  इकाइयों  को  क्या  मार्ग  निर्देश

 दिये  गए  हैं  ?

 भरी  रास  निवास  मिर्धा  :  ये  मांगे  निर्देश  एक  तरह  से  सामाम्य  हैं  क्योंकि  योजना  बड़े
 आकार को  थी  और  उसमें  11,000  करोड़  से  13,000  करोड़  रुपए  का  अनु  भान  था  उसके  लिए  हमारे
 मार्ग  निर्देश  भिन्‍न  थे  और  अब  हमने  उनमें  संशोधन  करके  अपने  क्षेत्र  आबंटन  हेतु  अधिक  वास्तविक
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 दीया  ——

 बता  दिया  एक  दिशा  निर्देश  यह  है  कि  सभी  जिला  मख्यालयों  के  टेलीफोन  स्वचालित

 हों  और  यथाशी ध्र  राजधानी  ये  जोड़  दिए  इसी  प्रकार  के  अन्य  व्यापक  दिशा  निर्देश  दूसरा
 दिशा  निर्देश  यह  है  जहां  भी  यू०एच०एस०  सम्पर्क  आवश्यक  इसे  लगाया  और  जितनी

 जल्दी  हो  विश्वसनीय  ट्रांसमीशन  प्रणाली  बनाई  कुछ  मार्ग  निर्देश  ऐसे  जिनके  अनुसार
 बे  अपनी  योजना  पर  दुबारा  विदार  करेंगे  और  तब  हम  आगे  काये

 भारतोय  लागत  तथा  संकर्म  लेखापाल  संस्थान  का  कार्यकरण

 +4  |6.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($)  क्‍या  1984  को  समाप्त  तिमाही  के  लिए  भारतीय  लागत  तथा
 संकम  लेखापाल

 संस्थान  की  आंतरिक  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  बंक  खातों  क ेसमायोजन  में  32  लाख  रुपए  से  अधिक  का

 अन्तर  पाए  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  संध्ष्यान  द्वारा  लगभग  12  लाख  रुपए  की  राशि  बैंक  में  जमा /  ७९  ए्‌
 कराये  जाने  का  दावा  किया  गया  परन्तु  वह  बेंक  में  उपलब्ध  रिकार्डों  से  मेल  नहीं  खाता

 यदि  तो  सरकार  का  संस्थान  के  1.5  लाख  विद्याथियों  और  6000  सदस्यों  के  ह्व्तिों
 ए  इस  मामले  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  और 4

 )  क्या  सरकार  का  विचार  संस्थान  की  परिषद  को  भंग  करके  लागत  तथा  संकम  लेक्ञापाल

 1959  की  धारा  35  के  अन्तर्गत  कायंत्राही  करने  का  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  बिसाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  :  से  एक
 बिवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 और  इंस्टीट्यूट  आफ  कास्ट  एण्ड  वर्कर्स  एकाउन्टेन्ट्स  आफ  इंडिया मे  सूचित  किया

 है  कि  आन्तरिक  लेखा  परीक्षकों  ने  1984  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  बारे  में  अपनी

 रिपोर्ट  में  32  लाख  रुपये  की  कमी  को  रिपोर्ट  नदीं  दी  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट में  कहा  है  कि

 इंस्टीट्यूट  द्वारा  जमा  की  गई  और  रोकड़  बही  में  दर्ज  की  गई  निम्नलिखित  रकम  बंक  विवरण  पत्र  से

 सम्बद्ध  नहीं  थी  और  ना  ही  बैंक  विवरण  पत्र  उनसे  सम्बद्ध  है  ।

 दुपयों  में  )

 रोकड़  बही  के  अनुसार  जमा

 किन्तु बेंक  विवरण  पत्र  से  सम्बद्ध  नहीं  ।

 येंक  विवरण पत्र  में  दर्ज  पर

 रोकड़  बी  से  सम्बद्ध  नहीं  ।
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 इंस्टीट्यूट  के  अनुसार  उन्हें  बड़ी  संख्या  में  डिमांड  ड्राफ्ट  मिलते  रहते
 हैं

 और  उन्हें  तुरन्त
 कों  में  कर  दिया  जाता  इंस्टीट्यूट  की  तरफ  से  विद्यार्थी  भी  सारे  देश  में  उन  तीन  बंकों

 जिनमें  इंस्टीट्यूट  का  खाता  फीस  सोधे  जमा  करा  देते  हैं  और  इंस्टीट्यूट  को  पावती  चालान  भेज
 देते  बेंक  इंस्टीट्यूट  के  बेक  विवरण  पत्र  अपनी  शाखाओं  से  एडवाइस  आने  पर  ही  दर्ज  करते  हैं
 ओर  बाहर  के  स्थानों  के  चकों  को  केवल  वसूली  होने  पर  ही  दर्ज  करते  चूंकि  बंक  विवरण-पत्र  के

 अनुसार  शेष  धन  का  इंस्टीट्यूट  के  खाते  के  साथ  सामंजस्य  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  अन्तर  यदि

 कोई  सामान्य  व्यापारिक  खाता  प्रणाली  के  अनुसार  बाद  सामंजस्य  हो  जाता  है  ।

 और  उपरोक्त  उल्लेख  के  किसी  कार्यवाही  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  भारतीय  लागत  तथा  संकर्म  लेखापाल  संस्थान  में  काफी

 घोटाला  माननीय  मन्त्री  ने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  वह  स्वयं

 संस्थान  का  ही  भेजा  हुआ  मैं  यह  नहीं  जानती  कि  मन्त्री  महोदय  ने  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 है  उसे  उन्होंने  स्वयं  जांचा  भी  है  या  इसमें  तो  यह  बताया  गया  है  कि  आंतरिक  लेखापरीक्षा  ने

 किसी  प्रकार  की  अनियमितताओं  की  रिपोर्ट  नहीं  दी  किन्तु  साथ  ही  यह  भो  कहा  गया  है  :--

 उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  इंस्टीट्यूट  द्वारा

 जमा  की  गई  और  रोकड़बही  में  दर्ज  की  गई  निम्नलिखित  रकम  बेंक  विवरण  पत्र  से  सम्बद्ध

 नहीं  थी  झ्लौर  ना  हो  बंक  विवरण-पत्र  उनसे  सम्बद्ध  हैं  ।'

 मेरा  प्रशन  में  अन्तरਂ  के  बारे  में  और  आंकड़े  भी  वही  हैं  अर्थात  32  लाख  २०

 ही  और  उन्होंने  कहा  है  ढऋरा  जमा  की  गई  ओर  रोकड़क्ही  में  दर्ज  की  गई

 लिखित  रकम  तेक  विवरण-पत्र  से  सम्बद्ध  नहीं  थी और  ना  ही  बक  विवरण-पत्र  उनसे  सम्बद्ध  हैं
 ।'

 क्या

 यह  समायोजन  में  अन्तरਂ  का  ही  दूप्तरा  नाम  नहीं  है  ?  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  उन्होंने  अपने  वाषिक

 लेखे  में  ही समायोजन  अन्तर  के  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  कृपया  इसकी  जांच  परिषद

 की  बाद  में  हुई  एक  बंठक  उन्होंने  बेंक  समायोजन  विवरण  में  दर्शाये  गये  समायोजन  अन्तर  की  राशि

 को  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  मन्त्री  इसके  बारे  में  जानते  हैं  या

 नहीं  ?  मैं  यहू  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  लाखों  रुपयों  के  चंक  ओर  जिन्हें  बैंकों  ने वापस  कर  दिया

 था  ओर  जिनमें  से  अधिकांश  अमानन्‍्य  हो  गये  थे  उन  सभी  का  हिसावब-किताब  कर  वध  कर  बाद  में

 उन्हें  बैंक  में  जमा  कर  दिया  गया  यह  अक्रिया  का  प्रश्न  नहीं  है  जेसा  कि  आपके  उत्तर  से  स्पष्ट  होता

 जो  ये  सभी  तथ्य  सामने  आए  हैं  उनके  सन्दर्भ  में  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  माननीय  मन्त्री

 इस  प्रश्न  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करेंगे  और  इस  संस्थान  की  वित्त  व्यवस्था  के  बारे  में  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  लेखा  जांच  समिति  से  जांच  क  रवायेंगे  ?

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कमाल  गीता  आपने  तो  घर  से  बाहर  वाला  भी  सारा  हिसांअ-किताब

 समझ
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 [  भ्रनुवाद ्]

 श्री  वसम्त  साठे  :  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  बड़े  पैमाने  पर  गलत  अथवा  झूठे  खाते  रखे  गये

 हैं  और  यदि  हमें  पता  चलता  है  कि  इस  त  रहू  की  शरारत  हुई  है  या  कदाशयता  से  काम  किया  गया

 तभी  जांच  था  कार्यवाही  का  प्रश्न  उठता  यह  एक  अधिनियम  के  अन्तगगंत  एक  स्वायत्त  निकाय  है

 जिसे  काफी  पहले  अर्थात्‌  1944  में  स्थापित  किया  गया  यह  एक  बहुत  पुराना  संगठन  हमारी
 सामान्य  नीति  यही  रही  है  कि  चार्टरित  लेश्वाकारों  क ेनिकाय  या  विश्वविद्यालय  या  अन्य  ऐसे  संगठनों  जंसे

 स्वशासी  निकायों  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  माननीय  सदस्या  ने  जो  भी  आरोप  लगाए  हैं  वे

 वश  सच  नहीं  स्वयं  माननीय  सदस्या  ने  भी  उत्ती  तुलन-पत्र  या  रिपोर्ट  के  आधार  पर  ही  अपनी

 बात  कही  है  जो  उस  संस्थान  ने  प्रस्तुत  किए  यह  31  1985  तक  अद्यतन  उसमें  उन्होंने
 बताया  है  कि  31-3-1984  तक  अधिशेष  राशि  जिसका  समायोजन  किया  जाना  था  वह  32  लाख

 रुपये  नहीं  बल्कि  केवल  52,672  रुपये  ही  है  ।

 भ्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  इस  राशि  को  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  गया

 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  इसे  बट्टू  खाते  में  कहां  डाला  गया  है  ?  उन्होंने  इसे  बट्टे  खाते  में  नहीं  डाला

 इसके  बट  खाते  में  डः/लने  का  कहीं  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  परिषद  भी  बैठक  में  इस  राशि  को  ब्टे  खाते  में  डाला  गया  था
 या  नहीं  ?  कृपया  मुझे  इस  बात  का  उत्तर  दीजिए  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सीधे  वार्तालाप  नहीं  )

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  मेरी  रक्षा

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  यहां  महिला  का  मामला  है  इसीलिए  मैं  आपको  अवश्य  सुरक्षा  प्रदान

 ८

 श्री  वसन्‍्त  साठे  :  मैं  तथ्यों  फे  बारे  में  ही  बता  रहा  हूं  ।

 श्रीमती  गीता  मुश्नर्जो  :  नहीं  ।

 भरी  वसन्‍्त  साठे  :  मैं  उस  पुस्तक  से  उद्धुत  कर  रहा  हूं  जिस  पर  आप  निर्भर  रही  मैं

 उसमें  से  उद्धरण  दे  रहा  हूं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  है  ।

 ओ  बसम्त  साठे  :  आपने  जो  भी  तथ्य  दिए  जिस
 भी  स्रोत से  दिए  हैं  उनके  बारे में  जांच से

 मुझे  पत्ता  चला  है  कि  किसी  तरह  की  कदाशयता के  लिए  सन्देहू करने  का  कोई  आधार  नहीं  यह
 समायोजन को  प्रक्रिया  है  जो  निरन्तर  चलती  रहती  यदि  हमें  पता  चलता है  कि  कहीं भी  किसी
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 प्रकार  की  गड़बड़ी  की  जा  रह्टी  तो  हम  किसी  तरह  की  कार्यवाही  करने  में  नहीं  हिचकिचाएंगे  ।

 ओमती  गीता  सुखर्जो  :  मझ्ले  सभा  पटल  पर  इसी  निकाय  की  परिषद  के  एक  सदस्य

 का  पत्र  रखने  की  अनुमति  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  इसे  पढ़ें  और  समुचित
 कार्यवाही  इसे  पढ़े  बिना  वे  वित्तीय  कुप्रबन्ध  पर  लीपा-पोती  न  करें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  उन्हें  ही  भेज

 श्री  बसन्‍त  साठे  :  मैं  प्रसाधनों  के  इस्तेमाल  का  अभ्यस्त  नहीं  हूं  ।  आमतौर  से  यह्‌

 महिलाओं  के  लिए  ही  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  मुझे  आपके  खिलाफ  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देनी  होगी  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  अध्यक्ष  अब  भूमिकाएं  परस्पर  बदल  गई

 श्री  वससत  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्था  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 जो  भी  जानकारी  उनके  पास

 है  वे  उसे  मेरे  पास  भेज  मैं  उसे  अपने  सहकर्मी  उद्योग  मन्‍त्री  महोदय  को  आवश्यक  कायेवाही  के  लिए
 भेज  जिनकी  ओर  से  मैं  आज  बोल  रहा

 इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  द्वारा  पालघाट  में  ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०
 का  निर्माण

 +4  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  टेलीमेटिक्स  ने
 ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०  का  एक

 डिजाइन  तैयार  किया  है  जिसमें  अनेक  नई  विशेषताएं

 यदि  तो  क्‍या  इण्डियन  टेलीफोन  इृण्डस्ट्रीज  द्वारा  पालधाट  स्थित  कारखाने  में

 ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०  के  निर्माण  में  इस  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  :

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झीमती  किशोरी  सिह  :  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  भाग  और  का  उत्तर

 हां  मे ंश्या  यदि  ऐसा  ही  तो  मैं  यहू  जानना  चाहती हूं  कि  तीन  विदेशी  प्रौद्योगिकियों  क ेआयात
 की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  थे  ।
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 भी  राम  निवास  मिर्षा  :  इन  तीन  विदेशी  प्रौद्योगिकियों  के  आयात  की  अनुमति  इन  सी  ०डी०
 ओ०  टी०  तथा  ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०  के  विकसित  होने  से  पहले  दी  मई  इसीलिए  इस
 चरण  पर  इसे  रोक  नहीं  सकते  जबकि  सी०  डी०  ओ०  टी  प्रौद्योगिकी  पर  अभी  परीक्षण  ही  किए  जा

 रहे  हैं  ओर  अम्य  निर्माता  सहयोग  से  काम  करने  के  लिए  उत्सुक  जिस  प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया

 गया  उसके  अनुसार  विश्वव्यापी  टेंडर  आमन्त्रित  किये  गये  थ ेऔर  अनेक  विदेशी  कम्पनियों  ने  सरकारी
 क्षेत्र  तथा  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  के  लिए  अपनी  शर्तें  आदि  प्रस्तुत
 की  मूल्यांकन  के  परिणामस्वरूप  दूसरे  देशों  की  तीन  प्रौद्योगिकियों  का चयन  किया  गया  था  और

 सभी  कम्पनियों  के  सामने  यह  विकल्प  दिया  गया  इनमें  से  किसी  के  सहयोग  से  काम  करमे  के  लिए
 लाइसेंस  प्राप्त  इसके  बाद  सी०  डी०  ओ०  टी०  ने  ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स०  का  यह  माल

 प्रस्तुत  किया  अब  90  कम्पनियों  ने  सी०  डी०  ओ०  टी०  की  इस  प्रोद्योगिकी  को  स्वीकार  करने

 के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  किन्तु  अभी  हमने  यह  निर्णय  नहीं  किया  है  कि  इसके  लिए  किस-किस

 कम्पनी  को  लाइसेंस  दें  ।  किन्तु  हमारी  इस  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  लिए  इतनी  उत्सुकता  को  देखते  हुए
 जल्दी  ही  कोई-त-कोई  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  मैं  इतने  विस्तृत  उत्तर  के  लिए  माननीय  मन्त्री  की  आभारी  मैं

 यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सी०डी०  ओ०  टी०  अर्थात्‌  सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  टेलौमैट्रिक्स
 के  पक्ष  में  इस  प्रौद्योगिकी  की  केन्द्रीकृत  खरीदारी  करना  छोड़  दिया

 श्री  राम  निवास  समिर्धा  :  मैं  माननीय  सदस्या  का  आभारी  हूं  कि  उन्हें  हमारी  प्रौद्योगिकी  पर

 इतना  विश्वास  मैं  उनके  इस  विचार  से  सहमत  हूं  और  जहां  तक  इस  काम  का  सम्बन्ध  है  हम

 सी०-डी०  ओ०  टी०  को  भरपूर  समर्थन  दे  रहे  हैं  । अभी  तक  उन्होंने  प्रयोगशाला  मॉडल  ही  प्रस्तुत  किया

 है  और  जल्दी  ही  इस्तेमाल  के  लिए  तैयार  मॉडल  भी  परीक्षण  के  लिए  बाहर  आ  हम
 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  और  विदेशी  स्रोत  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  का  समानांतर  विकास  चाहते

 श्री  एडप्राड्डों  फंलीरो  :  सिद्धांत  रूप  में  हम  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के आयात  का  विरोध  करते

 किन्तु  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  ही  चाहिए  कि  जब  हम  दूरसंचार  की  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का

 आयात  करें  तो  अपने  यहां  के  लोगों  को  इस  प्रौद्योगिकी  को  स्थापित  करगे  तथा  प्रचालित  करने  के  लिए
 प्रशिक्षित  करें  ।

 इसी  संदर्भ  में  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  तीन  या  चार  वर्ष  पहले  कुछ  जापानी  टेलीफोनों

 का  आयात  किया  गया  था  और  उनमें  से  एक  मेरे  घर  पर  भी  लगाया  गया  जब  इसे  वहां  लगाया

 गया  तो  टेलीफोन  के  प्रभारी  अधिकारी  ने  कहा  कि  यह  तो  खराब  है  किन्तु  5  मिनट  बाद  ही  वह  काम

 करने  लगा  और  फिर  उन्होंने  कहा  कि  अब  यह  बिल्कुल  ठीक  जब  कभी  ये  जापानी  टेलीफोन

 खराब  होते  हैं  तो  शाहजहां  रोड  के  प्रभारी  इंजीनियर  आते  हैं  भौर  कहते  हैं  कि  वे  कुछ  नहीं  कर  सकते

 भौर  हमें  पूरे  टेलीफोन  को  ही  बदलना  होगा  ।  यही  मुद्दा  संगत  वह  कहते  हैं  कि  इस  टेलीफोन  की

 मरम्मत  के  लिए  कोई  भी  प्रशिक्षित  नहीं  है  भौर  हम  इस  टेलीफोन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  हैं  ।

 इसमें  कुछ  बटन  जो  मेरी  राय  में  सजावट  के  लिए  ही  हैं  और  उनका  कोई  काम  नहीं  अतः  क्ष्या

 मन्त्री  महोदय  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  जब  इस  प्रौद्योगिकी  का  आयात  किया  जाए  तो  हमारे

 17



 मौखिक  उत्तर  17  1985
 न्‍सरम>>«««

 चारियों  को  इसे  समझने  और  चलाने  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जाए  और  उनके  खराब  होने  पर  उसके

 मरम्मत  के  लिए  भी  प्रशिक्षण  दिया  जैसा  कि  इस  समय  नहीं  किया  जा  रहा

 भरी  राम  निवास  मिर्धा  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  समस्या  उठाई  है  वह  बिल्कुल  सही  है  क्योंकि

 जब  एक  प्रौद्योगिकी  के  स्थान  पर  किसी  बेहतर  प्रौद्योगिकी  को  अपनाते  हैं  तो  नई  प्रौद्योगिकी  अपनाने

 के  लिए  अपने  कर्मचारियों  को  पुनः  प्रशिक्षित  की  समस्या  उठ  खढ़ी  होती  खासतोर  से  जब  हम

 विद्यत  यांत्रिक  व्यवस्था  में  इलेक्ट्रानिक  व्यवस्पा  अपनाते  हैं  तो  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  व्यवस्था  में  लगभग

 आमूल-चूल  परिवर्तन  होते  हम  इस  समस्या  के  प्रति  सजग  हैं  और  विभिन्न  स्तरों  पर  कम  चारियों
 को  प्रशिक्षित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  यह  प्रौद्योगिकी  अनुचित  रूप  से  अपनाई  जा  सके

 और  माननीय  सदस्य  को  जिस  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  उसका  सामना  नहीं  करना

 पड़े  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न--श्री  वांगफा  लोवांग  ***

 श्री  सोडे  रमैया'**

 ]

 उत्तर  प्रदेश  की  लोहारी  नागपाल  पन  बिजली  परियोजना  के  लिए
 विश्व  बंक  से  सहायता

 +420.  भरी  हरीश  रावत  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  लोहारी  नागपाल  पनबिजली  पर  योजना  के  निर्माण  के

 लिए  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  तारीख  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  उसमें  कितनी

 राशि  की  सहायता  मांगी  गई  और

 उस  पर  विश्व  बैंक  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मसत्री  क्‍्रारिफ  मोहम्मद  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  परियोजना  के  लिए  प्रस्ताव  15-11-1983  को  प्रस्तुत  किया
 जिसकी  अनुमानित  लागत  177.2  करोड़  रुपये

 प्रस्ताव  पर  विश्व  बैंक  के  साथ  अनुवर्ती  कायंबाही  नहीं  की  जा  स  1,  क्योंकि  परियोजना
 के  लिए  पर्यावरण  ओर  वन  सम्बन्धी  स्वीकृतियां  तथा  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  प्र/प्त  नहीं  हुए

 भी  हरीश  राबत  :  अध्यक्ष  पर्यावरण  और  बन  सम्बन्धी  स्वीकृतियां  तथा  निवेश
 सम्बन्धी  निर्णय  के  बारे  में  कई  बार  मंत्रालय  के  अधिकारियों  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  अधिकारियों
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 के  मध्य  बात  हो  चुकी  है ओर  1983  से  अब  तक  यह  मामला  निबटाया  नहीं  जा  सका  बहुत  अधिक

 विलम्ब  इस  मामले  में  हो  रहा  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  को  कब

 तक  निबटा  दिया  जायेगा  और  उसके  बाद  क्‍या  इसका  प्रपोजल  विश्व  बंक  के  पास  भेज  दिया  जायेगा  ?

 श्री  श्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  यह  सही  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ

 हमारे  विभाग  के  अधिकारियों  की  बेठकें  हो  चुकी  लेकिन  पर्यावरण  सम्बन्धी  निर्णय  विद्युत  विभाग

 को  नहीं  लेना  यह  निर्णय  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  ही  लिया  हमारे  और  उत्तर  प्रदेश

 कार  के  अधिकारियों  की  मीटिंग  होने  के  बाद  ही  इस  प्रोजेक्ट  को  उन  परियोजनाओं  की  सूत्री  में

 शामिल  कर  लिया  गया  जिनको  विश्व  बैंक  की  सहायता  के  लिए  पोज  किया  जाना  डिपार्टमेंट  आफ

 इक्नामिक  एफंयर्स  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  यह  लिखा  है  कि  जब  तक  पर्यावरण  का  क्लीयरेंस  नहीं

 हो  जाएगा  तब  तक  कोई  भी  परियोजना  विश्व  बेक  की  सहायता  वाली  सूची  में  शामिल  नहीं  की  जा

 सकती  ।  इसलिए  उसके  बाद  इस  परियोजना  को  उस  सूची  से  निकाल  दिया  जंसे  ही  उस  विभाग

 का  निर्णय  हो  जायेगा  हम  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  फैसला

 श्री  हरीश  राबत  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितनी  जल  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  है  ओर  उस  क्षमता  का  समयबद्ध  दोहन  हो

 इसके  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किन-किन  परियोजनाओं  पर  केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  की  मदद  करने  जा  रही  है  और  कौन-कौन  सी  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जिनको  विश्व  बैंक  कौ

 मदद  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  आपके  मंत्रालय  को  भेजा  है  ?  आप  कब  तक  उन  योजनाओं

 को  विश्व  बेंक  के  सम्मुख  रख  देंगे  ?

 श्री  भ्रारिफ  सोहम्भद  खत्रां  :  श्रीमन्‌  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  की  दो  योजनाएं  ऐसी  हैं  जिस  पर

 विश्व  बेक  की  सहायता  के  लिए  उन  दोनों  परियोजनाओं  पर  गौर  कर  रहे  इनमें  से  एक  टिहरी
 योजना  है  और  दूसरी  श्रीनगर  परियोजना  इसके  अलावा  उत्तर  प्रदेश  की  ही  पाला-मनेरी
 योजना  ओर  सोवला  परियोजना  जिन  पर  इस  वक्‍त  प्लैनिंग  कमिशन  में  हनवैस्टमेंट  सम्बन्धी  प्रस्ताष
 पर  विचार  चल  रहा

 श्री  हरीश  रावत  :  आप  टिहरी  प्रोजेक्ट  के  बारे  में

 भरी  प्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  मैंने  टिहरी  परियोजना  के  बारे  में  पहले  ही  बताया  टिहरी
 और  श्रीनगर  दो  ऐसी  ५१रियोजनाएं  हैं  जिस  पर  विश्व  बैंक  की  सहायता  लेने  की  बात  अम्तिम  चरण
 में

 [  प्रमुबाव ]

 कालंतू  बिजली  तथा  कम  बिजली  वाले  राज्य

 १421.  भी  पो०  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  राज्यों  के  नाम  वया  हैं  जिनके  पास  इस  समय  फालतू  बिजली  है  तथा  किन-किन

 राज्यों के  पास  कम  बिजली  और

 बिजसी  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  (  श्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंहिमाचल
 प्रदेश  और  पश्विमी  क्षेत्र  में  सभी  दक्षिणी  क्षेत्र  में  आन्ध्र  प्रदेश  और  केरल  तथा  उत्त

 पूर्वी  क्षेत्र  कुल  मिलाकर  अपनी  ऊर्जा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सक्षम  देश  के  शेष

 अन्य  भाग  भिन्‍न-भिन्‍न  मात्रा  में  विद्युत  की कमी  का  सामना  कर  रहे

 वर्ष  1983-84  3-84  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिजली  की  अनुमानित  प्रति  व्यक्ति  खपत
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1983.84  के  दोरान  विभिस्न  राज्यों  में  बिजलो  की  बाबिक  प्रति  व्यक्ति  खपत

 में  )

 क्षेत्र/राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1983-84

 2

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा
 245.45

 हिमाचल  प्रदेश  88.93

 जम्मू  व  कश्मीर  104.71

 पंजाब
 354.44

 राजस्थान
 126.26

 उत्तर  प्रदेश  103.07

 चण्डी  गढ़
 386.35

 दिल्ली
 467.34

 उप  जोड़  :  151.24
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 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 दमन  व  दीव

 दादर  4  नागर  हवेली

 वूर्बोक्षेत्र

 बिहार

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह

 सिविकम

 वक्षियों  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 तमिलनाडु

 पांडिचेरी

 लक्ष्यद्वोीप

 मौखिक  उत्तर

 तन  3  अज«>-नननन

 274.19

 136.94

 267.00

 279.26

 66.07

 उप  जोड़  :  223.54

 90.51

 135.38

 123.02

 63.19

 51.64

 अमन  +

 उप  जोड़  :  109.88
 कज+  +++  142.42

 166.24  2

 57.79

 उप जोड़ :



 मौखिक  उत्तर  17  1985

 2

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र

 असम  42.20

 मणिपुर  12.77

 मेघालय  68.74

 ज़िपुरा  20.60

 अरुणाचल  प्रदेश  26.76

 मिजोरम  25.30

 नागालंण्ड  48.87

 श्री  पी०  मानिक  रेड्डी  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  जो  आंकड़े  दिखाये  उससे

 मालूम  होता  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिजली  की  वार्षिक  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  काफी  डिफरेंस  अगर
 सरकार  शीघ्र  ही  नेशनल  ग्रिड  सिस्टम  इम्पलीमेंट  कर  दे  तो  बहुत  अच्छा  इम्पलीमेंट  करने  में

 आज  जो  देरी  हो  रही  उससे  देश  को  बहुत  नुक्सान  हो  रहा  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  शीघ्र

 कदम  उठाने  के  बारे  में  कोई  कदम  उठाया  है  ?

 भी  धारिफ  मोहम्भद  खां  :  श्रीमन्‌  माननीय  सदस्य  ने  जो  चिन्ता  व्यक्त  की  मैं  उससे  पूरी

 तरह  सहमत  हूं  ।  नेशनल  ग्रिड  अपने  आप  में  कोई  अलग  से  योजमा  नहीं  बल्कि  क्षेत्रीय  ग्रिड  को

 मजबूत  करना  है  और  जब  क्षेत्रीय  ग्रिड  इतना  मजबूत  हो  जाये  कि  एक  क्षेत्र  में  पड़ने  वाले  राज्यों  के  बीच

 में  पूरी  तरह  सम्पर्क  और  समत्यय  स्थापित  हो  उसके  बाद  उन  क्षेत्रीय  ग्रिड  का  आपस  में  सम्बन्ध

 स्थापित  कर  दिया  वही  नेशनल  ग्रिड  इसमें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ज्यादा  काम  किया

 जा  सके  इसके  लिए  हमें  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  की  सहायता  की  जरूरत  है  कि  वहू  अपनी-अपनी

 प्रदेश  सरकारों  को  इस  बात  के  लिए  रजामन्द  कर  सकें  कि  वे  विद्युत  के  क्षेत्र  में  केन्द्र  सरकार  को  ज्यादा

 काम  करने  की  छूट  दे  सके  ।

 झो  पी०  मामिक  रेह्टी  :  सारे  हिन्दुस्तान  में  इलेक्ट्रिकसिटी  का  एक  ही  रेट  लगाया  जा  ए
 तो  बहुत  अच्छा  होगा  |  यू०एस  ०९०  में  जो  रेटिंग  कमिशन  इसी  तरह  का  हिन्दुस्तान  में  भी  कंज्यूमर्स



 26  1907
 '  (२

 शक  )  मोखिक  उत्तर
 लसन-ससक  नस सससस4बसफजफफसफअससअफससफससससससस क  न  कक  —

 को  इनवाल्वमेंट  करके  एक  कमेटी  कायम  कर  दें  हो  बहुत  अच्छा  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  बात
 विचाराधीन

 है  ?

 श्री  ग्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  विभिन्‍न  स्टेशनों  में  जो  बिजली  का  उत्पादन  होता  उसमें

 आने  वाला  छर्वा  भी  भिन्‍न  है  |  चूंकि  बुनियादी  तौर  पर  उसके  इंताजम  का  काम  प्रदेश  के  इलेक्ट्रिक  र्ड

 करते  इसलिए  वह  अपनी  अधंथ्यवस्था  को  देखते  हुए  और  यूनिटों  में  आने  वाले  खर्च  को  देखते  हुए
 दरों  का  निर्धारण  करते  जब  हमारा  नेशनल  ग्रिड  मजबूत  हो  जाएगा  जब  पूरे  देश  में  इस  स्थिति  में

 होंगे  कि  जहां  एक  हिस्से  में  बिजली  ज्यादा  मात्रा  में  है  और  दूसरे  क्षेत्र  मे ंजहां  बिजली  कम  मात्रा  में

 वहां  पहुंचा  सकेंगे  तो शायद  इसका  भी  कोई  रास्ता  निकाला  जा  सकेगा  जिससे  विभिनन  क्षेत्रों  में  जो

 असमानता  है  दरों  में  उसको  भी  कम  किया  जा  सकेगा  या  उसे  बराबर  लाया  जा  सकेगा  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहती  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  बिजली

 की  कमी  वाले  खासतौर  से  पश्चिम  बंगाल  में  जहां  बिजली  का  संकट  बहुत  विकट  और

 अधिक  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  को

 पर्याप्त  बिजली  नहीं  मिल  रही  बिजली  के  गम्भीर  संकट  के  कारण  उद्योगपति  इस  राज्य  में  उच्योग
 स्थापित  करने  में  दिल  वस्पी  नहीं  लेते  बिजली  की  कमी  का  राज्य  के  सभी  वर्गों  पर  बुरा  असर  पड़
 रहा  मुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योति  बसु  का  नाम  बिजली  कीं  कटौती  करने  से  जोड़ा  जाता  है  उन्हें  बिजली

 संकट  मन्‍्त्री  या  लोड  शेडिग  मन्त्रो  कहा  जाता  इसीलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजानना  चाहती  हूं  कि
 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  ओर  अधिक  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्र  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  ध्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  मैं  माननीय  सदस्या  द्वारा  देश  फे  कुछ  भागों  में  बिजली  की
 कमी  के  बारे  में  व्यक्त  की  गई  चिन्ता  को  समझता  माननीय  सदस्या  ने  पश्चिम  बंगाल  के  बिजली

 संकट  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  मैं  उनकी  चिन्ता  को  समझता  हूं  ।  हम  उन्हें  इस  विषय

 के  सम्बन्ध  में  लिख  रहे

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ममता  जी  आप  बिजली  की  शक्ति  चाहती  हैं  या राजनीतिक  शक्ति  ?

 श्री  भारिफ  मोहम्मद  खां  :  वस्तुतः  हम  विभिन्‍न  राज्य  विद्युत  बो्ों  के  कार्य-निष्पादन  की
 रानी  कर  रहे  हैं  और  जो  बोर्ड  संतोषजनक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  उन्हें  हम  जासतोर  से  लिख  रहे

 मुस्ते  खेद  है  कि तीन  अन्य  राज्यों  के  अतिरिक्त  पश्चिम  बंगाल  भी  ऐसा  ही  एक  राज्य  है  जहां
 बिजली  संयंत्र  की  क्षमता  राष्ट्रीय  औसत  से  काफी  कम

 एक  साननीय  सदस्य  :  शर्म  करो  ।

 श्री  झ्लारिफ  मोहम्मद  र्वां  :  ऐसा  मत  कहिए  क्योंकि  तीन  राज्य  और  भी  हैं।*:*

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  आपको  इस  कमी  को  दूर  करना  चाहिए  )
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 मौद्चिक  उत्तर  17  5
 ज्पपपपपपयय  बिजली

 श्री  भ्रारिफ  मोहम्मद  स्रां  :  मैं  आपको  बता  सकता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  भी  बिजली  संयंत्रों  की

 प्रमता  राष्ट्री०  औसत  से  कम  इसके  बारे  में  हम  कम  चिंतित  नहीं  हम  उड़ीसा  और

 पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  समान  रूप  से  ही  चिंतित  पश्चिम  बंगाल  में  भी  बिजली  संयंत्रों  की  क्षमता

 राष्ट्रीय  औसत  से  कम  राष्ट्रीय  औसत  50%  प्ते  अधिक  है  ओर  बिद्युत  उत्पादन  ओर  उपलब्धता

 बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  इन  उपायों  में  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का  शी

 शीघ्र  पूरा  कर  शुरू  क्रिया  ताप  बिजली  घरों  के  संयंत्रों  की  क्षमता  में  सुधार  के  उपाय  तथा  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तगंत  व्यापक  पैमाने  पर  पुनदुद्धार  और  करना  शामिल

 है  ।  इसके  लिए  500  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  और  अनुरक्षणਂ  कर्मचारियों  को

 कुशलता  और  जानकारी  बढ़ाने  के  लिए  उनके  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  कार्यक्रम  इसके  अतिरिक्त

 आधुनिक  विधियों  तकनीकों  का  इस्तेमाल  समुचित  योजनाएं  बनाई  निर्माण-कार्य  समय

 पर  पूरे  किए  कोयले  की  किस्म  में  सुधार  पारेषण  में  समग्र  कमी  हो  ऊर्जा  का

 परिरक्षण  भी  हो  पाएगा  आदि  ।  एक  प्रस्ताव  22000  मेगावाट  को  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  है  जिसके

 लिए  24000  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसका  सातवीं  योजना  के  दौरान

 माल  किया  जाना  है  ।

 ]

 भी  गिरघारी  ला  व्यास  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  बिजली  की  बहुत  कमी  है  और  जो
 इन्होंगे  एवरेज  लोड  के  बारे  में  बताया  वह  एवरेज  लोड  भी  45  प्रतिशत  के  आसपास  वहां  तो  मैं
 मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रें  वह  इसके  लिए  कया  व्यवस्था  कर  रहे  हैं

 ससे  राजस्थान  में  बिजली  की  जो  कमी  है  उसकी  पूर्ति  की  जा  सके  ? कक

 श्री  श्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  मेरे  पास  जो  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  उसके  अनुसार  कमी  तो  है  लेकिन

 उतनी  कमी  नहीं  है  जितनी  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताई  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कमी  तो  वे  ठीक  बतला  रहे

 भरी  श्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  मेरे  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  अप्रैल  से  नवम्बर  तक  4457
 मिलियन  यूनिट्स  की  आवश्यकता  4162  मिलियन  यूनिट  वहां  पर  सप्लाई  की  गई  और  कमी

 रही  295  मिलियन  यूनिट्स  की  जो  कि  get  आवश्यकता  का  6.6  प्रतिशत  ही  जो  मैंने  पहले  आंकड़े
 बताए  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  22  हजार  से  अधिक  की  क्षमता  बढ़ानी  है  उसमें  राजस्थान
 का  भी  हिस्सा  है  और  इसके  लिए  हमारी  पूरी  कोशिश  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  सदन  में  यह्‌
 आश्वासन  दिया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  के  किसी  हिस्से  में  बिजली  की  कमी

 रहनी et  Qi  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  जी  को  21  तारीख  को  साथ  ले

 भा
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 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 उपभोक्ताझों  को  सस्ती  दर  पर  बिजली  देने  के  लिए  समयबद्ध  योजनायें

 *409.  शा०  ए०  के०  पटेल  है
 ५  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  जंगा  श्ड्डी  है

 भ  की  पन  बिजली  की  क्षमता  कितनी  है  और  इस  समय  कितनी  प्रतिशत  क्षमता  का

 उपयोग  होता

 वर्तमान  पन  बिजली  संयंत्रों  की औसत  उपयोग  क्षमता  लोड  कितनी

 पंजाब  और  बिहार  में  पन  बिजली  प२  औसत  शुल्क  कितना

 कया  इसमें  काफी  अन्तर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (४)  उपभोक्ताओं  को  सस्ती  दर  पर  बिजली  देने  के  लिए  पन  बिजली  परियोजनाओं  संबंधी

 समयबद्ध  योजनायें  क्‍या  हैं  और  उसकी  कया  संभावनायें  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  मोहस्मद  :  भारत  की  जल  विद्युत
 क्षमता  60%,  भार  अनुपात  पर  लगभग  89,000  मेगावाट  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जिसमें  से

 लगभग  11%,  विकसित  कर  दी  गई  है  तथा  अतिरिक्त  7%  का  विकास  किया  जा  रहा

 (@)  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्य  निष्पादन  का  मूल्यांकन  संयंत्र  भार  अनुपात  द्वारा  नहीं
 किया  जाता  बल्कि  वास्तविक  ऊर्जा  उत्पादन  की  तुलना  में  डिजाइन  किए  गए  ऊर्जा  उत्पादन  के  आधार

 पर  किया  जाता  वर्ष  1984-85  के  दौरान  अभिकल्पित  क्षमता  की  तुलना  में  जरू  विद्युत
 योजनाओं  से  वास्तविक  बिद्चुत  उत्पादन  102%  हुआ  था  ।

 जल  विद्यत  की  सप्लाई  के  लिए  अलग  से  टैरिफ  का  निर्धारण  नद्ीं  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  लगभग  5,540  मेगावाट  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की

 जल  विद्युत  परियोजनाएं  चालू  किए  जाने  की  संभावना

 ]

 डाकधर  खोलना

 +411.  डा०  चम्ड  शोलर  लिपाठी  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 2$
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 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  5  किलोमीटर  की  दूरी  के  भीतर  एक

 डाकधघर  अथवा  शाखा  डाकधर  खोलने  का

 कया  इसके  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्‍या  है  और  यदि  तो  सरकार  का  किन  अन्य  साधनों

 के  माध्यम  से  लोगों  को  डाक  सुविधायें  प्रदान  करने  का  विचार

 कया  सरकार  का  विचार  बस्ती  जिले  में  उक्त  मानदण्ड  के  अनुसार  खोले

 जाने  वाले  डाक्धरों  की  अपेक्षित  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का  और

 (8)  यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍न्नो  राम  मिवास  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  डाकधर

 इस  आधार  पर  खोले  जाते  हैं  कि  प्रस्तावित  ग्राम  और  नजदीकी  डाकघर  के  बीच  की  दूरी  3  कि०  मी०

 से  अधिक  होनी  इसके  अलावा  जनसंख्या  और  सम्भावित  राजस्व  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाकघर  खोलने  की  शर्त  यह  है  कि 20  लाख  या  इससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों
 में  यह  दूरी  कम  मे  कम  एक  कि०मी०  तथा  अन्य  शहरों  भें  1.5  कि०मी०  होनी  चाहिए  |  शहरी  डाकघरों

 को  वित्तीय  दृष्टि  से  अपने  पर  निर्भर  भी  होना  समय-समय  पर  निर्धारित  मानदण्डों  के  आधार

 पर  31-10-1985  तक  कुल  1,44,519  डाकघर  पहले  ही  खोले  जा  चुके

 और  नियमित  डाकघरों  और  चलते-फिरते  डाकधरों  के  एक  नई  योजना

 भी  चालू  की  गई  है  जिसके  अधीन  डाक  की  विशिष्ट  म॒दों  का  कार्य  करने  कै  लिए  कमीशन  के  आधार  पर

 उपयुक्त  संस्थानों  और  व्यक्ति  विशेष  को  लाइसेंस  दिया  जा  सकता  है  ।

 :  ५.  और  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  की  डाक  सुविधाओं  को  पुनरीक्षा  की  गई  यहां

 पहज़े ही  577  डाकघर  इस  जिले  के  शहरी  क्षेत्रों  में  2.25  वर्ग  कि०  मी०  के  लिए  तथा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  12.97  वर्ग  कि०्मी०  के  लिए  एक  डाक्घर  पूरे  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  ये  आंकड़े  क्रमशः

 2.40  वर्ग  कि०मी०  और  17.77  वर्ग  कि०मी०  अतः  बस्ती  में  डाक  सुविधाओं  के  विकास  के

 मान  कार्य  को  पर्याप्त  समझा  जा  सकता

 ु
 ]

 ह्ररुणाचल  प्रदेदा  में  दृ्‌र-संचार  सेवाएं

 +$418.  श्री  बांगफा  लोवांग  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अरुणाचल  प्रदेश  में  दृ  र-संचार  सेवायें  बहुत  ही  खराब

 यदि  तो  इतमें  सुधार  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और
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 बया  अरुणाचल  प्रदेश  के  दूर-दराज  भाग  में  स्थित  होने  तथा  राष्ट्रीय  जीवन  को  मुख्य
 घारा  से  अलग-अलग  होने  को  देखते  सरकार  का  विचार  अरुणाचल  प्रदेश  में  दूर-संचार  सेवाओं  में

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  सुधार  करने  का  है
 ?

 संचार  भम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  राम  निवास  :  अरुणाचल  प्रदेश  में

 फोन  सेवाएं  आमतोर  पर  संतोषजनक  हैं  ।

 टेन्नीफोन  सेवाओं  में  आगे  और  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  निम्नलिखित  उपाय  किए जा
 रहे  हैं  :-

 (1)  रख-रखाव  कार्यक्रमों  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जा  रहा

 (1)  लम्बी  दूरी  के ओवरहैड  ओपन  वायर  लाइनों  के  बदले  विश्वसनीय  यू०  एच०  एफ०
 माइक्रोवेव  रेडियो  रिले  प्रणाली  तथा  उपग्रह  संचार  प्रणाली  स्थापित  की  जा  रही  ग

 हैदराबाद  झौर  सिकन्दराबाद  में  वितरकों  हारा  खाना  पकाने  को  गस  के  :

 लाइसेंसों  का  बापस  किया  जाना

 #419.  श्री  सोड़े  राम॑स्या  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  में  खाना  पकाने  की  गैस  के लगभग  50

 बितरकों  ने  सरकार  द्वारा  उनके  कर्म/!शन  में  वृद्धि  करने  से  इन्कार  किये  जाने  के  विरोधस्वरूप  अपने
 लाइसेंस  नागरिक  पूर्ति  प्राधिकारियों  को  वापस  कर  दिये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  उस  पर  सरकार  की  क्या  श्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  नवल  किक्षोर

 और  दिनांक  15  1985  को  आन्ध्र  प्रदेश  सिविल  सप्लाइज  कार्पोरेशन  द्वारा

 चलाए  जाने  वाले  वितरण  केन्द्रों  क ेअतिरिक्त  हैदराबाद  तथा  सिकन्दराबाद  के  वितरकों  ने  आन्ध्र  प्रदेश

 पेट्रोलियम  उत्पाद  तथा  आपूर्ति  1980  के  कड़े  प्रयोग  द्वारा

 रियों  के  प्रति  विरोध  प्रकट  करते  हुए  राज्य  सरकार  द्वारा  दिये  गये  लाइसेंस  वापस  क  २  दिये  दिनांक
 17  1985  985  को  स्थिति  पर  काबू  पा  लिया  गया  तथा  डिस्ट्रीब्यूट  रशिपों  में  सामान्य  कार्य  आरंभ

 हो  गया

 उड़ोसा  को  सोमेंद  की  सप्लाई

 १422.  श्रो  लक्ष्मंण  सलिक  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 है
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 उड़ीसा  को  सीमेंट  की  कितनी  आवश्यकता  है  और  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  बर्षवार  उसको  वास्तव  में  कितना  सीमेंट  सप्लाई  किया

 कया  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  को  उसकी  आवश्यकता  की

 तुखना  प्ें  बहुत  कम  सीमेंट  सप्लाई  किया  गया  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  को  समृचरी  आवश्यकता

 पूरी  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 प्रोद्योगिक  बिकास  विभाग  सें  राज्य  मम्त्री  एम०  :  आंशिक

 यंत्रण  की  नीति  लागू  हो  जाने  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  1982  में  57,800  मी०  टन  तिमाही

 प्रारम्भिक  आधा  रभूत  आवंटन  निर्धारित  किया  गया  1983  में  इसे  बढ़ाकर  61,800  मी  ०

 टन  प्रति  तिमाही  और  1984  में  67,800  मी०  टन  प्रति  तिमाही  कर  दिया  उड़ीसा

 सरकार  ने  1984  में  यह  अनुरोध  किया  था  कि  उनका  तिमाही  आवंटन  बढ़ाकर

 1,01,800  मी०  टन  कर  दिया  लेबी  सीमेंट  की  सीमित  उप-लब्धता  के  कारण  इस  अनुरोध
 को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  राज्य  के  तिमाही  आवंटनों  के  केन्द्रीय  जल  आयोग  और  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  प्रत्येक  तिमाही  में  निर्धारित  की  गई  और  बताई  गई  मात्राओं  के  अनुसार
 राज्यों  में  सिचाई  और  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटन  भी  किया  जाता

 वित्तीय  वर्ष  1982-83,  2-83,  1983-84,  और  1984-85  5  में  उड़ीसा  शाज्य  को  किए  गए  भावंटन
 और  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  किए  गए  आवंटन  प्रेषण  और  विद्युत

 परि  योजनाओं  के  लिए  किए  गेए  प्रेषण  सहित  )  के  बारे  में  ब्यौरा  तिम्न  प्रकार  है  :--

 मी०  उन  में  झांकड़े )
 नी  न  न  ननते न  ऊन

 अवधि  राज्य  को  किया  गया  आबंटन  प्रेषण  आवंटन  में  से  किए  गए

 (  सिचाई  ओर  विद्यु
 त॑  प्रेषण  का  प्रतिशत लि

 योजनाओं  के  लिए  किए  गए
 आवंटन  सहित )

 559  ३59  धर

 1983-84  503  441  88

 1984-85  5  469  324  69

 और  उड़ीसा  को  दीमेंट  की  पूर्ति  करने  वाले  कारखानों  पर  लागू  दी  बिजली  क्की

 कटोती  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  पूर्ण  आवंटम  करने  के  लिए  उड़ीसा  में  स्थानीय  कारखानों  में  कम
 लाने-ले  जाने  में  परिवहन  की  कठिनाई  जैसे  बिभिश्न  कारकों  के  कारण  आबंटम  में  से

 पूरा  प्रेषण  न  हो  पाया  ।  हीरा  सीमेंट  को  लाइसेन्स  क्षमता  4  लाख  मी०  टन  प्रति  वर्ष  से
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 कर  5.65  लाख  मी०
 टन  प्रतिवर्ष  हो  जाने  के

 का  उड़ीसा  में  सीमेंट  की  स्थानीय  उपलब्धता  में  वृद्धि

 हो  जाने  की  संभावना  इसके  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा  शी  जाती  है  और  उपयुक्त
 उपचारात्मक का  रंवाई  की  जाती

 नेवेली  लिग्लाइट  कारपोरेशन  को  दूसरी  खान  विस्तार  परियोजना  के  लिये  निविदा

 *423.  डा०  वी०  वेंकटेश  ]
 ;  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 श्री  एच०  जी०  रामुलु

 क्‍या  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  की  दूसरी  खान  विस्तार  परियोजना  की  कुल
 लागत  का  अन्तिम  रूप  से  निर्धारण  कर  लिया  गया

 क्‍या  इसके  लिए  कोई  विदेशी  ऋण  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसंत  साठे  )  :  नहीं  ।

 और  पश्चिम  जमंनी  की  एक  फाइनेंसिंग  एजेंसी  एफ०  डब्लू  पश्चिम

 जमेनी  से  उपकरण/सामान  मंगाने  के  लिए  विदेशी  भुद्रा  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  की  दृष्टि  से  वित्तीय

 सहायता  देने  के  लिए  सिद्धांत  रूप  से  सहमत  हो  गई  है  ।

 बड़ौदा  जिले  के  ह्ादिवासो  क्षेत्र  का  प्रौद्योगिकीक  रण

 *424.  श्री  प्रमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  बड़ौदा  जिले  का  आदिवासी  क्षेत्र  औद्योगिक  दृड्ट  से

 घिक  पिछड़ा  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  क्षेत्र  के  आदिवासी  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  यहां

 कोई  बड़ा  उद्योग  लगाने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  भर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विन्ञार  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  क्षेत्र  का

 ओद्योगिकीकरण  करने  का  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  प्ररणाचलम  ):  गुजरात  के  बढ़ौदा

 जिले  को  केन्द्रीय  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  नहीं  किया  गया

 ओर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  उच्चोग

 रहित  जिलों  सहित  केन्द्रीय  रूप  से  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकासार्थ  केन्द्र  सरकार  ने  योजनाएं  घोषित

 की
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 भाई STAT: क्‍या उद्योग  हा

 मेसस  लोहिया  मशीन्स  लिसिटेड  द्वारा  स्कूटरों  की  बुकिंग  के  लिए  एकल्नित  की

 गई  घन  राशि  का  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  निवेश

 +425,  श्री  सोमजी  भाई  डामर  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेससं  लोहिया  मशीन्स  कानपुर  ने  वेस्पा  एक्स-ई  रकूटरों  को  बुकिंग  पर

 भिक्र  जमा  धनराशि  के  रूप  में  जनता  से  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  मार्ग-निदेश  जारी  किए  हैं  कि  दुपहिया  स्कटरों  के  निर्माताओं  को

 वाहनों  की  बुकिंग  के  लिए  जनता से  प्राप्त  प्ररम्भिक  जमा  राशि  में  से  एक  विशिष्ट  राशि  सरकार  की

 प्रतिभूतियों  में  निवेश  करनी

 यदि  तो  इस  घनराशि  का  कितना  प्रतिशत  सरकार  की  प्रतिभू  तियों  में  निवेश  करना

 होता

 कया  यह  सच  है  कि  मेक्षत्त  लोहिया  मगीन्स  कानपुर  ने  एकत्र  की  गई  प्रारम्भिक

 धनराशि  में  से  अपेक्षित  घनराशि  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  निवेश  नहीं  को

 (३)  यदि  तो सरकार  का  विचार  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 और

 इस  कम्पनी  ने  सरका  २  की  प्रतिभूतियों  में  कुल  कितनी  राशि  का  निवेश  किया

 प्रौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  कम्पनी  को

 आरम्भ  में  प्राप्त  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  3।  जमा  को  इसके  पास  93.77  करोड़

 रुपये  श  शेष

 मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  में  यहू  निर्दिष्ट  है  कि  ली  गई  जमा  राशियों  का  कम  से  कम  50

 शत्त  राष्ट्रीय  कत  बेकों/सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं/सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों/यूनिट  ट्रस्ट  आफ

 .  इण्डिया  और  एच०  डी०  एफ०  सी०  में  जमा  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकारी  प्रतिभूतियों  में  निवेश  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  शर्त  नहीं  है  ।

 कम्पनी  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  वह  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  का  पालन  कर  रही

 (३)  भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कुंषि  तथा  उद्योग  में  उपयोग  के  लिए  ऊर्जा  की  प्रावश्यकता

 *426.  भी  भोबहलभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  उद्योग  आदि  में  उपयोग  के  लिए  ऊर्जा  की  अपेक्षित  मात्रा

 के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया
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 क्‍या  सरकार  ने  ऊर्जा  की  मात्रा  के  बारे  में  भी  कोई  अध्ययन  किया

 क्या  राज्यों  में  ऊर्जा  की  अत्यन्त  कमी  है

 यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कायंक्रम  तथा  योजनाएं  बनाई  जा  रही

 हैं  और  कया  प्रबंध  किए  गए  औरं

 इन  योजनाओं  को  अब  तक  किस  हृद  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  मोहस्मद  :  और  अप्रैल

 से  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  देश  में  ऊर्जा  की  कुल  उपलब्धता  लगभग  102  मिलियम

 यूनिट  जबकि  इसकी  तुलना  में  कुल  अनुमानित  भावश्यकता  लगभग  112  मिलियन  यूनिट  थी  ।

 अप्रैल  से  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  विद्युत  की  कुल  कमी  लगभग  8.4

 प्रतिशत  थी  ।

 और  विद्युत  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  34,273
 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  22,245  मेगावाट  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  जोड़े  जाने  और

 मौजूद  क्षमता  के  समुपयोजन  में  सुधार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम

 करने  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे  चालू  वर्ष  के दोरान  अब  तक  1442

 मेगावाट  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाई  गई  कोयले  पर  आधारित  यूनिटों  के  संयंत्र  भार  अनुपात  में  सुधार
 सामने  के  लिए  अनेक  उपाए  शुरू  किए  गए  अप्रैल  से  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  ताप

 विद्युत  केत्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  50.3  प्रतिशत  जबकि  इसकी  तुलना  में  पिछले  वर्ष  की  इसी
 अवधि  के  दोशान  यह  45.9  प्रतिशत  था  ।

 खादी  प्रामोशोग  झायोग  की  निधियों  का  बृरपयोग

 *427,  श्री  वी०  शोभनाव्रीश्वर  राव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  18  1985  के  एक्सप्रेसਂ  मिस-एप  रोप्रिएशन  आफ

 के०  वी०  आई०  सी०  फण्ड्सਂ  शीर्षक  के  अन्तगेंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  सो  क्या  यह  सच  है  कि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  से  विद्यावनम  न्यास  द्वारा  लिया

 गया  50  लाख  रुपये  के ऋण  और  राजसहायता  का  दुरुपयोग  किया  गया  तथा  यहू  राशि  अन्य  कार्य  पर

 लगा  दी  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  न्यास  के  विरुद्ध  क्या  का  रंवाई  की  गई  है  ?

 ध्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एस०  ह्रणाचलम  हां  ।

 और  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  विद्यावनम्‌  पब्लिक  टूस्ट  को  खादी  और
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 ग  के  विकास  के  लिए  ऋण  और  अनुदान  देता  रहा  है  ।  31-3-8  5  को  विद्यावनम्‌  ट्रस्ट  को  खादी  और

 ग्रामोद्योग  आयोग  के  ऋण  के  रूप  में  41.48  लाख  रुपगरे  की  अग्निम  राशि  दी  गई  है  ।  ट्रस्ट  को  3.56

 लाख  रु०  की  राशि  भी  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  ट्रस्ट  के  कार्य  संचालन  ओर  लेखों  को  देखने  के

 लिए  आयोग  द्वारा  नियुक्ष  किए  गए  लेखा  परीक्षा  दल  को  घनराशियों  के  किसी  भी  दुरुपयोग  का  पता

 नहीं  इस्में  अपनी  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  खादी  और  ग्रामोशद्योग  आयोग  द्वारा  दिए

 गए  ऋण  के  रूप  में  41.48  लाख  रु०  की  उक्त  धनराशि  में  से  23  लाख  रु०के  ऋण  विशेष  रूप  से  जिन

 मदों  के  लिए  मंजूर  किए  गए  उनसे  अलग  ही  मदों  के  लिए  प्रयुवत  की  गई  परन्तु  फिर  भी  वह
 खादी  और  ग्रामोद्योग  अधिनियम  की  सूची  में  सूचीबद्ध  खादी  और  ग्रामोद्योगों  की  म॒दों  पर  ही  प्रयुक्त
 किए  और  इस  प्रकार  यहु  ऋण  अधिनियम  के  अधीन  स्वीकृत  किए  गए  क्ियाकलापों  के  लिए  ही
 उपयोग  में  लाए  गए

 पेट्रोलियम  उत्पादों  में  मिलावट  रोकने  के  लिए  तंत्र

 *428.  भरी  प्राई०  रामा  राय  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  इसके  उप-उत्पादों  में  मिलावट  रोकने  के  लिए  कोई  तंत्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  मवल  किशोर  :
 ओर  तेल  विपणन  कम्पनियों  के  अधिकारी  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  एल०  पी०  जी०
 डिस्ट्रीब्यूट  रशिपों  तथा  एस०  के०  ओ०/एल०  डी०  ओ०  डीलरशिपों  की  नियमित  आधार  पर  तथा
 अचानक  निरीक्षण  करते  हैं  ।  कम्पनियों  के  संयुक्त  दल  भी  ऐसा  निरीक्षण  करते  हैं  जहां आवश्यक

 परीक्षणों  के  लिए  नमूने  लिए  जाते  उपयुक्त  मामलों  में  विषणन  अनुशासन  मार्गंदर्शी  निर्देशों  के
 भधीन  कार्रवाई  की  जाती  मिलावट  की  जांच  करने  के  उद्देश्य  से  राज्य  नागरिक  आपत्ति  विभागों  के
 अधिकारी  भी  निरीक्षण  करते  हैं  ।

 हु

 [  प्रमुवाद  |

 ए०  पी०  ए०  का  शभ्रायात

 4246.  श्री  सानबेसा  सिंह  :  क्‍या  उश्योग  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सरणीकरण  एजेंसियों  द्वारा  “6  ए०  पी०  ए०  के  आयात  के

 लिए  क्रयादेशबार  ऋण  अवधि  की  क्या  अनुमति  प्राप्त  की

 पिछले  दो  वर्षों
 के

 दौरान  “6  ए०  पी०  ए०  के  आयात  में  सरणीकरण  एजेसियों  द्वारा
 जहां  बैंक  प्रक्रियाओं  के  बिना  इन  क्रयादेशों  के  लिए  सीधे

 ऋण प्राप्त  किया  गया  था  क्रयादेशबार  कितनी
 राशि  के  बैंक  कमीशन  आदि  की  बचत  की  गई
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 डि&६_:9७सकनल्कक्‍ॉइस््िपि््म-+त+त+त+त+त  ...........-.  +.

 क्‍या  इत  बचतों  को  औषधियों  और  ओऔषध  इन्टरमीडिएट्स  के  मूल्यों  में  कमी  करके  यह
 लाभ  उपभोक्ताओं  तक  भी  पहुंवाया  गया

 यदि  तो  तश्संब्ंधी  *पौ  रा  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  प्रार०  के०  जमचन्त्र  :

 सरणीकरण  एजेंतती  एस०  टी०  सी०  द्वारा  6  ए०  पी०  ए०  के  निर्यात  के  लिए  किये  गये  करारों  में  ऋण

 की  अवधि  60  दिन  से  लेकर  120  दिनों  तक  की  थी  ।

 एस०  टी०  सी०  ने  सूचित  किया  है  कि
 6  ए०  पी०  ए०  के  आयात  द्वारा  बचत  की  गई

 बेंक  कमीशन  की  राशि  थोडी

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेशों  के  अन्तगंत  ”  ए०  पी०

 ए०  के  संबंध  में  मूल्य  निर्धारण  योजना  में  1230  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  फ्लड  विक्रय  मूल्य  की

 कल्पना  की  गई  है  इस  प्रकार  एस०  टी०  सी०  ने  6  ए०  पी०  ए०  को  इस  मूल्य  पर

 मंससं  हिस्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  द्वारा  चो  री-छिपे  व्यापार

 4247.  श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  लाइफबाय  साबुन  की  लगभग  190  करोड़  रुपये  की  बिक्री  होती
 '

 क्या  इसके  निर्माता  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  वजन  और  एफ०  एम०  तत्वਂ  में
 कमी  जैसे  चोरी  छिपे  कार्यकलापों  में  लिप्त

 क्‍या  ओद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्युरो  हिंदुस्तान  लीवर  लिमिटेड  की  अपने  उत्पादों  के
 लिए  मूल्य  नीति  पर  नियन्त्रण  रख  सका  और

 यदि  तो  उप्तके  कया  कारण  हैं  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  सरकार
 का  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  )  उपलब्ध  सूचना
 के  1984  के  दोरान  लाइफबाय  साबुन  का  एक्स-फैक्ट्री  मूल्य  लगभग  119  करोड़  रुपये  था  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  ऐसी  कोई  शिकायत  प्र।प्त  नहीं  हुई  है  कि  मै०  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०
 वजन  और  टी०  एफ०  एम०  में  कमी  करने  जैसी  प्रथाओं  में  लिप्त  रहा  है  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  की  मूल्य  नीति  के  संबंध  में  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो
 द्वारा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया
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 मैस्स  हिन्दुस्तान लीवर  लि०  की  मूल्य  नीति  पर  नजर  रखने  के  अधिपत्र  के  लिए  विशेष
 कारणों के  अभाव  उस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  कार्य  नहीं  किया  इसलिए  उचित  उपायों  को
 करने का  प्रश्न  उत्पन्त  नहीं  होता  ।

 अमरायती  जिले  को  झौचोगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोथित  करना

 4248.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मद्दाराष्ट्र  में  अमरावती  जिले  को  भौद्योगिक  रूप

 पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करने  की  बहुत  लम्बे  अर्से  से  मांग  की  जा  रही  और

 क्‍या  मेलधाट  को  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़  क्षेत्र  घोषित  किए  जाने

 की  संभावना  है  ?

 प्रोश्योगिक  विकास  विसाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  )  हां  ।

 औद्योगिक  छितराव  तथा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  योजना

 की  समीक्षा  तथा  संशोधन  के  लिए  अन्‍्तमंन्त्रालीय  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति  द्वारा  शीघ्र

 ही  अपनी  रिपोर्ट  देने  की  संभावना

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  समिति  मेलघाट  को  पिछड़ा  हुआ  घोषित  किये  जाने  पर  विच्षार

 गन

 पी०  टी०  ए०  डी०  एम०  टी०  मड़डल  ध्ाफ  ब्यूरो  क्रटिक  मेकिंग  शोक  समाचार

 4249.  श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  कया  उच्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  8  1985  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  पी०्टी  ०ए०डी  ०एम०ट्री ०
 मड्डल  आफ  ब्यूरोक्र  टिक  मेकिंग  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  क्या  हैं  और  पोलिएस्टर  फिलामेंट  धागे  के  निर्माण  के

 लिए  डाइ  मेथाहल  टेरेपैथलिक  एम०  के  स्थान  पर  परिष्कृत  टेरेपंचेलिक  एसिड
 के  प्रयोग

 क ेलिए  इसका  आयात  करने  के  घपले  में  किन  फार्मों  को  लाभ  हुआ

 डी०  एम०  टी०  के  स्वदेशी  उत्पादन  पर  इसका  प्रभाव  क्‍या  पड़ेगा  तथा  घरेलू
 बाआर  में  इसकी  भरमार  हो  जाएगी  ओर  इससे  उपभोक्ताओं  तथा  पोलिएस्टर  फिलामेंट  घागे  के

 ढांचे  पर  कितना  प्रभाव  और
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 सरकार  का  ड०  एम०  टी०  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  पी०  टी ०  ए०  के  आपात
 को  बन्द  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  १चत  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  ह्ार०  केठ  जयचम्त्र  :

 हां  ।

 से  परिष्कृत  टेरेपैयलिक  एसिड  टी०  तथा  डाईमेथाहल  टेरेपंथलिक

 एम०  पालिस्टर  के  उत्पादन  के  लिए  वेकल्पिक  कच्चे  माल  पोलिएस्टर  एककों  की  पी ०
 टी०  Vo  ओर  डी०  एम०  टी०  के  आयात  की  अनुमति  गुणदोष  के  आधार  पर  आयात  नीति  के  अनुसार
 दी  जाती  है  जिसमें  इन  कच्चे  मालों  के  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है

 ताकि  स्वदेशी  डी०  एम०  टी०  यथासंभव  अधिकतम  सीमा  तक  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटैड  का  कार्यकरण

 4259.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लि०  के  चेयरमैन  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  संगठन  की

 कुशलता  में  ऊमी  आई  जेसाकि  14  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 यवि  तो  इस  संगठन  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम

 और

 इसके  लिए  कोन  सी  बातें  जिम्मेदार  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  वसन्‍्त  :  से  कोल  इंडिया  लि०  का  एक  दशक  पूरा  होने  के

 अंधसर  पर  कोल  इंडिया  लि०  के  अध्यक्ष  सह-प्रबन्ध  निदेशक  ने  कोल  इंडिया  लि०  तथा  इसकी  सहायक

 कंपमियरें  के  कर्मंच।रियों  को  एक  अपील  के  रूप  में  संबोधित  किया  ।  इस  अपील  में  उन्होंने  कोयला  उद्योग

 के  राष्ट्रीककरण  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  तथा  कंपनियों  के  निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए

 इस  अपील  में  उन्होंने  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  निर्धारित  उद्देश्यों  की  पृष्ठभूमि  में  उच्चोग

 के  कास्शविक  निष्पदन  की  विधिन्न  बातों  का  उल्लेख  किया  जिसमें  इस  लंगठन  में  कम

 बक्षता  भी  शामिल  उन्होंने  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  एक  पत्रकार  सम्मेलन  को  भी  सम्बोधित

 धमाचार-पत्रों  ने  इस  पत्रकार  सम्मेलन  के  समाक्षर  आदि  विभिन्‍न  प्रकार  से  प्रकाशित  किए  ।

 कोयला  कंपनियों  को  एक  सुदृढ़  वित्तीय  आधार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  आगामी  वर्षों  में

 कोयले  को  बढ़ती  हुई  मांग  को  करने  के  लिए  पूर्णतया  तैयार  करने  के  बिचार  से  उनमें  उत्पादन

 तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन  बढ़ाने  तथा

 उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्म  तरीके  अपनाए  गए  जिनमें  यहू  उपाय  शामिल  हैं  :  नई

 ख्मनों  में  पहले  हो  उपलब्ध  खनन  क्षमथा  का  पूर्णतर  उपकरणों  का  बेहतर  इस्तेमाल
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 रन  _  __  ७  ऑफ  __  तथा रख रखाब, TAM सूची पर अधिक कड़ा निधन्त्रण और भंडार-सामग्री के उपयोग मे ं॒॒ऑ॒ःढ

 तथा  रख  सामग्री  सूची  पर  अधिक  कड़ा  निधन्त्रण  और  भंडार-सामग्री  के  उपयोग  में

 अनपस्थिति  की  प्रवत्ति  पर  नियंत्रण  तथा  अनुशासन  लागू  करके  जनशक्ति  का  बेहतर  इस्तेमाल  और

 बेशी  कामगारों  का  पता  लगाकर  उचित  प्रशिक्षण  के  बाद  उनका  इमारती

 लकड़ी  आदि  द्लभ  उत्पादन-सामग्रियों  की  बेहतर  तीव्रतर  संचलन  तथा  प्रणालीबद्ध  वितरण

 द्वारा  खान  हृ  ना  स्टाकों  में  नई  परियोजनाएं  शी  घ्रता  से  एवं  समय  पर  पूरी  करना  तथा  कानून

 एवं  व्यवस्था  में  सुधार  और  बिहार-बंगाल  कोयला  क्षेत्रों  में  माफिया  गिरोहों  के  क्रियाकलाप  पर

 नियन्त्रण  ।

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  ढारा  बोनस  की  झ्दायगी

 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में बोनस  अदायगी

 की  सीमा  को  8.33  प्रतिशत  की  सांविधिक  सीमा  तक  सीमित  रखने  और  किसी  भी  मामले  में

 20  प्रतिशत  को  अधिक  न  होने  के  अनुदेश  दिए  गए

 क्‍या  इन  अनुदेशों  की  दृष्टि  से  हिन्दुस्तान  केबल्स  को  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेशों  के

 अनुसार  सकती है  में  तालाबंदी  की  घोषणा  करनी  पड़ी  ;

 क्‍या  सरकार  ने  यह  भी  निर्देश  दिये  हैं  कि  यह  उपक्रम  उत्पादकता  से  जुड़े  बोनस  समझौते

 का  पालस  कर  सकती  है  अथवा  विकल्प  के  रूप  में  सांविधिक  सीमा  तक  सीमित  बोनस  की  अदायगी  कर

 श्कती  ओऔर

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  मजदूरों  में  भारी  असन्तोष  उत्पन्न  हो
 गया  है  ?

 झोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  एस०  :  जो  सरकारी

 उद्यम  बोनस  संदाय  अधिनियम  के  विचार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आते  उन्हें  अपने  कमंचारियों  को  उक्त

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  बोनस  अदा  करना  णो  उद्यम  बोनस  संदाय  अधिनियम  के

 विभ्नार-क्षेत्र  के  अन्तगंत  नहीं  आते  उन्हें  भी  अनुग्रह  राशि  अदा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत
 किया  गया  मानो  कि  बोनस  संदाप  अधिनियम  के  उपबन्ध  उन  पर  लागू  होते  हैदराबाद  एवं
 सिकन्दराबाद  स्थित  उद्यमों  को  भी  इन  नीति-निर्देशों  का अनुपालन  करना  बोनस  अधिनियम

 के  अधीन  मजूरी/वेतन  का  न्यूनतम  भुगतान  8.33  प्रतिशत  तथा  अधिक्तम  20  प्रतिशत

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  के  कर्मचारियों  की  यूनियनों  मे  20  प्रतिशत  की  दर  से  अनुग्रह
 राशि  मांगी  जबकि  अनुग्रह  राशि  की  प्रस्तावित  दर  17.5  प्रतिशत  इसके  कारण  औद्योगिक

 अशान्ति  उत्पस्न  कम्पनी  की  सम्पत्ति  की  हिफाजत  के  लिए  प्रबंधकों  ने  17-10-85  0-85  को  6.11  बजे

 से  ताखाबन्दी  घोषित  कर  दी  चूंकि  यूनियर्में  अब  वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  लिए  पूर्णतः  अपनी

 बाषिक  मजूरी  की  19  प्रतिशत  दर  से  अनुग्रह  राशि  स्वीकार  करने  और  अपनी  मांग  को  अस्तिम  रूप
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 से  तय  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  अतः  उक्त  तालाबन्दी  26-10-1985  से  समाप्त  कर  दी

 गई  है  ।

 बोनस  संदाय  अधिनियम  के  उपबन्‍्धों  के  अधीन  प्रबन्धकों  तथा  कमंकारों  को  यह  विकल्प

 प्राप्त  है  फि  वे  यातो  बोनस  के  रूप  में  संवितरण  के  लिए  उपलब्ध  विनिधान  करने  योग्य  बचत  पर

 आधारित  बोनस  स्वीकार  करें  या  वे  ऐसी  योजना  तैयार  करने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  सहमत  हो  सकें

 जिसमें  बोनस  को  उत्पादकता  वृद्धि  से  जोड़  दिया  जाता  है  |  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  केबल्स

 लि०  को  उत्पादकता  से  जुड़ी  हुई  बोनस  योजना  लागू  करने  के  लिए  कोई  विशेष  अनुदेश  जारी  नहीं

 किए

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं

 मारुति  के  प्रतिरिक्त  पुर्जों  का  मल्य  निर्धारण

 4252.  डा०  चिम्ता  मोहन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  2]  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के

 अनुसार  मारुति  के  आयातित  ओर  स्वदेशी  अतिरिक्त  पुर्जो  के  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  कमी  हो  गई

 ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मारुति  द्वारा  और  इसके  भारतीय  या  विदेशी  सप्लाईकर्त्ताओं
 द्वारा  अतिरिक्त  पुर्जों  के  मूल्य  निर्धारण  में  की  गई  स्पष्ट  धोखा-धड़ी  की  जांच  करने  का  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  मारुति  उद्योग

 लिमिटेड  ने  कुछ  फालतू  हिस्से  पुजों  की  कीमतें  कम  कर  दी  हैं  ।

 पहले  की  कीमतों  का  निर्धारण  उस  समय  प्रचलित  खरीद  मूल्यों  तथा  अधिक

 वस्तु  सूचियों  के  आधार  पर  दिया  गया  बिक्री  में  बढ़ोत्तरी  तथा  कम  खरीद  मूल्यों  के

 कारण  हिस्से  पुजों  की  कीमतें  कम  करना  सम्भव  हुआ

 विदेशी  प्राहकों  पर  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  के  दावे

 4253.  श्री  के०  एस०  शाब  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  विदेशों  में  शुरू  की  गई  प्रत्येक  परियोजना
 के  मामले  में  विदेशों  ग्राहकों  द्वारा  उस  पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  और  अब  तक  इंजीनियरिंग

 प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  के  विदेशी  ग्राहकों  पर  कितने  दावे  थे  और
 उनमें  स ेअब  तक  कितनों  का  निपटारा  हो  गया
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 --++  _  ऊ़र लिमिटेड

 ईराक  और  कुबंत  में  इंजीनियरिम  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  को  प्रत्येक  १रियोजना  में

 कितना  अस्थाई  अथवा  वास्तविक  घाटा/लाभ  हुआ  और

 होटल  जिसके  बारे  में  अल्जीरिया  के  साथ  बातचीत  चल  रही  के  लिए

 आशयपत्र  के  रह  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झोौदोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  कम्पनी

 गे  31-3-85  तक  कुल  लगभग  108  करोड़  ६०  का  संचित  घाटा  हुआ  अन्य  ब्यौरों  का  बताया

 जाना  कम्पनी  के  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं  समझा  जाता  है  ।
 श्र

 अल्जीरियाई  सरकार  जिसने  ई०  पी०  आई०  को  होटल  परियोजना  पूरी  करने  के  लिए
 आशय-पत्र  जारी  किया  ने  बाद  में  ठेके  की  कीमत  कम  करने  के  लिए  ठेके  की  कीमत  कम

 करने  के
 लिए  ई०पी०आई०  सट्टमत  नहीं  हुआ  ।  आशयपत्र  रह  कर  दिया  गया

 पांडिचेरी  में  व्यापारियों  को  ट्रक  चेसिस  बेखने  को  प्रमुसति

 4254.  श्री  पी०  व्मुख  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1982  से  1985  के  दौरान  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कुल  कितने  व्यापारियों  को

 ट्रकों  के  खैेसिस  बेखते  की  अनुमति  दी  और

 डीलर-वार  और  माडल-वार  उन्होंने  कितने  चेसिस  बेचे  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  ट्रक
 चेंसिस  बेचने  के  लिए  डोलरों  की  नियुक्ति  हेतु  सरकार  की  मंजूरी  लेने  की  जरूरत  नहीं  इस  प्रकार

 सरकार  डील  रवार  बिक्री  का  ब्यौरा  नहीं  रखती  है  ।

 खामा  पकाने  की  गंस  पो०  संबंधो  सभिति  की  सिफारिश

 4255.  भ्री  झ्वार०  एस०  भोये  :  क्या  पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  खाना  बनाने  की  गैस  पी०  संबंधी  समिति ने
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  कया है ंऔर  इसका  गठन  करने  के  बारे  में  क्या
 मानदंड  अपनाए गए

 क्‍या  उस  समिति ने  यह  सिफारिश  दी  थी  कि  पेट्रोल  पम्प  के  स्वामियों  को  स्टाकिस्टों

 तथा  बितरकों  के  रूप  में  नियुक्त  किया



 क्‍या  सरकार  द्वाशा  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यदि  इस  सिफारिश  को  कार्बान्वित  कर  दिया  गया  तो  उन

 बेरोजगार  युवकों  जिन्हें  इस  समय  वितरक  बनाने  का  विचार  किया  जा  प्रतिकूल  प्रभाव

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  र्मा  )  :  से

 1984  में  एल०  पी०  जी०  के  विपणन  और  वितरण  के  लिए  वेकल्पिक  माडलों  को  सुझाने  के

 लिए  एक  तेल  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  की  समिति  गठित  की  गई  इसका  संगठन  इस  प्रकार  हुआ

 था  :--

 1.  श्री  वी०  निदेशक  -  संयोजक

 तेल  समन्वय  समिति

 2.  श्री  जे०  एस०  जी०  एम०  --  सदस्य

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 3.  श्री  जे०  एस  ०  किके  री  +  जी०  एम०

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड

 4.  श्री  के०  एस०  अनिरुद्ध  रिह  जी०  एम०  सदस्य

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड

 सरकार  को  समिति  की  एक  अंतरिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  इसकी  अनुसंशाओं  पर  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया

 मध्य  प्रदेश  में  मीटर  द्वारा  ग्रधिक  टेलीफ़ोम  काल  विखाये  जानते  के  बारे  में  शिकायतें

 4256.  श्री  बालकवि  बे  रागी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980  से  अब  तक  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में

 नीमच  और  जावरासे  मीट  द्वारा  अधिक  टेलीफोन  काल  दिश्वाये  जाने  के  बारे  में  कुल  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्‍या  एस०  टी०  डी०  सेवा  शुरू  होने  के  पश्चात  उक्त  शिकायतों  की  संदया  में  वृद्धि  हुई

 यवि  तो  इसके  क्या  कारण

 39
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  मीटर  द्वारा  अधिक  टेलीफोन  काल  दिखाये  जाने  संबंधी  अधिकांश

 शिकायतों  का  मुख्य  कारण  कमंचारियों  द्वारा  टेलीफोनों  का  दुरुपयोग  किया  जाना  और  टेलीफोन

 एक्सचेंज  का  दोषपूर्ण  रखरखाव

 यदि  तो  उक्त  वृद्धि  के  क्या  का रण  और

 (=)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  मीटर  द्वारा  अधिक  टेलीफोन  काल  दिखाये  जाने  के  मामले  कई

 वर्षों  तक  लम्बित  रखे  जाते  हैं  जिसके  कारण  नये  मार्केट  भोपाल  के  टेलीफोन  प्रयोतताओं  को  अनेक

 परेशानियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  से  जानकारी  संबंधित

 यूनिटों  से  मंगाई  गई  है  तथा  यथाशी  प्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 [  प्रमुषाव  |

 उड़ीसा  में  खनिज  पदार्थों  पर  झ्राधारित  उद्योग

 4257.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  उड़ीसा  में  खनिज  पदार्थों  पर  आधारित  उद्योगों  की  संख्या
 कित नी

 ये  औद्योगिक  यूनिट  कहां-कहां  पर  स्थित

 इन.उद्योगों  में  से  कितने  उद्योगों  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ  क्र  दिया  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  से  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  खनिज  पदार्थों  पर  आधारित  निम्नलिखित  औद्योगिक  एकक
 स्थापित  किए  गए  थे  :  --

 1)  कलिंग  सीमेंट  जिला  मी०  टन  सीमेंट  की  वाबिक

 (2)  मैशसे  इंडस्ट्रियल  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  जिला

 1,65,000  मी  ०  टन  सीमेंट  की  वाधिक  क्षमता  विस्तार  )

 (3)  मैसर्स  नेशनल  एलुमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  बॉक्साइट  की  एलुमिना
 के  निर्माण  और  एलुमिनियम  धातु  और  इससे  सम्बद्ध  छोटे  उत्पादों.के  उत्पादन  के  लिए
 क्रमशः  दामनजोदी  और  आंगुल  में  स्थित  इन  परियोजनाओं की
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 क्षमताएं  निम्न  प्रकार  है--थुदी  हुई  बॉक्साइट  24  लाख  टी०  पी०  एलुमिना

 8,00,000  टी०  और  एलुमिनियम  धातु  2,1  8,000  टी०  पी०  इनको

 चालू  करने  की  अनुसूची  बोक्साहट  खानों  के  लिए  1985  एलुमिना  प्लांट  के

 लिए  1986  और  एलुमिनियम  प्लांट  के  लिए  1986  बताई

 गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  खनिज  पदार्थों  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने

 के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत/तकमीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  किए  गए  ।  ये

 कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  :
 जज

 एकक  का  नाम  स्थान  वार्षिक  क्षमता  निर्माण

 की  वस्तु जा  ——— re  ८  ow

 1  2  3  4  5

 1. to  आई०पी०आई०-एस  ०  पी०  कौरमुंडा  66,000.  सीमेंट

 सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  जिला--सुन्द र  गढ़

 2.  मै०  भुवनेश्वर  सुन्की  66,000  सीमेंट

 जिला--को  रापुट

 3.  मै०आई०्डी०सी०  4,35,000  सीमेंट

 आफ  उड़ीसा  जिला--साम्बलपुर

 4.  मै०  उल्कल  एस्बेस्टोज  राजगंगापुर  56,000  सीमेंट

 जिला  सुन्दरगढ़

 5.  मैं०  उड़ीसा  माइनिंग  उम्पेबल्ली  33,000  सीमेंट

 कारपोरेशन  जिला--को
 रापुट

 6.  मै०  अमरचंद  सोरमा  जिला--बोलनगीर  33,000  सीमेंट

 7.  मैं०  जी०  एम०  बी०  रायरंगपुर  6,000  सेनीटरीवेयर
 सिरेमिक्स  लिमिटेड  जिला---मयू  रभंज

 8.  मैं०  ललित  कुमार  मोदी  सरबल  6,000  सेनीटरीवेयर

 जिला---साम्ब पुर

 9.  मैं०  ललित  कुमार  धग्रवाल  सरबल  1,800  सेनीटरीवेयर

 जिला--साम्बलपुर

 4]
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 सिक्किम  में  सौमेंट  फैक्टरी  की  स्थापना

 4258.  श्री  के०  राभचन्त्र  रेडडी  ]
 9.  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 डा०  जी०  विजयरामाराब  |

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सिक्किम  में  कोयले  की  दुलाई  बहुत  महंगी

 कया  सिक्किम  में  सीमेंट  की  बढ़ती  हुई  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का

 विदवार  सिक्किम  में  सीमेंट  की  फैक्टरियां  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  चूंकि
 सितिकम  पर्वतीय  राज्य  है  और  सीमेंट  को  निकटतम  रेलवे  स्टेशन  से  सड़क  द्वारा  ले  जाना  होता  है  अतः

 तुलनात्मक  दृष्टि  से  सीमेंट  को  लाना-ले  जाना  मैदानों  की  तुलना  में  महंगा  पड़ता  लेवी
 सोमेंट  को  सिक्किम  में  सड़क  द्वारा  ले  जाने  के  लिए  भाड़ा  पल  से  सामान्य  नियमों  के  अन्तगंत  स्वीकार्य
 दर  से  अधिक  दर  पर  भाड़े  की  प्रतिपृति  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पेपर  मिलों  को  कक्ल  साल  को  सप्लाई

 4259.  श्री  झ्नन्‍्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  के  अनेक  पेपर  मिलों  को  पेपरों  का  निर्माण

 करने  में  कच्चे  माल  अर्थात्‌  लकड़ी  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इन  मिलों  को  क्चे  माल  की  निरन्तर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस  :  और  देश
 में  कागज  की  मिर्ले  वन  के  कच्चे  माल  को  कमी  का  सामना  कर  रही  सेलूलोसिक  कच्चे  माल  की

 आपूर्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  उद्योग  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  ०एल  ०)  के  अन्तगंत
 सीमा-शुल्क

 से  मुक्त  लकड़ी
 के

 छीलन  भोर  रही  कागज  के  आयात  की  सुविधा  दी  जाती  लकड़ी  के  लट्ठे
 को  भी  खले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  और  उस  पर  रियायती  सीमा  शुल्क  लिया  जाता

 उद्योग  को  उत्पादन  संबंधी  रियायतें  देकर  कृषि  अपशिष्टों  और  रही  के  उपयोग  के  लिए  प्रोत्ताहन
 दिया  जाता  कृषि  अपशिष्टों  और  रही  पर  आधारित  छपाई  और  लपेटने  के  कागज  के
 उत्पादन  को  भी  लाइसें  समुक्त  कर  दिया  गया  है  ।
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 ना  उपग्रह  संचार  5

 प्रण्डमान  धोर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  उपग्रह  संचार  सुविधाएं

 4260,  श्री  मनोरंजन  मकक्‍त  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  को  उपग्रह  संचार  सुविधाएं  देने  के

 संबंध  में  सरकार  का  निर्णय  क्‍या  और

 कितने  नये  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  के  संघ  शासित  प्रदेशों  के  पोर्ट  ब्लेयर  और  कार  निकोबार  में  उपग्रह  संचार  सुविधाएं  पहले

 से  ही  प्रदान  की  गई  हैं  और  इन्हें  अन्य  स्थानों  में  भी  प्रदान  किया  जा  रहा

 1986-87  तक  तीन  नये  स्टेशन  स्थापित  कर  बिये  जाएंगे  ।

 लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति

 4261.  भ्री  जगस्मान्र  प्रसाद  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  छोटे  उद्याम्यों  को  पंजीकृत  करने  और  उन्हें  उद्योग  चलाने  हैतु
 पर्याप्त  मात्रा  में  माल  उपलण्ध  कराने  के  लिए  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना  तैयार
 की

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  बया  है  और  उक्त  नीति  के  अन्तगगंत  अब  तक  कितने  छोटे

 उद्यमियों  को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  घिसाभ  सें  राज्य  मंत्री  :  से  (१)  लक्ु
 क्षेत्र  में  उद्यमी  को  एकक  स्थापित  क  के  लिए  आमतौर  पर  कोई  लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता  नहीं
 होती  ।  उनके  अपने  हित  में  उन्हें  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  अपने  सम्बन्धित  राज्य  उद्योग
 निदेशक  के  कार्यालय  में  करवा  लें  ताकि  वे  लघु  उद्योग  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सरकार  से

 मिलने  वाली  कच्ची  सामग्री  सहित  अन्य  सुविधाओं  और  सहायता  का  लाभ  उठा  सकें  ।

 देश  में  उत्पादित  अधिकांश  कच्चे  माल  पर  से  नियन्त्रण  हटा  लिया  गया  है  और  वे  ये  कच्चा

 माल  सीधे  उत्पादकों  के  राज्य  लघु  उद्योग  निगमों  ओर  खुले  बाजार  से  ले  सकते

 हैं  तथा  लागू  आयात  नीति  के  अनुसार  आयात  भी  कर  सकते

 बैठ
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 [  प्रमुवाद ]

 रसायनों  झौर  कीटनाशी  दवाइयों  का  भ्रायात

 4262.  श्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  रसायनों  और  कीटनाशी  दवाइयों  का  उत्पादन  लक्ष्य  अधिष्ठापित  क्षमता

 को  ध्यान में  रखते  हुए  पूरा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इनका  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  और  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  इस  आयात
 पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  ओर

 इस  संबंध  में  आत्मनिर्भ  रता  प्राप्त  करने  के लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  उपचा  रात्मक
 उपाय  करने  का  है  ?

 रसायन  धर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ार०  के०  जयचसत्र  :  से

 यद्यपि  रसायन  उद्योग  के  लिए  समग्र  रूप  से  कोई  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  तथापि

 योजना  का  उद्देश्य  अनुमानित  मांग  तथा  सम्भावित  उत्पादन  क्षमता  के  बीच  के  अन्तर  का  पता  लगाना

 तथा  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  करना  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अन्त  तक  प्रमुख
 रसायनों की  अधिकतर  स्वदेशी  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  का  सृजन  कर  लिया

 गया  है  ।
 ह

 वर्ष  1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  प्रमुख  अकाबंनिक  एवं  कार्बनिक  रसायनों  का
 अभाव  निम्न  प्रकार  हैं  :  —

 सो०  टनों

 शायात

 सद/रसायन  1980-81  1981-82

 कार्वतिक  रसायन  :

 1.  कास्टिक  सोडा  42569  2

 2.  सोडा ऐश  116369  147633

 3.  कौल्सियम  कार्याहड  2642  1309

 4.  काबेन  ब्लैक  9314  18530

 44



 26  1907  लिखित  उत्तर

 झकाबंनिक  रसायन

 1.  एसीटोन  1323  2066

 2.  फेनोल  6422  7105

 3.  मेवानोल  1238)  38991

 4.  एसिटिक  एसिड  21  21

 5.  एसिटिक  एनहाइड्राइड  शून्य  शून्य

 पश्चातवर्ती  अवधि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दूर  संचार  में  कम्प्पूटरीकरण

 4263.  श्री  श्रमल  दस  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूर  संचार  के  किन-किन  क्षेत्रों
 में  अब

 तक  कंप्यूटरीकरण  लागू  किया  जा  चुका

 कार्यकुशलता  और  कम  श्रम  शक्ति  की  आवश्यकता  पर  इसका  कया  प्रभाव  पड़ा

 और

 य
 ये

 भरे
 ४  ली  जाता इस  समय  किन-किन  योजनाओं  पर  कंप्यूटर  प्रणाली  लागू  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निबास  :  महानगरीय  जिलों  में

 दूरसंचार  के  निम्नद्विखित  क्षेत्रों  का  कम्प्यूटरीकरण  किया

 टेलीफोन  के  बिल  तेयार  करना  |

 निर्देशिका  संकलन  और  मुद्रण  ।

 दोष  विश्लेषण

 ।.  कम्प्यूटरीकरण  के  परिणाम  इस  प्रकार

 बिलों  के  सही  ओर  समय  पर  जारी  करना  तथा  राजस्व  के  तेजी  से  वसूली  ।

 टेलीफोन  निर्देशिकाओं  से  मुद्रण  के  समय  में  निर्देशिकाओं  में  गलतियों  में
 कमी  ।

 प्रबंधकों
 के  लिए  दोषों

 की  जानकारी
 और  आंकड़ों  का  समय

 पर  उपलब्ध  हो
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 2.  कम्प्यूटरीकरण  के  फलस्वरूप  मौजूदा  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  की

 गई
 ॥॒

 (i)  अगले  वर्ष  4  महानगरीय  जिलों  में  इन  हा  उस  कम्प्यूटर  स्थापित  कर  दिए

 इन  हाउस  कम्प्यूटर  पर  निम्नलिखित  कार्य  दिए  जाएंगे  :

 इन  टेलीफोन  निर्देशिका  पूछताछ

 2.  दोष  विश्लेषण  और  नियंत्रण

 3.  निर्देशिका  संकलन  और  मुद्रण

 4.  टेलीफोन  के  बिल  बनाना

 *  5.  केबिल  और  वाणिज्य  रकार्ड  रखना

 6.  सामान  सूची  नियंत्रण

 7.  नेटवर्क  योजना

 लखनऊ  ओर  हैदराबाद  में  निर्देशिका  पूछताछ  सेवा  का  कम्प्यू2रीकरण  किया  गया

 इसके  कारण  निर्देशिका
 पूछताछ

 कालों  का  उत्तर  देने  के  लिए  आपरेटरों  को  सहो  और

 जानकारी  मिल  -  पू
 अद्यतन  ज  मल  जाता  है  ।

 अहमदाबाद  और  दैंगलूर  में  हाल  ही  में  कम्प्यूटर  द्वारा  बिल  बनाने  की  प्रणाली  अपनाई
 गई

 दिल्‍लो  बिद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  प्रारक्षित  पदों  को  सामास्य  श्रेणी  के  पदों  में  बदलमा

 4264.  श्री  बनवारी  लाल  बेरजा  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नई  भर्ती  करने  और  नए  पदों  के  सूजन  करने  पर  प्रतिबंध

 लगाया  हुआ  है  फिर  भी  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  अनेक  खाली  पदों  को  भरा

 क्‍या  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  आरक्षित  पदों  को  सामान्य  श्रेणी  के  पदों  में  बदला

 गया  भर

 वहां  ऐसा  कितनी  बार  किया  गया  है  ?

 बिश्युत  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  प्रारिफ  सोहस्सद  :  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  के  अनुसार  उन्होंने  या  तो

 सरकार  के  अनुमोदन  से  अथवा  उनके  लिए  सरकार  का  अनुमोदन
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 रा रख

 प्राप्त  हो  जाने  की  उम्मीद  साव॑जनिक  हित  कुछ  रिक्त  पदों  को  भर  लिया  कुछ  मामलों  में

 ऐसा  क्किलांग  व्यक्तियों  को/दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  मृत  कर्मचारियों  के  अश्ितों  को  रोजगार
 देने  के  लिए  किया  गया

 नहों  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर|को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 [  प्रमुषाव  ]

 मल्य  निर्धारण  के  बिना  परौकक्‍सीबोन  कंप्सूल  की  बिक्री

 4265.  श्री  शांति  घारीवाल  :  क्‍या  उद्योग  भसत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  परौकसीवोन  कैप्सूल  जो  मूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तर्गत

 आता  है  मूल्य  निर्धारण  के  बिना  अति  अधिक  कौमत  पर  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  यह  उत्पादन  कब  से  मूल्य  निर्धारण  के  बिना  बेथा  जा  रहा  है  और  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  इस  उत्पाद  की  वर्ष  वार  +ितनी  जिक्री  हुई

 अभी  तक  इसकी  कीमत  निर्धारित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 इसकी  कीमत  कब  निर्धारित  की  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मूल्य  निर्धारण  में  विलम्ब  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  नुक्सान  हुआ

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  प्लार०  के०  जयचम्त्र  :

 प्राक्सीवेन  कंप्सूलों  के  उत्पादकों  ने  50  लाख  रु०  की  कुल  बिक्री  की  सीमा  पार  करने  पर  मूल्य

 अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  किया

 से  (2)  उत्पादकों  को  पहले  ही  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ओर  कानून  की  उचित

 प्रक्रिया  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 सोधो  डायल  सेवा  द्वारा  जिला  मुख्यालयों  को  संबंधित  राज्यों  को  राजधानियों  से  जोड़ना

 4266.  प्रो०  वारायण  अचम्द  पराहर  :  क्‍या  संचार  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूर-संचार  बोर्ड
 ने

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  जिला  मुख्यालयों  को

 संबंधित  राज्यों  की राजधानियों  तथा  केन्द्र  की राजधानी  के  साथ  सीधी  डायल  सेवा  द्वारा  जोड़ने  के

 लिए  कार्य  क्रम  को  तेज  करने  की  योजना  बनाई
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 यदि  तो  कार्यक्रम  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  और  कया  किन्हीं  राज्यों/क्षेत्रों  को

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्‍या  है  ?

 कितने  जिला  मुख्यालयों  को  सीधी  डायल  सेवा  से  संबंधित  राज्यों  की  राजधानियों  और
 दिल्‍ली  से  जोड़ा  गया  है  और  उनकी  प्रतिशतता  कया  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  का  पृथक  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भंचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :  (१)  विभाग  ने  सभी  जिला

 मुख्यालयों  को  उनके  राज्यों  को  राजधानियों  के  साथ  एस०टी  ०डी०  द्वारा  जोड़ने  के  कार्यक्रम  में  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेजी  लाने  का  निर्णय  लिया  जहां  तक  जिला  मुख्यालयों  को

 एस०टी  ०डी०  द्वारा  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़ने  का  प्रश्न  यह  का  उत्तरोत्तर  रूप  में  किया

 और  निम्नलिखित  तरीकों  से  एस०टी  ०डी०  सुविधा  प्रदान  की  जा  रही  है  :--

 (1)  उस  स्थान  पर  उचित  टाइप  के  स्वचल  एक्सचेंज  की  संस्थापना  ।

 (ii)  मल्टी'्लेक्सिंग  उपस्कर  सहित  विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  की

 (iii)  नए  ट्रृंक  स्वचल  एक्सचेंज  स्थापित  करना  तथा  मौजूदा  एफ्सचेंजों  का  विस्तार  ।

 (iv)  स्थानीय  एक्सचेंजों  में  योजक  उपस्कर  की  स्थापना  ।

 किसी  भी  राज्यक्षेत्र  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई

 जिन  जिला  मुख्यालयों  को  एस०टी०डी०  द्वारा  राज्य  की  राजधानियों  तथा  दिल्ली  से

 जोड़ा  गया  है  उनकी  संख्या  तथा  प्रतिशतता  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 31-3-85  तक  जिन  जिला  मुख्यालयों  को  राज्य  की  राजधानियों  तथा  दिल्‍ली  से  जोड़ा
 गया  है  उनकी  संख्या  तथा  प्रसिशतता

 राज्य  राज्य  में  राज्य  की  राज्य  की  दिल्ली  के  दिल्ली  के  साथ
 जिला  राजपघानियों  साथ  एस०टी०्डी०

 मुख्यालयों  के  साथ  के  साथ  एस०टी०डी०  से  जुड़े  जिला
 की  संख्या  एस०टी०डी०  एस०्टी०ही०  से  जुड़ें  जिला  मुख्यालयों  की

 द्वारा  जुड़े  हुए  से  जुड़े  जिला  मुख्यालय  प्रतिशतता
 जिला  मुख्यालयों
 लगों  की  संख्या  की  प्रतिशतता

 नल  न्‍  पयथ्कऑजय  —
 1  2  3  4  5  6

 |

 आंध्र प्रदेश 25 20 86.56 20 86.56 असम $.86 । 5.86 48
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 2  3  4  5  6

 बिहार  38  11  28.55  11  28.55

 गुजरात  19  9  47.37  9  47.37

 जम्मू व  कश्मीर  14.  5  35.71  2  14.29

 केरल  14  11  .  78.57  11  78.57

 कर्नाटक  19  13  68.42  13  68.42

 हरियाणा  12  6  50.00  8  66.67

 हिमाचल  प्रदेश  12  2  16.67 I  8.33

 मध्य  प्रदेश  45  11  24-44  9  20.00

 मणिपुर  6  न  न  कि  _

 पेघास्य  5  1  20.00  20.00

 महाराष्ट्र  30  15  50.00  14  46.67

 नागालेंड  7  ]  14.29  1  14.29

 उड़ीसा  13 1  7.65  7.65

 पंजाब  12  7  58.33  7  58.33

 राजस्थान  27  6  22.22  7  25.53

 तमिलनाडु
 18  14  77.78  14  77.78

 त्रिपुरा  3  —  ज+  --
 न

 पश्चिम  बंगाल  16  11  68.75  10  62.50

 सिक्किम  4  25.00  25.00

 उत्तर  प्रदेश  57  19  33.33  24  42.10

 का  अलओ  आओ

 टिप्पणी  :  पंजाब  ओर  उड़ीसा  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  की  राजधानियां  जिला  मुख्यालय

 भी  हैं  और  उपर्युक्त  सूची  में  शामित्र  की  गई  हैं  ।

 49



 लिग्रित  उत्तर  17

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  की  बिक्नो  के  लिये  चेक  हारा  ध्रदायगी

 4267.  श्री  सरफराज  प्रहमद  :  क्‍या  संचार  मन्प्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बचतपत्रों  और  अन्य  सुरक्षापत्रों  को  बेचने  वाले  डाकधघरों  को  ऐसे  आदेश

 दिए  गए  हैं  कि  उनको  एक  निर्धारित  सीमा  के  पश्चात्‌  चैक  द्वारा  भुगतान  स्वीकार  करना

 यदि  तो  जी०पी०ओ  ०  पार्लियामेंट  स्ट्रीट  और  विशेष  रूप  से  माकिट  रोड

 कृष्णालगर  मुख्य  डाकधर  और  सामान्यतः  अन्य  से  दस  हजार:से  पचास  हजार  तक  की  जि

 के  सुरक्षापत्र  व्यक्तिगत  ताम  पर  किन  परिस्थितियों  में  और  कंसे  जारी  किए  जा  रहे

 कया  सरकार  का  विचार  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  नकद  धनराशि  लेने  पर  इंबंधित
 पर्यवेक्षक  और  प्रभारी  अधिकारी  को  दण्डित  करने  हेतु  सभी  डाकधरों  को  आदेश  जारी  करने  का

 गौर

 यदि  इस  बारे  में  पहले  से  ही  आदेश  हों  तो  पालन  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 और  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंबाटी  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  राम  तिवास  :  नहीं  ।

 से  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सुनी  जिला  रायच्वर  में  स्थित  तंंगमद्रा  पल्‍प

 एण्ड  बोर्ड  सिल्स  लिमिटेड

 4268.  श्री  श्रोकांत  दस  मरसिह  राज  वाडियर  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 जिला  कर्नाटक  में  मुनी  राबाद  में  स्थित  तुंगभद्रा  पल्प  एण्ड  बोर्ड  मिल्स'लिसिटेड
 की  लाइसेंस  क्षमता  कितनी

 उक्त  कम्पनी  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  से  आरम्भ  और

 उस  मिल  में  कितमे  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  9,000  मी ०  टन
 प्रतिवर्ष  लुग्दी  ओर  9,000  मी०  टन  प्रतिवधे  स्ट्रा  बोर्ड  ।

 (w)  1965

 227  में  से  205

 २0
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 परिथिजो  बंगाल  के  जिलों/मुख्यालथों  में  सौधी  ट्रंक  डायल  सेवा

 4269.  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र
 :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  के  कितने  जिला  मुख्यालय  इस  समय  राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  सीधे  ट्रंक  डायल

 से  नहीं  जुड़े  हैं  ;

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के

 संभी  जिला  मुख्यालयों  को  स्रीधो  ट्रंक  डायल  सेवा  द्वारा  जोड़ने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  राम  निवास  :  और  पश्चिम  बंगाल

 के  16  जिला  मुख्यालयों  में  से  फिलहाल  5  जिला  मुख्यालय  राष्ट्रीय  नेटवर्क  साथ  एस०टी  ०डी०  से

 नहीं  जुड़े

 1.  बांकुरा

 2.  बेहरामपुर

 3.  बनूरघाट

 बेहरामपुर  एवं  जलपाइयग्रुडी  के  स्थानीय  एक्सचेंजों  को  बनाने  तथा

 बलू  रघाट  एवं  पुर  लिया  को  ट्रक  स्वचल  ए  क्सचेंजों  के  साथ  जोडने ष  नेके  लिए  विश्वसनीय री

 माध्यम  प्रदान  करने  की  योजना  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  बेहरामपुर  को

 कलकत्ता  टी०  ए०  एक्स०  के  साथ  बांकुरा  और  पुरुलिया  को  आसनसोल  टी०  ए०  एक्स०  के  साथ  तथा

 जखपाइगुड़ी  एवं  बलू  रघाट  को  टी  ०ए०एक्स०  के  साथ  जोड़ने  की  योजना

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बह्क  प्रौषधियों  के  मुल्य  का  निर्षा रण

 4270.  डा०  कृपा  सिम्णु  मोई  :  क्‍या  उच्चीग  मस्त्री  यह  बतानें  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  लघु  एकक  एम्पीसिलियन  ड्राइहाइड् ंट
 सल्फामेथोक्साजोल  आदि  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बेच  रहे

 और

 यदि  तो  इन  बल्क  औषधियों  का  अधिक  मूल्य  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  हैं  और

 उपभोक्‍ताओं  को  ये  औषधियां  वास्तविक  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ;

 रसायन  और  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रार०  के०  जयशन्त्र  सह):(क)
 कार  द्वारा  औषध  1979  के  अधीन  निर्धारित  मूल्य  अधिकतम  बिक्री  मूल्य  है

 ओर  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  मूल्यों  तक  बल्क  ओऔषधों  की  बिक्री  करने  के  लिये

 स्वतंत्र

 बहक  ओषपधों  के  मूल्य  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  की
 जाती  है  और  उनमें  समय-समय  पर

 संशोधन  किया  जाता  है  ।

 कोमिसीन-एस  सी रप  झौर  टेबलेटों  को  कमी

 4271.  डा०  गुलास  याजदानी  :  क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बाजार  में  कोमिसीन-एस  सीरप  और  टेबलेट  उपलब्ध  नहीं

 इन  ओऔषधियों  की  उपलब्धता  के  क्या  कारण  हैं  और  वे  कब  तक  उपलब्ध  हो  ज  ?

 रसायम  झौर  पेट्रो  रसायम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ग्रार०  के०  जयचन्त  सिह  )  :
 और  कोमाइसिन-एस  सीरप  अथवा  कोमाइसिन  गोलियों  की  कमी  की  कोई  शिकायत  इस

 मन्त्रालय  में  प्राप्त  नहों  हुई  इन  ओषधों  के  निर्माता  में  ०  ग्लेक्सो  लेबोरेटरीज  ने  कोमाइसिन-एस
 सीरप  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सूचित  की  कोमाइसिन  गोलियों  के  सम्बन्ध  में  निर्माता  ने  सूचित  किया

 है  कि  कम  मांग  होने  के कारण  उनका  उत्पादन  अस्थाई  रूप  से  बन्द  हो  गया  अन्य  विकल्प  तत्काल
 उपजब्ध

 सातवीं  योजना  में  मिट्टी  के  तेल  का  झौर  प्रायात

 4272.  श्री  चिस्तासणि  जेना  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  मिट्टी  क ेतेल  की
 वाधिक  आवश्यकता  कितनी

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  का  वाधिक  उत्पादन  कितना  होता
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 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कितना  मिट्टी  का  तेल  आयात

 किया  गया  तथा  उसका  मूल्य  कितना

 मिट्टी  का  तेल  किस  देश  से  आयात  किया  जा  रहा  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  की  मांग  पूरी  करने  तथा  विदेशो  मुद्रा
 की  बचत  के  लिए  देश  में  भिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  :  वर्ष

 1985-86  के  दौरान  6.69  मि०  मी०  टन  मिट्टी  के  तेल  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया

 गया

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  4.16  मि०मी०  टन  मिट्टी  के  तेल  का  स्वदेशी  उत्पादन  होने
 का  अनुमान  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  आयात  किये  गये  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  और  उसकी  लागत  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 वर्ष  मात्रा  सि०सी०  टनों  में  लागत  (रुपए/करोड़)

 1982-83  1.9  595.89

 1983-84  2.0  603.64

 1984-85 5  2.6  844.77

 वर्तमान  में  सोवियत  संध  के  साथ  आवधिक  करार  के  अधीन  तथा  कुछ  देशों  में  मौके  पर
 खरीद के  द्वारा  मिट्टी के  तेल  का  आयात  किया  जा  रहा

 सातवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  मिट्टी  के  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  इसके  आयात
 में  विदेशी  मुद्रा  की बचत  के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-.

 (1)  देश  में  शोधन  क्षमता  पें  वृद्धि  की  गई  है  ओर  इसमें  ओर  अधिक  वृद्धि  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 (  2)  कुछ  तेल  शोधक  कारखानों  में  एफ०सी  ०सी  ०  यूनिटें  स्थापित  की  गई  हैं  तथा  मिट्टी  के
 तेल  सहित  मध्य  आसुतों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अतिरिक्त  गौण  संसाधम

 सुविधाएं  भी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 (3)  मिट्टी  के  तेल
 क ेउपभोग  को  रोकने  के  लिए  ताप-क्षम  मिट्टी  के  तेल  के  तथां  कुछ
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 i nS  साफ्ट-कोक  0
 वैकल्पिक  इंधनों  जेसेकि  साफ्ट-कोक  आदि  को  प्रोत्साहित  किया  जा

 रहा

 ]

 4273.  श्री  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  बिजली  घरों  की  उत्पादन  क्षमता

 बिजली  घरों  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  बिजली  पैदा  की  जा  रही

 क्‍या  उनकी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  बिजली  पंदा  करने  के  लिए  के-द्रीय  सरकार

 अथवा  राज्य  सरकार  ने  उन्हें  निदेश  जा  री  किए  हैं  अथवा  सलाह  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :  ओर  केन्द्रवार  विद्युत
 उत्पादन  क्षमता  और  1985  के  दौरान  का  विद्युत  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 और  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  राज्य॑  सरकारों

 और  बिजली  बोड्डों  के  साथ  पारस्परिक  संबंध  बनाए  रखना  एक  सतत  प्रक्रिया  राज्य  बिजली  बोडों

 से  वर्तमान  ताप  विद्युत  क्षमता  का  इष्टतम  समुपयोजन  करने  के  लिए  उपाय  करने  हेतु  समय-समय  पर

 अनुरोध  किया  गया  ताप  विद्युत  उत्पावन  और  ताप  विद्युत  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  की

 आवश्यकता  पर  हाल  ही  में  3  और  4  1985  को  हुए  राज्य  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भी

 जोर  विया  गया  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  काये  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारो ं/
 राज्य  बिजली  बोड़ों  से  विभिन्न  उपाय  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  जिसमें  तवीकरण  और

 आधुनिकीकरण  कायें  क्रम  संबंधी  कार्य  विद्युत  केन्द्रों  की  प्रचालन  और  अनुरक्षण  पद्धततियों  में

 सुधार  प्रचालन  और  अनुरक्षण  काभिकों  को  प्रशिक्षण  देना  और  आधुनिक  प्रबन्ध  पद्धतियों  को

 अपनाना  शामिल  है  ।  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  से  1985  के  दोरान  संयंत्र  भार  अनुपात
 सुधर  कर  50.3  अ्रतिशत  हो  जबकि  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दोरान  येहू  45.9  प्रतिशत

 $4
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 विवरण

 ताप  न्यूकक्‍लीय  ध्रौर  जल  विद्युत  केन्रों  की  केख्रवार  क्षमता  झौर

 विद्युत  उत्पादन

 राज्य  केन्द्र  क्षमता  विद्युत  उत्पादक

 (30-11-1985 5  की  भावर )
 स्थिति  के  85)

 2  3  4

 सा०  व्या०  प्र०  बोर्ड  जल  बिद्युत  |

 भाखड़ा  नांगल  1049  3927

 देहर  990  2623

 पोंग  360  882

 दिल्ली  ताप  विद्युत

 बदरपुर  720  1667

 इ०  प्रस्थ  स्टेशन  282.5  998

 राजघाट  14.0  15

 जम्मू  व  कश्मीर  ताप  बिच्चत

 कालाकोटे  22.5  0

 जल  विद्युत

 लोअर  झेलम  105.5  414

 लघु  केन्द्र  69.0  221

 हिमाचल  प्रदेश  जल  विद्युत

 बस्सी  60.0  256

 भिरी  बाटो  60.0  190

 विनवा  60.0  24

 बेरा  सियूस  180.0  526

 हरियाणा  ताप  बिद्युत

 फरीदाबाद  विस्तार  180  231

 पानीपत  330  469

 ञ्रन्य  13  31

 हर



 17  1985

 1  2  3  4

 राजस्थान  ताप  बिद्युत

 कोटा  220  698

 न्यूक्लीय

 आर०ए०पी०एस०  440  828

 जल  विद्युत

 राणा  प्रताप  सागर  172  517

 ओर  जवाहर  सागर

 पंजाब  ताप  विद्युत

 भटिण्डा  440  1520

 रोपड़  420  1306

 जल  विद्युत

 यू०बी०डी०सी  ०  45  206

 शानाह  110  462

 आनन्दपुर  साहिब  134  285

 मकेरिया  45  127

 उत्तर  प्रदेश  ताप  विद्युत

 ओोबरा  1550  2985

 पंकी  284  556

 हरदुआगंज  90  123

 हरदुमागंज  और  450  742

 आर०पी  ०एच०  कानपुर  65  65

 परीछा  220  147

 अन्य  33,5  52

 सिगरोली  1050  3983
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 1  2  3  4

 जल  बिद्युत

 ओबरा  399  302

 माटाटीला  30  55

 कटेमा  41.4  177

 गंगा  नहर  45.2  106

 रामगंगा  198  3

 यमुना  चरण  और  4  114.8  444

 यमुना  चरण  2  240  720

 चिला  144  644

 कोडरी  120  ३338

 मनेरीभाली  90  168

 गुजरात  ताप  विद्युत

 धवारण  534  1690

 उकई  850  2073

 गांधीनगर  240  980

 वानकबोरी  630  1794

 उतराण  61  199

 गैस  टरबाइन  और  अन्य  77  10

 ए०ई०  कम्पनी  161  621

 साबरमती  220  818
 जल  विद्युत

 उकई  300  230

 महा  राष्ट्र  ताप  विद्युत

 नासिक  910  2998

 कोराडी  1100  2639

 खापरखेडा  90  145°

 पारस  92.5  225

 भुसावल  482.5  1695

 शा
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 1  2  3  4

 पारली  480  1479

 चन्द्रपुर  630  976

 उरान  564  671

 अन्य  18  37

 ट्राम्बे  830  2525

 चोला  40  108

 स्पूक्लीय

 तारापुर  320  1385

 जल  विद्युत

 कोइना  920  284.1

 बेतरणा  60  71

 मंठो  12  821

 ढाटा  276  9.0

 अध्य  प्रदेश  ताप  विद्युत

 सतपुड़ा  «  1142.5  329,5

 100  306

 200  572

 को  240  816

 अमरकंटक  300  1038

 कोरबा  पश्चिमी  630  1047

 कोरबा  स०पा०वि०  केन्द्र  630  2641

 जल  विद्युत

 गांधी  सागर  115  225

 भ्रांध्र  प्रदेश  ताप  बिश्लुत

 कोठागुंडम  240  705

 कोठागुंडम  220  417

 38
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 कर्माटक

 2

 कोठागुंडम

 विजयवाड़ा

 रामागुण्डम
 नैल्लोर

 अन्य

 रामागुण्डम

 सु०  ता०  वि०  के  ०

 जल  विद्युत

 मच्छकुण्ड

 टी०वी०  बांध

 अपर  सिलेरू

 लोवर  सिलेख

 सिरिसलम  न

 सागर  दायां  तट  नहर

 डोनकराई

 निमास  सागर

 नागार्जुन  सागर

 ताप  विद्युत

 रायचूर
 जल  विद्युत

 शरावती

 काली  नदी

 सुपा  बांध

 बदरा

 लिंगनमकी

 शिवासमुद्रम

 शिमसेंपुरा

 मुनी राबाद

 1314

 3105

 1345

 81

 30

 105

 83

 89

 60
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 केरल  जल  विद्यत

 इदुक्की  520  1507

 सवरीगिरी  300  [1019
 कलगाडी  75  है
 सोलयार  54  |
 सिगुलम  48  |
 निमानोंगलम  45  987
 पल्‍लीवासल  37.5

 ४००

 32  |
 30  है

 तमिलनाडु  ताप  विद्युत

 इन्नौर  450  1338

 तुतिकोरिन  630  2173

 बेसिन  जिजज  70  22

 नेवेली  600  2499

 जल  विद्युत

 पिकारा  70  172

 मोया  र  36  76

 कुण्ड्र  535  680

 सुरिलिया  35  55

 अलियां  60  119

 मेथ  बांध  -|-  टी  ०एल  ०एल  ०  240  205

 पेरियार  140  332

 पपरियासम  28  68

 सरका  रपथी  30  72

 शोलायार  95  245

 कोडायार  100  143

 न्पूक्लीय

 कूलपक्कम  470  954

 60
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 2  3  4

 न

 बिहार  8  ताप  विद्युत

 पतरातू  730  1754

 बरोनी  365  318

 मुजफ्फरपुर  110  17

 जल  विद्युत

 कोसी  20  10

 सुवर्ण  रेखा  130  173

 उड़ीसा  ताप  बिल्युत

 तलचेर  470  857

 जल  क्द्वत

 बालीमेला  360  517  *

 हीराकुण्ड  1  व  2  270  770

 रेंगाली  50  80

 पश्चिम  बंगाल  ताप  बिद्वत

 बंडेल  530  1716

 संधोलडीह  480  756

 कोलाकाट  210  571

 गोरीपुर  _  28  28

 गैस  टरबाइन  100  26

 डी०पी०एल०  390  406

 सी०ई०एस०सी०  559  1617

 जल  विद्युत

 पश्चिम  बंगाल  जल  विद्युत  41  99

 का०  का०  मि०  ताप  बिशुत

 चन्दपुर
 780  2129

 दुर्गापुर
 460  1243

 बोकारो  205  607
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 उत्तर  17  1985

 1  2  4  4

 जल  विद्युत

 मेन्थू  60

 पचेट  40  332

 तिलैया  4  है

 सिक्किम  जल  विद्युत

 लोअर  लैग्यप  12  18

 असम  ताप  विद्युत

 चन्द्रपुर  30  79

 नामरूप  133.5  278

 बोंगईगांव  180  45

 गैस  टरबाइन  66  132

 मेघालय  जल  बिद्युत

 किरडमकुल  60

 अमियां  54  |
 उम्तरा  11.2  ५.  722

 खा  नडोंग  50  ।
 गुमते  15

 मालम्दा  बिहार  के  लिए  गेस  को  एजेन्सियों  का  झ्ावंटन

 4274.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  पश्लौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  खाना  पकाने  की  गैस  को  एजेन्सियों  की  जिला-वार  संख्या  कितनी  है  और
 कितने  उपभोक्ताओं  के  आवेदन  लम्बित  पड़े

 क्या  नाल्‍लन्दा  जिले  में  खाना  पकाने  की  गंस  की  एक  ही  एजेन्सी

 कया  इस  एजेन्सी  के
 खिलाफ  उपभोक्ताओं  द्वारा  कुछ  शिकायतें  की  गई  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  शिकायतें  दूर  करने  हेतु  उक्त  जिले  में  श्वाना  पकाने  की
 एजेन्सियों  की  संख्या  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  सम्प्ालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशीर  :

 वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई 63
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 जे अफीाझ-++

 (ex)  जी  नालन्दा  जिले  के  मात्र  बिहार  शरीफ  में  एक  रसोई  गैस  का  वितरक

 प्रचालनात्मक  कारणों  से  रिफिलों  की  सप्लाई  में  कुछ  विलम्ब  होने  की  शिकायतें  मिली
 अब  सप्लाई  की  स्थिति  सामान्य  है  ।

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  मैं  तीन  वितरण-शिपों  की  योजना  बनाई  जिनमें,से

 विहारशरीफ  के  लिए  एक  का  विज्ञापन  दे  दिया  गया

 ऋ०  जिला  मौजूदा  एल०  पी०  एल०  पी०  जी०  कनेकशनों

 सं०  वितरकों  की  संख्या  की  प्रतीक्षा  सूची  पर

 व्यक्तियों  की  संख्या

 1  2  3  4

 1.  औरंगाबाद  270

 2.  बेगूसराय  2  1130

 3.  भागलपुर  3  3154

 4.  भोजपुर  3  1533

 5.  छपरा  --

 6.  देवघर
 न  ना+

 7  दरभंगा  2  2349

 8.  घनबाद  8  8483

 9.  पूर्व  घम्पारण  1  602

 10.  गया  3  3031

 11.  गुमला
 न  ना

 12.  गिरिडीह  2  जा

 13.  गोपालगंज  1  450

 14.  हजारीबाग  4  2729

 15.  कटिहार  1  302
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 1  2  4

 16.  खगडिया  --

 17.  लोहरदगा  —

 18.  मुंगेर  2415

 19.  मुजफ्फरपुर  2715

 20.  मधुबनी  460

 21.  नालम्दा  1296
 ह॒

 22.  पलायूं  990

 23.  पटना  20411

 24.  पूर्णिया  902

 25.  रांची  1373

 26.  रोहतास  930

 27.  समूबेगंज  —

 28.  सहर्षा  979

 29.  समस्तीपुर  800

 30.  सिहभूमि  1099

 31.  संथाल  परगना  1782

 32.  सीवान  650

 है  मे  सीतामढ़ी  1000

 34.  सारन  1349

 35.  बैशाली

 36.  पश्चिम  चंपारण  894

 54
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 नरक  का-नन-न+नन+-नन+न+न«  भाप  नमक  कक  नमन  नम»  «कम  न  नानक  न  नि  कनीन  न  नमन  नमन  न  न  ननन++म«न्‍न+न-न-म-भमनंनन-म-नन-नननकनननननननन॑ननानानन-ंंन-नीननीनिनन-न  मन  मनन  नमन  नमकीन  तन

 [  प्रमुबाव  ]

 मोदी  मूह  की  एक  कम्पमी  ह्वारा  क्षमता  से  श्रधिक  उत्पादन

 4275.  श्री  तम्पत  थामस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मोदी  उद्योग  समूह  की  एक  कम्पनी  द्वाय  क्षमता  से  अधिक  उत्पावन्‌

 करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  ने  लिया

 क्‍या  सरकार  ने  सम्बन्धित  अधिकारियों  से  पूरी  बातचीत  कर  ली  और

 यदि  तो  की  गई  कारंवाई  का  ब्योरा  क्या

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  यह
 समझा  जाता  है  कि  माननीय  सदस्य  मैससे  मोदी  पेन्ट्स  एप्ड  वानिशीज  मोदीनगर  जोकि

 एमैमल  और  वानिश  एवम्‌  अपने  कैप्टिव  प्रयोग  के  लिए  पेंट  और  एनैमल  के  उत्पादन  में  सिथेटिक  रेजिन

 के  उत्पादन  में  भी  संलग्न  नमक  कम्पनी  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 सरक।र  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  नियमों  के  अनुभार  कंपनी  को  पेन्ट  और  एनंमल  के  उत्पादन

 में  आवश्यक  सिंथेटिक  रेजिन  के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करमे  की  आवश्यकता  नहीं

 है  क्योंकि  कम्पनी  के  पास  पहले  से  ही  इन  वस्तुओं  के  लिए  लाइसेंस  हैं  ।

 मारत  कोकिग  कोल  लि०  में  ठेके  पर  कार्य  करने  वाले  श्रमिक

 4276.  श्री  बसुदेव  प्राचाय  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  खानों  में  ठेके
 पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  उनके  क्षेत्र-वार  ब्योरे  सहित  संख्या  कितनी

 भारत  कोकिग  कोल  लि०  के  परिपत्र  के  अनुसार  उनको  21.16  रु०  प्रतिदिन  की  दर
 से  मजूरी दी  जाती

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  श्रमिकों  को  उस  दर  पर  मजूरी  दी  जाती

 क्‍या  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  ने  मृख्य  नियोक्‍्ता  होने  के  रूप  में  पिछले  महीनों  के

 दौरान  किसी  भी  समय  वसूली  कानूनी  अपेक्षा  के  अनुसार  भुगतान  की  जांच  की  और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  सस्त्रो  बसस्त  ;  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 पटल  पंर  रख  दी
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 हाई  कोक के  प्रयोक्ताझ्ों  के  झ्लावेदन

 4277.  भ्री  महेल्  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बी०  पी  ०/बी०  एच०  हार्ड  कोक  के  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  द्वारा  कोयला  लिकेज  के

 लिए  1978  के  पश्चात्‌  किए  गए  आवेदनों  को  कोल  इंडिया  लि०  ने  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मनत्री  वसन्‍्त  :  कोल  इंडिया  लि०  ही  देश  का  एकमात्र हाई  कोक

 उत्पादक  नहीं  हार्ड  कोक  के  अन्य  उत्पादक  भी  हैं  जैसे--दुर्गा पुर  प्रोजेक्ट्स  लि०  प्राइवेट

 आदि  ।  बी०  पी०/बी०  एच०  हा  कोक  के  उपभोक्ताओं  से  कोल  लि०  को  1978  के  बाद

 जन  के  लिए  जो  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  उनमें  से  1983  तक  प्राप्त  आवेदनों  पर  उपलब्धता
 के  भाधार  पर  कारंवाई  कर  दी  गई

 बी०  पी०  ओर  बी०  हाइव  हा  कोक  के  नए  उपभोक्ताओं  का  संयुजन  10-10-1983
 से  रोक  दिया  गया  था  क्योंकि  कोल  इंडिया  लि०  के  पास  उपलब्ध  हाडे  कोक  की  तुलना  में  इसकी  मांग

 बढ़  गई  फिर  कोल  इंडिया  लि०  से  हां  कोक  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कहा  गया  जब

 हाई  कोक  की  उपः
 ब्ध्ता  में  सुधार  हो  जाएगा  तो  नए  उपभोक्ताओं  का  संयजन  किया  जाएगा  ।

 ]

 केरल  में  दूरसंचार  प्रणाली  का  विकास

 4278.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगले  वर्ष  केरल  में  दूरसंचार  प्रणाली  के  विकास
 के  संबंध्र  में  क्या  प्रस्ताव  और

 उस  वर्ष  के  लिए  कुल  परिव्यय  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  राम  निवास  :  आगामी  वर्ष  में  केरल  में

 दूरसंचार  प्रणाली  के  विकास  संबंधी  प्रस्ताव  इस  प्रकार  हैं  :---

 (  क्यूलान  एक्सचेंज  का  1200  लाइनों  आलवी  का  350  लाइनों  में  तथा  पालक्षाट
 का  50  लाइनों  में  विस्तार  किया

 (2)  पुलपल्ली

 ना
 डापुरम

 तथा  पुन्नयूरकुलम  में  200  लाइनों  वाले  18
 स्वचल  एक्सचेंज  चालू  किए

 66
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 (3)  पारूर  में  100  लाइनों का  विस्तार

 किया

 (4)  ।3  नए  छोटे  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव

 (5)  50  छोटे  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया

 (6)  रतलाई  एवं  पालघाट  में  टैलेक्स  एक्सचेंज  खोले  जाएंगे  ।

 (7)  कालीकट  में  1000  लाइनों  वाल  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  चालू  किया  जाएगा  ।

 (8)  मुवाध्थूपूझा  और  थोडूपूजा के  बीच  कोएकिसएल  प्रणाली  चालू  की

 (9)  इड्डुक्की  एवं  मुनार  के  बीच  60  चनल  वाली  माइक्रोवेव  प्रणाली  चालू की

 (10)  गंगनोर  और  इरिनजलकुडा  #  बीच  केबिल  कैरियर  प्रणाली  चालू  की

 (11)  कोयम्बटूर  एवं  एर्णाकुलम  के  बोच  24  चेनल  वाली  बी०  एफ०  टी०  प्रणाली  स्थापित

 की

 केरल  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  लिए  15.09  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया

 विवेशी  कम्पियों  के  साथ  खाद  पदार्थों  क  सहयोग

 4279.  श्री  झ्लानम्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्य  वस्तुओं  के
 क्षेत्र  में  विदेशी  कम्परि  यों

 के
 साथ  सहयोग  करने  पर

 पुनविचार  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 झोौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बड़ो  कम्पनियों  हारा  जोबन  रक्षक  शौषधों  का  उत्पादन

 4280.  श्री  प्रकाज्ञ  बो०  पाटिल  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  देश  में  ओषधों
 की  बेहतर  उपलब्धता के  लिए  अधिक  ओषपधों  के

 संम्बन्ध  में  विशेष  रूप  से  मूल  औषधों  के  सम्बन्ध  में  ओषधों  के  उत्पादन  को  लाइसेंस  मुक्त  फरने  की

 योजना  लागू  करने  की  आवश्यकता

 हो
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 क्‍या  दवाहयां  बनाने  वाली  वड़ी  कम्पनियों  के  कुछ  जीवन  रक्षक  औषधों  का  अनिवार्य

 रूप  में  उत्पादन  करने  के  लिए  कहा  जाएगा  ताकि  रोगियों  को  दवाइयों  की  कमी  का  सामना  न  करना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  संभावना है  ?

 रसायन  श्रौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ार०  के०  जयचन्द्र  :

 से  सरकार  ने  नई  औषध  नीति  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचारों
 की

 अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 कार  का  यथा  शी  प्र  नई  ओषध  नीति  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ]

 दिल्‍ली  श्रौर  भुंभुनु  के  बोच  सीधे  डायल  प्रणालो  को  सुविधा

 4281.  श्री  मोहम्मद  भ्रयूब  खान  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली
 तथा  राजस्थान  में  झुंझुनू  के  बीच  एस०  टी०  डी०  प्रणाली  लागू  रूरने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यवि  तो  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  जी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  चालू  करने  वी  योजना

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 प्रासीण  क्षेत्रों  मे ंसोर  ताप  बिश्वत  जेनरेटर्स  को  स्थापना

 4282.  भी  मुल्‍्लापल्ली  रामचसान  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सौर  ताप  विद्युत  जेनरेटर  स्थापित  करने पर  विचार  कर

 रही

 क्या  ताए  विद्युत  के  प्रयोजन  के  लिए  और  ऊर्जा  का  प्रयोग  करने  से  मितव्ययिता  और

 उपादेबत्ता के  संबंध  मे ंसरकार  ने  कोई  अध्ययन  कराया  है  और  कोई  रिपोरट्टे  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 ३8
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 मंत्री  बसन्‍्त  :  अनुसन्धान  एवं  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिए  एक  सौर
 तापीय  विद्युत  जनित्र  आन्ध्र  प्रदेश  के  एक  गांव  में  स्थापना  के  अधीन  है  और  दूरारे  की  उत्तर  प्रदेश  के
 एक  गांव  में  योजना  बनाई  गई  बृहत्‌  सौर  तापीय  विद्युत  इकाइयों  की  तकनीकी-आथिक  सम्भाब्यता
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ओर  तापीथ  प्रयोजनों  के  लिए  सौर  ऊर्जा  के  कुछ  अनुप्रयोग  पहले  ही  प्रचलन  में

 इनमें  सौर  जल.तापन  प्रणालियां,सौर  काष्ठ  भट्टि  य|,सौर  फसल  सौर  कुक  सौर

 करण  एकक  आदि  सम्मिलित  यदि  सभी  लागतों  पर  विचार  किया  जाए  तो  कुछ  अध्ययनों  के

 सार  कम  ओर  मध्यम  तापमान  के  लिए  ये  अनुप्रयोग  किफायती  इनसे  अप्रदूषण  के  अतिरिक्त  बहुत

 हो  कम  आवर्ती  लागतों  के  लाभ  भी

 सोडा  ऐश  का  बितरण

 4283.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मै०  टाटा  कैमिकल्स  लि०  द्वारा  देश  में  सोडा  ऐश  के  उत्पादन  का  लगभग  60

 प्रतिशत  सोडा  ऐश  उत्पादित  किया  जाता

 क्‍या  इसके  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  भाग  पश्चिम  क्षेत्र  कोजा  रहा

 क्‍या  अन्य  क्षेत्रों  के  उपभोक्ताओं  द्वारा  सोडा  ऐश  के  वितरण  में  क्षेत्रीय  असमानता  संबंधी

 शिकायतें  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  सोडा  ऐश  के  क्षेत्रीय  वितरण  में  असमामता  को  कम  करमे  के  लिए  कोई

 स्कीम  तेय।र  नहीं  कर  रड्ढी  है  ?

 रसायन  झौर  पेट्रो  रसायन  बिमाग  में  राज्य  मम्त्री  झार०  के०  जयचन्त्र  :

 हां  ।

 हां  ।

 और  सोडा  ऐश  की  आपूर्ति  की  निगरानी  पर  उप  समिति  की  1985  में

 हुई  बैठक  में  जिन  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  उनमें  से  एक  मुद्दा  पूर्वी  क्षेत्र  को  सोडा  ऐश  की  अपर्याप्त

 भापूति  वर्तमान  में  सभी  क्षेत्रों  में  आपूर्ति  की स्थिति  सन्‍्तोषप्रद  सरकार  सोडा  ऐश  के  वितरण

 हेतु  व्यापक  मार्गदर्शन  भी  जारी  कर  चुकी  सोडा  ऐश  पर  उच्च  शक्ति  प्राप्त समिति  के  विचारार्थ

 विषयों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सोडा  ऐश  का  वितरण  भी  शामिल

 :
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 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  फंजाबाव  जिले  में  टांडा  ताप  परियोजना  के  लिए  भूमि  प्र्जन  के  लिए
 थ्यंिक
 भूमि  सालिकों  का  मुप्नावजा

 4284,  श्री  राम  प्यारे  सुमन  :
 क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्बी  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कितनी
 उत्तर  प्रदेश  में  फहाबाद  जिले में  टांडा ताप  परियोजना के  लिएसरकार  द्वारा  कुल

 भूमि  का  अर्जन  किया  गया  है  |

 कया  उसी  भू-स्वामिथों  को  इस  प्रकार  अर्जन  की  गई  भूमि  का  मुआवजा  दे  दिया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मुआवजे  की  कितनी  राशि  अदा  की  जानी  है  तथा  कितने  व्यक्तियों  को  दी  जानी

 (3)  क्या  सरकार  की  परियोजना  से  प्रभावित  किसानों  व्यक्तियों  के  प्रत्येक  परिवार  के  एक
 सदस्य  को  उसकी  योग्यता  के  अनुसार  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की  नीति

 यदि  तो  अब  तक  परियोजना  में  वर्ग-बार  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 गया  ओर

 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  परिवारों  से  सम्बन्धित  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  झ्रारिफ  मोहम्मद  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रहो  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 [  प्रणुवाद  ]

 भारत  द्वारा  बियतनाम  में  तेल  की
 खो

 4285.  भरी  झ्ानस्द  सिंह  :  कया  पेट्रोलियम झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रध्नान  मन्त्री  की  हाल  की  वियतनाम  यात्रा  के  दौरान  हुए  एक  बड़े  आर्थिक  पेकेज

 समझोते  के  अंग  के  रूप  में  भारत  ने  वियतनाम  के  तददूर  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज  का  दायित्व  उठाया

 ओर

 यदि  तो  समझौते  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 १0
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 न  नया  कली  दणिीत सतत  आ««-ंम-म-ा  जप

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गँस  मस्त्रालय के  राज्य  मन्‍्त्री  मवल  किशोर  और

 दक्षिण  वियतनाम  के  अपतटीय  क्षेत्रों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  हाइड्रोकाबंनों  की

 खोज के  लिए  सहयोग  किये  जाने  की  सम्भावना  पर  विचार  करने  के  लिए  वियतनाम  तैयार हो
 गया  है  ।

 तेल  उद्योग  सहयोग  के  बारे  में  सोवियत  संध  के  साथ  समझौता

 4286.  श्री  मुरलीधर  माने  हि
 »  :  कया  पेड्रोलियस  शझौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताते

 क्या  वर्ष  1985-1990  को  अवधि  के  लिए  तेल  उद्योग  में  सहयोग  हेतु  सोवियत  संघ  के

 साथ  1984  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  क्या  यह  कार्याय्चित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  शेष  अवधि  के  लिए  कोई  कार्यकरण  योजना  तैयार  की  गई  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  :

 से  (१)  सोवियत  संघ  में  5  सितम्बर  से  12  1984  को  हुई  वैज्ञानिक

 और  तकनीकी  सहयोग  पर  भारतीय-सोवियत  अन्तरसरकारी  आयोग  के  अन्तर्गत  तेल  उद्योग  पर

 कार्यकारी  दल  की  दूसरी  बंठक  में  वर्ष  1985-1990  के  लिए  सहयोग  के  मुख्य  क्षेत्रों  के लिए  एक
 कारी  कायं  क्रम  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  इस  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  पहले  ही  आरम्भ  हो
 इसमें  भूकम्पीय  कूप  लॉगिग  और  भारत  के  कुछ  तटीय  थालों  में  कूओं  पर  वर्क-ओवर

 और  उपचारी  कार्य  तेल  उत्पादन  की  यन्त्रीकृत  विधियां  तैलाशय  इंजीनियरी  आरम्भ

 ड्िलिंग  और  उत्पादन  उपकरणों  की  भारत  में  सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  और

 यत  संघ  में  भारतीय  विशेषज्ञों  का  प्रशिक्षण  श्गमिल  है  ।

 और  (3)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  यू०  एस०  एस०  आर०  की

 ऐक्सपोर्ट  के  बीच  हुए  सामान्य  करार  के  एक  भाग  के  रूप  में  उत्त  रवर्ती  को  भारत  के  दो  हटीय

 कम्भात  और  कावेरी  थालों  थालों  में  टर्नकी  के  आघार  पर  हाइड़ोकाबंनों  का  गहन  और  समेकित
 अन्वेषण  करना  इस  परियोजना  की  कुल  लागत  की  70%  लागत  को  सोवियत  ऋण  द्वारा

 पूरा  किया  जाएगा  और  इसे  1995  के  अन्त  तक  तब  समाप्त  कर  दिया  यदि  आपसी  समझौते
 के  भाधार  पर  विशिष्ट  रूप  से  इसकी  अवधि  बढ़ा  न  दी
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 केरल  को  पझ्पेक्ित  विद्युत  को  मांग

 4287.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  )
 an  9  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  पो०  ए०  भ्रन्टनी  |

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  की  अपेक्षित  विद्युत  की  मांग  और  उत्पादन  कितना

 मांग  थौर  उत्पादन  के  अन्तर  को  किस  प्रकार  पूरा  किया

 क्‍या यह  सच  है  कि  केरल में  विद्युत  क्षेत्र में  केन्द्र  द्वारा  अभी  तक  कोई  पूंडी  निवेष  नहीं
 किया  गया

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  केरल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  विद्युत  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  विचार  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  भ्रारिफ  मोहम्मद  खां  )  :  ॥2वीं  विद्युत  सर्वेक्षण
 समिति  ने  रिपोर्ट  दो  है  कि  केरल  में  सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  और
 उपलब्धता  का  8647  मिलियन  यूनिट  और  7157  पिल्यिन  यनिट  का  अनुमान  लगाया
 गया

 (aw)  केरल  में  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  530  मेगावाट  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  की

 अभिवृद्धि  की  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  इसके  अतिरिक्त  केरल  दक्षिणी  क्षेत्र  की  केन्द्रीय  विद्युत
 परियोजनाओं  से  विद्यत  का  अपना  हिस्सा  प्राप्त  करने  का  भी  हकदार

 केन्द्रीय  क्षेत्र
 में  विद्युत  समग्र  क्षेत्र  की

 विद्युत  की  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  स्थापित  की  जाती  है  ।

 इस  समय  कोई  ऐसा प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  का  किसी  भ्म्प  सरकारी
 उपक्षम  में  बिलय

 4288.  श्री  ध्वनादि  चरण  दास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  का  किसी  अन्य  सरकारी
 उपक्रम  में  विलय  करने  के  किसो  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ध्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  और
 नियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिमिटेड  के  पुनर्गठन  के  कृछ  प्रस्तावों  के  विस्तृत  ब्योरे  तैयार  किये  जा

 रहे

 कम्पलो  सेक्रेटरी  परीक्षा  का  साध्यम

 4289.  श्री  लिस  महाता  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  सेक्रेटरी  परीक्षा  में  प्रारम्भिक  परीक्षा  का  माध्यम  अंग्रेजी

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  भी  सब  है  कि  कम्पनी  सेक्रेटरी  परीक्षा  की  इंटरमीडिएट  और  फाइनल  परीक्षा

 का  माध्यम  श्ंग्रेजी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  १7  रण

 सरकार  का  विचार  कम्पनी  सेक्रेटरी  परीक्षा  की  इंटरमीडिएट  और  फाइनल  परीक्षाओं

 का  माध्यम  कब  तक  हिन्दी  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  और

 इंस्टीट्यूट  आफ  कम्पनी  सेक्र  टरी  ज  आफ  इंडिथा  की  प्रारम्भिक  परीक्षा  का  माध्यम  अंग्रेजी  और

 हिन्दी  दोमनों  हैं  ।

 श्रीमान्‌  जी  ।

 और  विद्यार्थियों  को  हिन्दी  माध्यम  से  परीक्षाओं  के  लिए  अध्ययन  और  तैयारी
 करने  में  सम  बनाने  के  लिए  परीक्षकों  की  एक  नामिका  सूची  बनाने  और  इंस्टीट्यूट  के  विशिन्त

 नीकी  विषयों  पर  हिन्दी  में  पुस्तकों  और  अध्ययन  की  सामग्री  का  पता  लगाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 यह  प्रस्ताव  है  कि  हिन्दी  को  क्रशः  1986  और  1987  में  मध्यवर्ती  और  अन्तिम  परीक्षाओं  में

 माध्यम  के  रूप  में  पुर:स्थापित  किया  जाये  ।  उन  विद्यार्थियों  को  जो  हिन्दी  में  प्रारम्भिक  परीक्षा  उत्तीर्ण

 करते  मध्यवर्ती  और  अन्तिम  परीक्षा  द्विन्दी  में  देने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 प्रश्त  उत्पन्त  नहीं  होता  ।
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 विदेशी  सहयोग  समभोते

 4290.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्‍या  उद्योग  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है  कि  विदेशी  सहयं  ग  समझौतों  के  लिए  2  1985 को  नये  दिशा

 निर्देश  जारी  किए  गए  थे

 क्या  सरकार  द्वारा  2  1985  को  विदेशी  सहयोगों को  दी  गई  मंजूरी  पर  नये

 दिशा  निर्देश  लागू  होंगे  अथवा  पुराने

 उनके  मन्त्रालय  के  पास  स्पष्टीकरण  सम्बन्धी  ऐसे  कितने  मामले  2  1985  को

 मंजूरी  दी  गयी/विचा  राधीन

 कया  उन्हें  मालूम  है  कि  स्पष्टीकरण  के  अभाव  में  अनेक  कम्पनियों  को  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  विदेशी  कम्पनियों  को  भुगतान  करने  की  अन्तिम  तिथि  कुल  मामलों

 में  पहले  ही  समाप्त  हो  गई  है  और  बकाया  मामलों  में  समाप्त  होने  वालो  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ्रौध्ोगिकਂ  विकास  के  राज्य  सर  एम०  :

 हां  ।

 सरकार  द्वारा  2  1985  को  जारी  की  गई  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृतियों  पर

 पुराने  दिशा  निर्देश  लागू  होंगे  ।

 से  इस  मन्‍्त्रालय  के  पास  स्पष्टीकरण  के  अभाव  में  ऐसा  कोई  मामला  विद्या  राधीन
 नहीं  है  ।

 टेलीफोन  के  लिए  निगस

 4291.  श्री  एन०  सोम्दर  राजन  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बम्बई  और  दिल्ली  दोनों  प्रमुख  शहरों  में  सेवाओं  में  कुशलता  बढ़ाने
 और  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  की  दृष्टि  से  ब्रम्बई  और  दिल्‍ली  टेलीफोन्स  के  लिए  एक  निगम  बनाने

 की  योजना  को  स्वीक्ृति  दे  दी

 मद्रास  और  कलकत्ता  को  इस  योजना  में  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  मद्रास  ओर  कलकत्ता  को  भी  शामिल  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?
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 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  रास  निवास  :  जी

 केवल  दो  बड़ी  महानगरीय  टेलीफोन  प्रणालियों  को  ही  योजना  में  शामिल  किया

 गया  है  ।

 और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गैस  बे
 हा  राष्ट्र  में  तेल/गेस  के  लिए  छि्रण  कार्य

 4292.  भ्री  बाला  विखे  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम भौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  भं  तट  पर  और  दूर  कितने  स्थानों  पर  तेल/गैस  के  लिए  छिद्रण  कार्य  चल

 रहे

 क्‍या  कार्य  की  गति  में  शिथिलता  आई  है

 (  ग  )  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ।  नं

 महाराष्ट्र  में  छिद्रण  कार्य  में  तेजी  लाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गंस  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  नवल  किशोर  :

 बम्बई  के  अपतट/बेसित  में  13  कुओं  की  खुदाई  हो  रही  महाराष्ट्र  तट  पर  कोई  खुदाई  नहीं

 हो  रही

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  अपतट  में  योजनानुसा  ई  चल  रही  है  ।

 महिला  उद्यमियों  को  प्रोस्साहन

 4293.  श्रीमती  डी०  के  ०  भंडारी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  नीतियों  का  लक्ष्य  युवा  महिला  उद्यमियों  को  सरकार  द्वारा
 उपलब्ध  क्षिये  गये  लघु  कारोबार  विकास  कायंक्रम  के  माध्यम  से  राष्ट्र  निर्माण में  हाथ  बंटाने  के  लिए

 प्रोत्साहित  करना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  के  लिए  विशेषकर  सिक्किम  जैसे  पव॑तीय  क्षेत्रों

 समुचित  जानकारी  देने  और  मार्गदर्शन  करने  वाले  केन्द्र  आयोजित  करने  का  और

 1$
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  में  युवा  उद्यमियों  के  सुगमता  से  प्रवेश  को

 हन  देने  के  लिए  शर्तों  को  अधिक  उदार  बनाने  का  है  ?

 झ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  से  लघु
 उद्योग  विकास  संगठन  26  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  एवं  32  शाखा  संस्थानों  और  अन्य  संस्थानों  के

 नेटवर्क  के  माध्यम  से महिलाओं  सहित  लघु  उद्योगपत्तियों  के  लाभ  के  लिए  सम्पूर्ण  देश  में  उद्यमियता

 विकास  कार्यक्रमों  का  आयोजन  करता  कुछ  पाद्ष्यक्रमों  का  आयोजन  केवल  महिला  उद्यमियों  के

 लिए  किया  जाता  राज्य  सरकारें  भी  ऐसे  कार्यक्रमों  का आयोजन  कर  रहो

 केरल  के  पठानामधिट्टा  जिले  में  डाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाता

 4295.  श्री  के०  कम्जम्बु  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  केरल  के  पठानामथिद्रा  जिले  में  कितने  डाकघरों  का  दर्जा

 बढ़ाया  गया

 कया  यह  सच  है  कि  इन  डाकधघरों  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के
 बावजूद  भी  उनमें  से  कई

 घरों में  तार  भेजने  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  :
 पिछले  एक  बर्थ  के  दोरान

 केरल  के  पठानामथिट्टा  जिले  के किसी  भी  डाकघर  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बकफ  विवादों  का  न्यायालय  से  बाहर  निपटारा

 4296.  भी  भ्रजोज  क्रेशी  :  क्‍या  विधि  झौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भूतपूर्व  प्रधान  मनन्‍्त्री  ने  वक्‍फ  सम्पत्ति  के  विवादों  को  न्यायालय  से  बाहर  सुलझाने
 के  लिए  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  को  पत्र  लिखे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या

 कारंवाई  को  गई

 क्या  उन्होंने  भूतपूर्य  प्रधान  मन्‍्त्री  के  पत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तुरन्त  कारंवाई  करने  के

 लिए  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को
 अनुस्मा  रक  भेजे  और

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  ने  क्या  कारंबाई  की  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 कक  ऋण  —  22०>०न्‍ममम>ममक  न

 विधि  और  न्याय  मन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  एच०  प्रार०  :  से  जी

 भूतपूर्ब  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  1976  में  दो  पृथक  पत्र  लिखे  थे  जिनमें  से  एक  आन्ध्र  शदेश  और  कर्माटक

 के  मुख्य  मन्त्रियों  को  और  दूसरा  हिमाचल  मध्य  राजस्थान

 के  मुख्य  मन्त्रियों  और  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  को  लिखा  गया  इन  पत्रों  अन्य  बातों  के

 राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  वे  वक्‍फ  सम्पत्ति  पर  राज्य  सरकार  के  विभागों

 ओर  स्थानीय  निकायों  के  प्रतिकूल  कब्जे  सम्बन्धी  विवाद्यकों  का  प्रशासनिक  आधार  पर  निपटारा

 कर  लें  क्योंकि  सम्बद्ध  विभागों  के  विरुद्ध  वकफ  बोर्डों  द्वारा  विधिक  कार्यवाहियां  आरम्भ  करना  वांछनीय

 नहीं  होगा  ।  ऐसे  मामलों  में  शीघ्र  निपटारे  के लिए  निम्नलिखित  तीन  सुझाव  दिए  गए  अर्थात्‌  :--

 (i)  जहां  साध्य  वहां  वक्फ  सम्पत्ति  खाली  कर  दी  जाए  ओर  उसे  सम्बद्ध  वक्‍फ  बोर्ड
 को

 सौंप  दिया

 (ii)  जहां  भूमि  पर  भारी  लागत  से  भवन  निम  णि  कर  दिया  गया  है  और  उसे  खाली  करना

 साध्य  नहीं  है  वहां  बाजार  मूल्य  का  प्रपुंज  प्रीमियम  के  रूप  में  भुगतान  करने  के  पश्चात्‌

 राज्य  सरकारें  वक्‍फ  बोडों  के  साथ  स्थायी  पट्टे  कर

 (iii)  इसके  विकल्पस्वरूप  राज्य  सरकारें  बोड्ों  को  भूधि  का  उचित  बाजार  मूल्य  ढे  सकती

 इससे  भूमि  पर  उनके  अधिकारों  का  त्यजन  हो  जाएगा  यदि  वह  भूमि  उसके  सीधे

 प्रबन्ध  ग्रहण  में  है  या  वह  भूमि  सम्बद्ध  मुतवल्लियों  स ेउनकी  सहमति  आवश्यक

 स्णजन  विलेख  तंयार  करके  प्राप्त  की  गई  है  ।

 भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  के  दो  पत्रों  के  पश्चात्‌  तत्कालीन  वक्‍फ  राज्य  मन्त्री  स्वर्गीय  श्री  शाहमवाज
 खान  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों  के  वक्‍फ  मन्त्रियों  को  अद्धं  सरकारी  पत्र  लिखे  गए  तब

 समय  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  प्रशासनिक  कारंवाई  करके  विवाद  ग्रस्त

 सम्पत्तियों  के  विवाद्यकों  का  निपटारा  कर  लिया  अनेक  राज्यों  से  जंसे  कि

 तमिलनाडु  और  उड़ीसा  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गए  अरुणाचल  प्रदेश  ओर

 गुजरात  राज्यों  ने  लिखा  है  कि  उनको  राज्य  सरकार  के  विभागों  या  स्थानीय  निकायों  के  प्रतिकूल
 कब्जे  के  अधीन  कोई  वक्‍फ  सम्पत्ति  नहीं  शेष  राज्यों  से  भी  इस  विषय  में  अनुरोध  किया  जा

 रहा

 दिल्‍ली  में  तथा  इसके  श्रासपास  ताप  जिजरबी  संयंत्रों  से  पर्यावरण  प्रदूषण

 4297,  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍लो  में  तथा  इसके  आस-पास  स्थ्ति
 साप  बिजली  के  संमंत्रों  से  काफ़ी  पर्यावरण  प्रदूषण  हो  रहा  है  और  यवि  इसे  समय  रहते  महीं  रोका  गका
 तो  इससे  राजधानी  तथा  इसके  समीपबर्ती  क्षेत्रों  की  अनसंक्ष्या  के  लिए  धारी  समस्या  उत्पत्न  हो

 ओर

 जा
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 यदि  तो  सरकार  ने  ताप  बिजली  संयंत्रों  से  उड़ने  वाली  राख  का  कृषि  फलों

 तथा  मनुष्यों  पर  पड़ने  वाले  बुरे  प्रभाव  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  या  उठाये  जाने

 का  विचार  है  और  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  भ्रारिफ  मोहम्मद  :  ओर  दिल्ली  विद्युत
 प्रदाय  संस्थान  के  इन्द्रप्रस्थ  विद्युत  केन्द्र  तथा  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  तथा

 निकीकरण  स्कीमें  अनुमोदित  की  गई  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  केन्द्रों  के  इलेक्ट्रोस्टेटिक
 प्रेसिपिटेटरंस  में  बढ़ोतरी/वुधार  शामिल  इन  विद्युत  केन्द्रों  के  कारण  होने  वाली  प्रदूषण  संबंधी

 समस्या  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  पश्चात  दूर  हो  जायेगी  ।

 ]

 क्ल्‍ली  में  पुनर्वास  कालोनियों  में  शेड़ों  का  निर्माण  और  श्राबंटन

 4299.  श्री  मरत  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पुमर्वास  कालोनियों  का  निर्माण  |दिल्ली  के  विभिन्‍न  भागों  से  उठाये

 गये  गरीब  लोगों  के  लिए  किया  गया

 क्या  इनमें  से  कुछ  व्यक्ति  छोटे  उद्यमी

 क्या  सभी  पुनर्वास  कालोनियों  में  छोटे  उद्योगों  के  लिए  शेडों  का  निर्माण  और  आवंटन

 किया  जा  रहा  और

 शेडों  के  निर्भाण  और  आवंटन  के  कार्य  के  कब  तक  समाप्त  होने  की  संभावना  है  और
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :
 और

 और  दिल्ली  प्रशासन  के  दिहली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  पुनर्वास  कालोनियों  में  दो  योजना  स्कीमों  के  अंतर्गत  औद्योगिक

 शेडों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  29  स्थानों  १२  अब  तक

 ऐसे  आवास  का  निर्माण  किया  है  जबकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  4  स्थानों  पर  निर्माण  काय  पूरा
 किया  ।4  स्थानों  पर  निर्माण  कार्य  अभी  चल  रहा  इस  काय॑  को  स्वःरोजगार  सोसाइटी  को
 सौंपने  का  प्रस्ताव  है  जो  कि  निर्माणाधीन  चूंकि  यह  एक  चलती  रहने  वाली  योजना  इसके

 पूरा  होने  की  कोई  तारीख  निश्चित  करना  सम्भव  नहीं
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 ]

 सिगरेट  झोर  शराब  का  उपमोग|रोकना

 4300.  भ्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  सिगरेट  और  शराब  के  उपभोग  और  कसर  और  हृदय  रोग  जैसी  प्रमुख
 धातक  बीमारियों  के  बीच  संबंध  पता

 (a)  यदि  तो  सिगरेट  और  शराब  का  उपभोग  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  इस  संबंध  में  सभी  प्रकार  के  विशापनों  और  निर्माण  क्षमताओं  और  ब्रांडों  पर  रोक

 लगाने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  इन  उद्योगों  के  बिकास  को  रोकने  के  लिए  इनका  राष्ट्रीयकरण  करने  पर

 चार  कर  रही  है  जेसा  कि  जापान  और  फिनलैंड  में  गया  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मरत्री  एम०  :  से  शराब

 और  सिगरेट  से  संबंधित  राभी  विज्ञापनों  पर  पहले  से  ही  प्रतिबन्ध  लागू  इसके  साथ-साथ  सिगरेट  के

 पैकटों  पर  स्वास्थ्य  संबंधी  चेतावनी  भी  लिखी  रहती  शराब  के  लिए  किसो  नई  क्षमता  की  भी

 मति  नहीं  दी  गई  है  ।

 ऐसे  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 बाटरवरी  हाल-लोसेजेज  भ्रादि  की  कीमतों  में  बढ्धि

 4301.  श्री  विष्णु  सोदी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  वाटरवरी  कम्पाऊंड  हाललोसेंजज

 विम्सबपो  स्टेपसिल्ज  और  ग्लूकोज  की  कीमतों  में  100  प्रतिशत  से  200  प्रतिशत की

 वृद्धि  हुई

 1980  में  प्रत्येक  उत्पाद  के  प्रत्येक  पैक  की  क्या  कीमत  थी  ओर  3  1985

 को  क्‍या  कीमत

 साधारण  आदमी  की  दिन  प्रतिदिन  की  आवश्यक  औषधियों  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  के

 क्या  कारण  और

 कीमतों  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उनके  मन्‍्त्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 79



 लिखित  उत्तर  17  1985

 रसायन  प्रौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचन्द्र  :  ओर

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 गौर  निर्दिष्ट  दवाइयां  औषध  1979  के  अधीन  मूल्य
 अनियंत्रित  है  और  उत्पादक  समय-समय  पर  मूल्यों  को  बदलने  के  लिए  उवतंत्र  नीति  के  रूप  में

 क्षपेक्षाकृत  गैर  आवश्यक  फार्मलेशनों  का  मूल्य  नियंत्रण  के  अधीन  नहीं  रखा  जाता  ।

 विषरण

 का  रझण  सकणणा  रकप्णा  हा

 जज

 फार्मास्थूटिक  ल॑  मूल्य  सूची  औसत

 गाइड  के  के  वृद्धि

 सार  सार

 31-3-79  को  1985
 कनजज-+

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  वाटरवरी  .  वारनर  250  मिलि०  5.71  9.95  न  74

 कम्पाउन्ड  हिन्दुस्तान  470  मिलि०  9.59  17.72  न  85

 2.  हाल्स  लोजेन्न  ,,  ,,  10  का  1.19  2.09  +  75

 250  का  30.11  58.28.  +  93

 3.  लिस्टरान  85  मिलि०  2.91  4.38  +  50

 तरल  200  मिलि०  5.60  9.20  न  64

 400  मिलि०  9.37  15.39  न  64

 4.  विकस  वेपोरब॒  रिचडंसन  0.77  1.90,  +  147

 हिन्दुस्तान  12  ग्राम  1.82  न  न

 19  ग्राम  2.65.  6.30  +  138

 25  ग्राम  4.45  —

 35  ग्राम  न  9.65x

 60  प्राम  6.47  14.70x  4-127

 5.  केलमपोज  रेनवेक्सी  लेब्स  10  गोली  का

 1.04  1.86  +  79

 60  मिलि०  सिरप  [4.03  6.17  +  53
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 eee ७  ७

 7 ।  3  4  5  6

 6.  स्ट्रेपोसिल  .  बूटस  जोल  +  56
 नि  लि०

 7.  ग्लुकोज  ग्लेक्सो  लेब्स  डी  डी

 पाउडर  4.9  +
 200  3.95  7.64,  +  93

 400  ग्राम  को रोकने  के लिए उनके  मन्त्रालय

 |  प्रणाली  के

 5  भेषज  के  अनुसार

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  मुल्य  निर्धारण  के  अंतरण  पर  रोक

 4302.  श्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  मूल्य  निर्धारण  अंतरण  को  रोकने  के  लिए  उनके  मन्त्रालय
 द्वारा  क्या  प्रणाली  अपनाई  जाती

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनेक  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  बल्क  औषधों  इण्टरमीडिएट्स  और

 उपान्तिम  औषधों  )  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  से  अधिक  मूल्यों  पर  आयात  कियः  जा  रहा
 और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 भौर  पेट्रो  रसायन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचसा  :

 जहां  फार्मूलेशनों  के  मूल्य  अवतरित  लागत  पर  आधारित  किसी  कम्पनी  विशेष  द्वारा  आयातों  की

 वास्तविक  अवतरित  लागत  की  बनिस्पत  औसत  अवतरित  लागत  को  हिसाब  में  लगाया  जाता

 ऐसी  कोई  घटना  मेरे  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  आई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टी०  पी०  ए०  का  श्रायात

 4303,  डा०  थो०  एल०  शैलेश  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : कि

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  में  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  पोलिएस्टर  रेशा  यूनिटों

 को डी० एम० टी० के स्थान पर टी० पी० ए० का प्रयोग करने के लिए बाध्य करके अपनी नीति बदल दी 8]
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 यदि  तो किस  आधार  पर  तकनीकी  महानिदेशालय  ने  टो  ०पी  ०१०  का  आयात

 करने  की  तरजीह  जबकि  टी  ०पी०  ए०  का  आयातित  मूल्य  डी०एम०  टी०  से  बहुत  अधिक  और  टी०

 पी०  ए०  के  आयात  के  लिए  स्वीकृत  किये  गए  विदनों  का  ब्यौरा  क्या ( »भ

 सै

 सरकारी  क्षेत्र  के  पेट्रो  केमिकल्स  यूनिट  द्वारा  निर्माण  किए  जाने  बाले  डी०  एम०  टी०

 स्वदेशी  उत्पादन  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 ओर

 यदि  तो  क्या  सरका  र  का  विचार  टी  ०  पी०ए  ०  के  और  अधिक  जो  डी०एम०
 टी०  के  स्वदेशी  उत्पादन  की  कीमत  पर  किया  जा  रह  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  !

 रसायन  झौर  पेट्रो  रस!यन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  झार०  के०  जयचन्द्र  सिह  )

 ओर  जी  नहीं  ।  टी०  पी०  ए०  और  डी  ८  एम०  टी०  दोनो  सिथेटिक  फाइबर  और  यान का  निर्माण

 करने के  लिए  वैकल्पिक  कच्चा  माल  हैं  तथा  दोनों  मर्दे  आयात  की  सीमित  स्वीकृत  मदों  में  है  ।  डी०जी  ०

 टी०  डी०  ने  कुछ  एककों  को  पी०  ए०  के  आयात  की  सिफारिश  की  हैं  जो  यह  पता  लगाने  के  बाद ret

 किया  गया  है  वे  टी०  पी०  ए०  के  वास्तविक  उपभोक्ता  हैं  और  उनके  पास  डी०  एम०  टी  क॑  इस्तेमाल

 की  सुविधा  नहीं  है  |

 टी०  पी०  ए०  का  आयात  सीमित  किया  गया  है  ताकि  डी०  एम०  टी०  के  उत्पादन  के

 लिए  स्वदेशी  का  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 ये  सूनना  दी  गई  है  कि  पोलिएस्टर  फाइबर  उत्पादकों  ने  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  का  लाभ

 पीलिएस्टर  फाइबर  के  उपभोक्ताओं  को  प्रदान  कर  दिया

 सरकार  का  टी०  पी०  ए०  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकार  का  प्रयास  यह  सुनिनिश्चत  करना  है  कि  स्वदेशी  एककों  के  द्वारा  डी०  एम०  टी०  के  उत्पादन

 का  पूर्णतः  उपयोए  किया  जाए  और  टी०  पी०  ए०  का  आयात  केवल  उन्हीं  एककों  के  लिए  सीमित  किया

 जाए  जो  टी०  पी०  ए०  क॑  वास्तविक  उपयोगकर्ता  हैं  और  उनके  पास  डी०  एम०  टी०  क॑  इस्तेमाल  करने

 की  सुविधा  नहीं  हैं

 दवाइयों  के  लिए  बोहरी  मूल्य  नीति

 4304.  श्री  बितासणि  पाणनिप्रही  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दवाइयों  के  लिए  भी  दोहरी  मूल्य  नीति  लागू  करने  का
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 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  उसका  क्या  औचित्य

 रसायन  शोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  श्रार०  के०  जयचन्त्र  :  से

 सरकार  ने  नई  औषध  नीति  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 ईस्टने  इंडिया  पेट्रोलियम  डील  एसोसिएशन  द्वारा  खाना  पकाने  की

 गेंस  की  कम  सप्लाई  किए  जाने  के  संबंध  सें  शिकायत

 4305.  श्री  के०  राममूति  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्टन  इंडिया  पेट्रोलियम  डीलर्स  एस्तोसिएशन  ने  शिकायत  की  है  कि  भारतीय  तेल

 निगम  और  हिन्दुस्तान  ऐट्रोलियम  कारपोरेशन  द्वारा  खाना  पकाने  की  गैस  की  1985

 से  निरन्तर  आवश्यर  ता  से  45  प्रतिशत  कम  की  जा  रही

 यदि  तो  कम  सप्लाई  के  क्या  कारण

 क्‍या  एसोसिएशन  ने  यह  भी  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  सप्लाई  की  स्थिति  न  सुधरी  तो

 खाना  पकाने  की  गेस  की  सभी  दुकानें  बंद  कर  दी  ओर

 भारतीय  तेल  निगम  और  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  द्वारा  खाना  पकाने  की  गैस

 सप्लाई  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कवम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से

 जबकि  ईस्टन  इंडिया  पेट्रोलियम  डीलर  एसोसिएशन  से  कोई  विशिष्ट  लिखित  रूप  में  शिकायत

 अथवा  धमकी  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  अधिक  वर्षा  और  बवण्डर  के  कारण  उत्पन्न  उत्पाद  परिवहन  की

 समस्या  के  कारण  सितम्बर  1985  में  पश्चिम  बंगाल  के  बाजारों  में  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाईज़  पर

 बुरा  प्रभाव  पड़ा  बैकलाग  के  निपटान  के  लिए  बोंगाईगांव  ओर  नागपुर  के  बाटलिग

 संयंत्रों  स ेसप्लाईज़्  बढ़ाकर  उपचारी  कारंवाई  की  गई  थी  ।

 ]

 सिग  रौलो  से  प्राप्त  होने  वाले  कोयले  पर  भ्राधारित  ताप

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करना

 4306.  श्री  सुमाष  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोई  ने  सिंगरौली  से  कोयला  प्राप्त  करके  कोयला  पर  आधारित

 ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  अनेक  प्रस्ताव  भेजे
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 कया  इस  संबंध  मे  पहला  प्रस्ताव  1971  मे  भेजा  गया  था  और  प्रत्येक  बार  इन  प्रस्ताबों

 को  किसी  न  किसी  कारण  से  अस्वीकार  किया  जाता  रहा

 क्‍या  ताप  विद्युत  संयंत्र
 के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  प्रस्ताव  हाल  ही  में  भेजा  गया

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 ($)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाण  में  राज्य  मंत्रो  झारिफ  सोहम्मद  :  ओर  सिंगरौली  से

 कोयला  प्राप्त  करने  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  ने  ताप  विद्युत  केन्द्र  करने  के  लिए

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  किए  थे  :--

 स्थापित

 स्कीम  का  नाम  तथा  इसको  क्षमता  प्राप्त  होने  को  तारीख

 (1)  सिंगरोली  (2 x  200  मेगावाट  )  1974

 (2)  विन्ध्याचल  (2x  500  मेगावाट  1979

 (3)  बंधेव  और  मध्य  प्रदेश  की  1981

 सांझी  (4  )<  500

 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोड़  की  सिगरोली  और  विन्ध्याचल  स्क्रीमों  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  विचार  गहीं  किया  गया  था  कि  इन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  बुहृत  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित

 किये  जाने  की  आयोजना  थी  ।

 से  बंधव  ताप  विद्युत  स्कीम  (4x  500  की  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण
 में  संबंधित  एजेंसियों  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  इसमें  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  भी  शामिल

 एक  यूनिट  (500  के  लिए  समयावधि  1994-95  के  लिए  कोयला  लिकेज  का  प्रावधान
 किया  गया  निवेश  संबंधी  सभी  प्रकार  के  आवश्यक  निवेशों  और  पर्यावरण  विभाग  कृषि
 मंत्रालय त्रालय  आदि  से  इस्तेमाल  करने  के  लिए  वन  भूमि  उपलब्ध  हो  जाने  के  लिए  अपेक्षित  स्वीकृति  प्राप्त

 हो  जाने  के  पश्चात  ही  लिए  जा  सकेंगे  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 सातवीं  योजना  के  दौरान  ध्रौषधियों  की  भांग

 4307.  भ्रो  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  लगभग  225  करोड़  रुपये

 मूल्य  की  बल्क  ओषधियों  की  मांग
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 देश  में  कितने  मूल्य  की  औषधियों  का  उत्पादन  किया  जायेगा  और  कितने  मूल्य  की

 प्रियों  का आयात  किया

 इन  देशों  के  नाम  क्या  हैं
 जहां  से औषधियों  का  आयात  किया

 कितनी  भात्रा  में  और  किस  किस्म  की  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  आयात  किया  जायेगा

 और  देश  में  कितनी  और  किस  फ़िस्म  की  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  उत्पादन  किया  और

 औषधियों  का  आयात  कब  तक  बंद  कर  दिया  जायेगा  ?

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रार०  के०  जयचन्व  :

 नहीं  ।

 से  ओऔषधों  और  भेषजों  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  कार्यकारी  दल  द्वारा  198  9-90
 के  दौरान  1033.4  करोड़  रुपये  की  बल्क  ओऔषधों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया

 इसमें  225  करोड़  रुपये  आयातित  बल्क  औषधों  का  सी०  आई०  एफ०  मूल्य  शामिल  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  सम्भावित  आयातों  के  स्रोत  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाना  कठिन  देश  में  प्रयोग  की  जाने

 वाली  औषधों  की  गुणवत्ता  औषध  और  प्रशाधन  अधिनियम  और  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियभीों  के

 अनुरूप  होने  चाहिये  ।

 चंकि  नई  ओऔषधों  का  प्रचलन  वर्षानवर्ष  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  देशों  में

 किया  अतः  आयातों  को  पूर्णतः  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 सीरे  के  मल्य  निर्धारित  करने  के  मानदंड

 4308.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  उद्योग  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीरे  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  क्या  मानवंढ  अपनाये  गये  हैं  तथा

 सीरे  के  अलाभकारी  मूल्य  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण

 किन  राज्यों  में  खाण्डसारी  एककों  द्वारा  उत्पादित  सीरे  पर  मूल्य  नियंत्रण  है  और  उसकी

 बसूली  की  जाती  है  तथा  कुछ  राज्यों  में  ऐसे  नियंत्रण  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  और

 छाण्डसारी  एककों  को  घाटे  से  बचाने  के  लिए  उन्हें  किस  प्रकार  की  राहत  देने  का  प्रस्ताव

 रसायन  प्रौर  पेट्रो  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचन्द  विभिस्न
 श्रेणियों  के  सीरे  के  मूल्य  चीनी  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  जिसे  उपयुक्त  आधार

 माना  जाता

 (&)  सीरे  का  वितरण  ओर  ख्वांडसारी  सीरे  सीरा  नियंत्रण  1961  के

 हे
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 अधीन  नियंत्रित  किए  जाते  खांडसारी  सीरे  के  संबंध  में  यह  आदेश  आन्ध्र

 राजस्थान  और  तमिलनाडु  में  पहली  1975  से  लागू  हो  गया  क्योंकि  इन  राज्यों  की

 कारों  ने  इस  पर  अपनी  सहमति  दी  थी  ।

 राज्य  सरकारों  से  खांडसारी  एककों  की  हानि  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई

 झारक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  उम्मीववारों  को  नियमित  पदों  पर  नियुक्ति

 4309.  श्री  एम०  सुब्धा  रेड्डी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  डाक  और  दूरसंचार  विभाग  के  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  उन  उम्मीदवारों  को  कितनी

 संख्या  जिन्हें  पदों  के
 सृजन  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  अभी  तक  गियमित  पदों  पर  नियुक्त  नहीं  किया

 गया

 क्या  डाक  और  दूरसंचार  जंसे  राजस्व  अजित  करने  वाले  बिभागों  में  पदों  के  सृजन  पर

 भी  इतप्त  प्रतिबन्ध  को  लागू  करना  आवश्यक  और

 यदि  तो  मरका  र  द्वारा  आरक्षित

 न्याथपूर्ण  व्यवहार  करने  और  उनकी  शिकायतें  दूर  करने

 विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के
 लगभग  12,000  उम्मीदवार  डाक  विभाग  तथा  लगभग  7,000  उम्मीदवार  दूरसंचार  विभाग  में

 ते  पूल  के  उम्मीदवारों  क ेसाथ  उवित  और
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का

 eT

 h

 और  डाक  विभाग  और  दूरसंचार  विभाग  में  प्रचालन  कार्यालयों  के  समयमान
 लिपिकीय  संवर्ग  में  उम्मोदवारों  का  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  तैयार  करने  की  योजना  इस  ए  प्रारम्भ  की
 गई  है  जिससे  इन  दोनों  विभागों  के  प्रचालन  कार्यालयों  में  व्यस्त  समय/समय  किसी  विशेष  समय  में  कार्य
 के  बढ़  अनुपस्थिति  आदि  आकस्मिक  स्थिति  के  दौरान  कार्य  पूरा  किया  जा  इन  प्रा  शक्षित
 उम्मीदवारों  को  नियमित  रिक्षितयों  के  अन्तर्गत  किया  जाता  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  में  रल्ले  गए
 उम्मीदवारों  की  भर्ती  भविष्य  में  होने  वाली  उन  संभावित  रिक्तियों  के  अंतर्गत  की  जाती  है  जो  सीधी
 भर्ती  के  लिए  निर्धारित  इनकी  सेवाएं  समय-समय  पर  निर्धारित  मजदूरी  की  प्रति  घंटे  की
 दर  पर  उस  समय  तक  ली  जाती  हैं  जब  तक  उन्हें  नियमित  संवर्ग  में  नहीं  खा  लिया  जाता  ।  चंकि
 भारक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  सीधी  भर्ती  के  लिए  भविष्य  में  होने  वाली  सं  भावित
 रिक्तियों  के  अंतर्गत  की

 जाती
 पाबन्दी  के  बने  रहने  के  दौरान  उन्हें  नियमित  रि  क्‍्तयों  में  बपाया

 नहीं  जा  सकता  दोनों  विभागों  को  इस  पाबंदी  में  छूट  नहीं  दी  गई  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के
 उम्मीदव।रों  को  यह्‌  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  पाबंदी  हटा  दिए  जाने  के  बाद  तथा  रिक्त  पद  उपलब्ध

 हो  जाने  पर  उन्हें  नियमित  ग्रेड  में  खपाने  के मामले  पर  विच्चार  किया
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 ध्हील  सेटों  को  सड़क  द्वारा  हुलाई

 4311,  श्री  काली  प्रसाद  पड़िय  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यया  व्हील  सेटों  की  ढुलाई  सामान्यतः  सड़क  द्वारा  न  करके  रेल  द्वारा  की  जाती

 यदि  तो  भारत  वैंगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  द्वारा  भरतपुर  पते

 मोक्कामेह  के  लिए  व्हील  सेटों  की  ढुलाई  सड़क  द्वारा  किन  परिस्थितियों  में  की

 क्‍या  इस  काय॑  के  लिए  रेलवे  द्वारा  1,15,000  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  तुलना  में

 ट्रांसपोर्ट  एजेन्सी
 को  4,20,000  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  कोई  जांच  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्योरा  क्या  है  ?

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०
 :

 हां  ।

 सेट  नि:शुल्क  मम्भरण  वाली  वस्तुए  हैं  जिनका  सम्भरण  वेगन  निर्माताओं  को  रेलवे

 द्वारा  नि.शुल्क  किया  जाता  बन्द  रगाहों  से  समय  पर  सम्भ-ण  होने  में  देरी  के  कारण  रेलवे  ने

 पुर से  मोकामा  को  अन्तरण  करके  300  व्हील  सेटों  का  आवंटन  किया  और  सड़क  से  दुलाई  करने  का

 सुझाव  भी  दिया  ताकि  बराबर  उत्पादन  करने  के  लिए  भारत  वेगन  एण्ड  इंजी०  कम्पनी  लिमिटेड  के

 ब्हील  सेटों  की  समय  पर  उपलब्धता  फा  सुनिश्चय  हो  सके  ।

 308  हहील  सेटों  की  ढुलाई  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  थी  और  निम्नतम

 निविदा  भरने  वाले  को  ठेका  दिया  गया  था  ।  401,250  रु०  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 ]

 बिहार  में  पलामू  जिले  में  गढ़वा  में  उप  डाकधर  खोलना

 4312.  कुमारी  कम्तला  कुसारी
 :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  पलामू  जिले  को  पिछड़ा  जिला  घोषित  किया  गया  जहां  जिकास  कार्यों

 को  प्राथमिकदा  दी  जानी  जिसके  लिए  डाक  और  तार  सेवाएं  अत्यन्त  भावश्यक  हैं  ;

 सरकार  को  मालूम  है  कि  गढ़वा  में  जो  इस  जिले  के  अन्तर्गत  एक  सब-डिवीजन

 मुख्यालय  लोगों  को  उप-डाकघर  न  होने  के  कारण  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  गढ़वा  में  उप-हाकधर  खोलने  के  लिए  तत्काल  कवम

 उठाने  का
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 यदि  तो  कब  और

 (६)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सम्तालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  राम  निबास  :  हां  ।

 गढ़वा  में  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  सहित  एक  उप  डाकघर  पहले  से  ही  कायं  कर  रहा

 से  (2)  प्रश्न  ही
 नहीं  उठते  ।

 ]

 परिवहन  के|दो  रान  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  चोरी

 4313.  श्री  झ्राई०  रामा  राय  :  कया  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पेट्रोलियम  और  इसके  उप-उत्पादों  की  उनके  गंतथ्य  स्थान  तक  पहुंचने
 तक  रेल  और  सड़क  दोनों  के  द्वारा  परिवहन  के  दोरान  बड़े  पैमाने  पर  होने  वाली  चोरी  की  जानकारी

 और

 यदि  तो  इस  चोरी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  नवल  किशोर  :

 और  जबकि  सडक  ओर  रेल  द्वारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  परिवहन  के  समय  बड़े  प॑ंमाने  पर  चोरी

 होने  का  अनुभव  नहीं  हुआ  फिर  भी  चोरी  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍त  उपाय  किये  गये  जो  निम्न

 प्रकार  है  :--

 (1)  टेक  ट्रकों  को  मोहरबंद  करने  के  लिए  चोरी  बंद  सीलें  लगाना  अरम्भ  करना  ।

 (2)  वे  फ्लों  कलिब्न शन  टावर्स  की  स्थापना  करना  जिससे
 टैंक  ट्रकों  के  व्यासमापन  की  अचानक  जांच  पड़ताल  की  जा  सके  ।

 (3)  पेट्रोलियम  उत्पाद  ले  जाने  वाले  टेक  ट्रकों  में  डीलर  के  प्रतिनिधि  को  साथ  जाने  की

 अनमति  प्रदान  करना  ।

 (4)  महत्वपूर्ण  भागों  में  टैंक  वेगन  विशेष  गाड़ियों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  रक्षार्थ  साथ

 (5)  आयल  साइडिंग्स और  मुख्य  अहातो ंमें  जहां  पी०  एल०  का  विशेष रूप  से

 रखाव  होता  रेलवे  सुरक्षा दल  द्वारा कड़ी  निगरानी  रखना  ।
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 (6)  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  चोरी  करने  वाले  अपराधियों  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से

 अपराध  सम्बन्धी  सूचना  एकत्र  करन ेके  लिए  सफेद  कपड़ों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 कामिकों को

 (7)  ऐसे  भ्रष्टाचारों  में  लगे  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  दण्डमीय  कार्रवाई  करता  जिसमें  उनका  नाम

 काली  सूची  में  डाल  देना  तक  शामिल  है  ।

 महानदी  तेल  खोज  परियोजना

 4314.  भरी  बज  मोहन  महस्तो
 :

 क्या  पेट्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 महानदी  तेल  थ्लोज  परियोजना  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  ऑयल  इण्डिया  ने  कीਂ  आधार  पर  ठेका  देने  के  मूल  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया

 कया  इस  परियोजना  के  कार्योत्वयन  के  नि्शारित  कार्यक्रम  में  परिवर्तत  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 परियोजना की  अनुमानित  लागत  क्‍या  है  और  इसके  प्रावककलन  में  पहले  कितनी  बार

 परिवतेन  किया  गया  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 महानदी  अपतट  में  अब  तक  7  अन्वेषी  कुएं  खोदे  जा  चुके  तटीय  क्षेत्र  में
 3500  लाइन  किलोमीटर

 तक  भृगर्भीय  सर्वेक्षण  किया  गया  आंकड़ों  को  व्याख्या  करने  पर  कई  अनेक  स्थानों  को  खुदाई  के  लिए

 चना  गया

 से  शायद  यह  तटीय  परियोजना  से  संबंधित  है  ।  टने  की  अनुबंध  प्रदान  करने

 के  बारे  में  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  विचार  किया  था।फिर  भी  निविदाओं  के  बारे  में  पूछताछ  के

 प्रत्युत्तर  में  और  लागत  विचारों  के  अभाव  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  केवल  खुदाई  सेवाओं  के  लिए
 दे  दिया  जाय  आरम्भ  में  व  1985-86  भें  4  कुएं  खोद  ने  का  प्रस्ताव  संशोधन  शिड्यूल  में  1986

 तक  खुदाई  आरम्भ  होना  निदिष्ट  वर्ष  1986-87  में  6  कुएं  तथा  वर्ष  1987-88  में  तीन  कुंओं  के
 खोदने  की  संभावना  है|

 नौ  कुओं  के  संशोधित  कार्य  क्रम  पर  9.5  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  सातवीं
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 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रतिपादन  के  विभिन्‍न  चरणों  के  दौरान  इसके  अनुमानों  को  समय-समय  पर

 घित  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  विद्युत  निगम  को  स्थापना

 4315.  श्री  एच०  एम०(पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विद्युत  निगम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  निगम  के  बनाने  पर  केन्द्रीय  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  से  बिजली  की  सप्लाई

 सीमित  करने  का  विचार

 क्‍या  अनेक  राज्यों  ने  इस  निगम  की  स्थापना  का  विरोध  किया  और

 (=)  यदि  तो  वह  राज्य  कौन  से  हैं  और  उन्होंने  क्या  आपत्तियां  की  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  :

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गुजरात  में  जिला  उद्योग  केख

 4316.  श्री  मोहन  भाई  पठेल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  कितने  जिला  उद्योग  केन्द्र  है ंतथा  वे  किस-किस  स्थान  पर

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  मुख्य  कारण  क्या

 इन  केन्द्रों  की  उपलब्धि  क्‍या

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  सुविधाएं  और  प्रोत्साहत  दिए  जा  रहे  और

 ($)  क्‍या  1985  और  1986  के  दौरान  गुजरात  में  कुछ  और  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एम  :  गुजरात  में  ।7

 जिला  उद्योग  केन्द्र  हैं  और  वे  निम्नलिखित  स्थापना  स्थलों  पर  हैं  :---

 1.  अहमदाबाद  अन्तगंत  गांधीनगर  जिला  भी  2.  3.

 4.  5.  6.  7.  8.  9.
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 10.  11.  12.  13.  14,  सुरेन्द्र
 15.  16.  सूरत  और  17.  वलसाड  अंतर्गत डांग  जिला  भी  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  तथा  कुटीर  उद्योगों

 की  सहायता  करना  है  जिससे  कि  जहां  तक  संभव  हो  उन्हें  आवश्यक  सेवाएं  और  निविष्टियां  जिला

 स्तर  पर  उपलब्ध  हो  जाएं  ।

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1978-79  से  .  1983-84  के  बीच

 रात  में  1, 18, 1 85  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  हुई  जिनमें  88,632  कामगार  आधारित  एकक
 और  29,553  लघु  उद्योग  एकक  थे  ओर  इनसे  4,67,654  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर

 सुजित  हुए  ।

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  दी  जाने  वाली  सुविधाएं  और  प्रोत्साहन  निम्नलिखित

 हैं  :-  आर्थिक  उत्पादन  की  वस्तुओं  का  चयन  करने  के  लिए  उद्यमियों  को

 संभाग्यता  रिपोर्ट  तेयार  एककों  का  पशीनों  और  उपकरणों  की  आपूर्ति  की  व्यवस्था
 करना  आदि  सम्भव  हो  सके  तो  किराया  खरीद  आधार  पर  कच्चे  माल  और  ऋण  की
 क्षण  देना  और  टूल  किटों  के  लिए  संयंत्र  व  उपकरणों  के  लिए

 प्रशिक्षित  कामगारों  को  वर्क-शेडों  के  लिए  राजसहायता  और  साथ  हो  पिछड़े  हुए  घोषित

 जिलों  में  उद्यमियों  के  लिए  पूंजी  राजसहायता  का  प्रावधान  ।  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को
 स्व-रोजगार  दिलाने  की  नई  योजना  के  अंतगंत  जिला  उद्योग  कैन्द्र  भी  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्व-रोजगार  स्थापित  करने  में  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 गुजरात  सरकार  ने  गांधी  नगर  इस  समय  जिसकी  देख-रेख  अहमदाबाद  जिला

 उद्योग  केन्द्र  द्वारा  की  जा  रही  के  लिए  अलग  से  एक  नया  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।  यह  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  ।

 सातवीं  योजना  में  सघधुरा  तेल  शोभक  कारखाने  का  बिस्तार

 4317.  श्री  बो०  थो०  देसाई  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  विभाग  ने  मथुरा  तेल  शोधक  का  रखामे  की  विस्तार  योजना  को  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी

 रिष्करण  एकक की  क्षमता  में  1.5

 कक  का  विस्तार  किया

 क्‍या  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  के  कच्चे  तेल

 मिलियन  टन  की  वद्धि  करते  हेतु  5.5
 करोड़  रुपये  की  लागत  स े:

 4

 ।
 कया  विभाग

 ने  इस  परियोजना  के  सामने  आने  वालो  बड़ी  बाधा को  दूर  कर  दिया

 -
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 व्योरा  क्या
 और

 ।
 9.
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 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  का  विस्तार  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  जी

 और  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  में  कोई  बाधा  नहीं  और  1987  के

 अन्त  तक  इसके  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 पेट्रो-रसाथन  एककों  को  स्थापना

 4318.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृ५  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  राज्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  उद्यमियों  को  देश  में  अधिक

 पेट्रो-रसाथन  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  हैं  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  वारे  में  राज्य  सरकारों  को  दिशानिर्षेश

 जारी  किए  गए  और

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 रसायन  प्ौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  के०  जयचन्त्र

 नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता
 ।

 गुणवत्ता  मूल्यांकन  संगठन  की  स्थापना

 4319.  श्री बो०  एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्माण  क्षेत्र  में  गुणवत्ता  में  लापरवाही  बरतने  के  कारण  स्वीकृत  कार्य

 करने  और  इसके  परिणामस्वरूप  अन्य  सम्बद्ध  व्यय  होने  से  देश  को  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  हानि  हो  रही
 भौर

 गुणवत्ता  में  लापरवाही  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  वया  सरकार  का  विचार  निर्माताओं

 की  गुणवत्ता  का  मूस्यांकन  करने  और  इसे  प्रमाणित  करने  तथा  हस  प्रकार  सप्लाईकर्ताओं  को  राहत

 देभे  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  गुणवत्ता  मूल्यांकन  संगठन  स्थापित  करने  का  है  ?
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 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  गुणवत्ता  में

 नापरवाही  बरतगे  के  कारण  अस्बीकृत  कार्य  करने  और  इसके  फलस्वरूप  अन्य  व्ययों के
 कारण  निर्माणकारी  क्षेत्र  में  यदि  कोई  के  संबंध  में  सूचना  उद्योग  मंत्रालय  में  केश्रीय  रूप  से

 नहीं  रखी  जा  रही  ।

 गुणवत्ता  नियंत्रण  के  कार्यकलापों  का  कार्यक्षेत्र  बढ़ाने  के लिए  सरकार  भारतीय  मानक

 संस्थान  नवीकरण  और  अधिक  विस्तार  कर  रही  तथापि  आई  ०  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  चिह्न

 योजना  जो  आई०  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  चल  रही  गुणवत्ता  नियंत्रण  के

 सिद्धांतों  और  तकनीकों  पर  आधारित  योजना  है  और  यह  सुनिश्चित  करती  है  कि आई०  एस०  आई०

 मार्क  लगे  उत्पाद  सम्बन्धित  भारतीय  मानकों  के  निर्धारित  गुणवत्ता  के  अनुरूप  3

 1985  को  5593  निर्माताओं  द्वारा  8090  लाइसेंस  प्रयोग  के  लाए  जा  रहे

 लघु  एककों  को  आई०  एस०  आई०  प्रमाण  पत्र  के  अनुसार  अपने  उत्पादों  का  परीक्षण  करवाने

 की  सुविधाओं  के  साथ  गृणवत्ता  नियंत्रण  संबंधी  परामर्शी  सेवाएं  देने  क ेलिए  लघु  उद्योग  विकास

 ठन  द्वारा  महानगरों  अर्थात्‌  नई  कलकत्ता  और  मद्रास  में  चार  क्षेत्रीय

 परीक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  इसके  अलावः  लघु  एककों  को  हसी  प्रकार  की  सुविधाएं  देने  के  लिए

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  4  क्षेत्रीव  परीक्षण  केन्द्र  और  17  क्षेत्र  परीक्षण  केन्द्र  भी  स्थापित  किए

 गए

 कलमस्सेरी  में  एच०  एम०  टो०  एकक  का  विस्तार

 4320.  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलमस्से  केरल  में  एच०  एम०  टी०  की  वर्तमान  एकक  का  विस्तार  करने  का

 विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डाक-तार  सिविल  प्रभाग  संख्या  सिविल  को  जबलपुर  से  भोपाल  ले  जतना

 श्री  ग्रजय  म॒तरान  :  क्‍या  संचाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रूया  उनके  मंत्रालय  ने  डाक-तार  सिविल  डिवीजन  को  जबलपुर  से  भोपाल  के

 प्रस्तावित  स्थानान्तरण  को  रोक  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भर  इस  प्रभाग  को  पहले  की  तरह  जबलपुर  में  ही
 रखने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही की  गई

 |

 भ्३
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 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इसका  स्थानान्तरण  रोक  दिए  जाने  के  बावजूद
 भी  बड़ी  संख्या  में  जबलपुर  के  कार्यों  को  अन्य  प्रभागों  में  ल ेजाने  के  आदेश  देकर  प्रभाग  में

 गड़बड़ी  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 \

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :  और  डाक-तार

 विभाग  के  द्विशाखन  के  फलस्वरूप  डाक-तार  सिविल  विग  के  पुनरगगंठन  के  समय  जबलपुर  घ्िविल

 जन  डाक  विभाग  को  आवंटित  कर  दी  गई  है  ।  इससे  पहले  इसे  भोगल  में  अन्तरण  करने  के

 लिए  आदेश्न  दिए  गए  जो  अब  रह  कर  दिए  गए  हैं  ।

 और  चूंकि  यह  डिबीजन  डाक  विभाग  को  अन्तरित  कर  दी  गई  इसलिए

 संचार  का  काय  करने  वाले  इसके  दो  डिवीजनों  को  बाहर  निकाल  दिया  गया  है  और  उनके  बदले  डाक

 कार्य  निष्पादित  करने  वाली  दो  अन्य  उप-डिवीजनों  को  इसके  साथ  जोड़  दिया  गया  इस  प्रकार

 इस  डिवीजन  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गई  है  ।

 गस  कमक्शनों  को  भ्रवंध  बिक्रो  शोकने  तया  उपभोक्ताझों  की

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  प्रयास

 4322.  श्री  दौलत  सिहजी  जवेजा  :  क्या  पेट्रोलियम  झ्रोर  प्राकृतिक  शंस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  तेल  कम्पनियों  ने  घरेलू  गैस  एजेन्सियों  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  से  होने  वाली

 समस्याओं  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  से  अचानक  संपर्क  स्थापित  करने  के  कोई  विशेष  प्रयास  किए

 इन  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है

 उपभोक्ताओं  की  समस्याओं  और  शिकायतों  से  निबटने  में  किस  कम्पनी  का  कार्य
 श्रेष्ठ

 एजेंसियों  द्वारा  भारी  प्रीमियम  पर  गैस  सिलेंडरों  की  अवध  बिक्री  को  रोकने  संबंधी  नये

 कार्य क्रम  क्या  और

 (3)  जिन  व्यक्तियों  के  पास  वध  गैस  कनेक्शन  नहीं  हैं  उन्हें  एल०  पी०  जी०  की  अवैध  बिक्री

 के  भ्रष्टाचार  के  मामलों  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भर  प्राकृतिक  गंस  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 भौर  डिस्ट्रीब्यूटरों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सेवाओं  की  कोटि  का  विश्लेषण  करने  हेतु  सभी  तेदय

 कंपनियों  के  फील्ड  अधिकारियों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  उपभोक्ताओं  के  साथ  नियमित  आधार
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 पर  अच्चानक  संपक  बनाएं/उनके  यहां  दोरा  तेल  कंपनियां  उपभोक्ताओं  के

 भ्रधिका  रियों  की  बेठकें  आयोजित  करती  है  जिनमें  आमंत्रित  किसी  भी  उपभोक्ता  को  भाग  लेने  तथा

 अपनी  समस्याएं  बताने  के  लिए  जोर  डाला  जाता  है|

 तैल  कंपनियां  एल०  पी०  जी  ०  ग्राहकों  की  समस्याओं  तथा  शिकायतों  से  प्रभावशाली

 ढंग  से  निपटने  का  प्रयत्न  करती  रहती

 और  विपणम  अनुशासन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के
 अधीन  तेल  कम्पनियां  दोषी

 ब्यूटरों  के  विरुद्ध  निवारक  कदम  उठा  कर  एल०  पी०  जी०  की  गैर  कानूनी  बिक्री  या  नये  कनैक्शनों  की

 गैर  काननी  रिलीज  जैसे  कदाचारों  को  रोकने  का  प्रयत्न  करती  हैं  ।

 झोषधियों  प्ोर  क्‍्ोषध  फार्मूलेशनों  का  ध्रायात

 4323,  श्री  मोलानाथ  सेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  वल्क  औषधियां  और  औषध  फार्मूलेशनों  का  उत्पादन  छटी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण

 आयातित  बल्क  औषधियों  तथा  ओऔषध  फामूलेश  के  आयात पर  निर्भरता  को  कम

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव  और

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  आयात  की  गई  बल्‍्क  औषधियों  और  भौषध  फार्मूलेशनों
 की  मात्रा  और  उनका  मूल्य  कितना

 रसायन  झौोर  पेट्रो  रसायन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचमा

 1984-85  के  दौरान  500  करोड़  रुपये  के  बल्क  ओषधों  के  लक्ष्य  की  तुलना  में

 अनुमानित  उत्पादन  लगभग  377  करोड़  रुपये  का  होने  की  आशा  इसी  1984-85  के

 दौरान  ।,  950  करोड़  रुपये  के  फार्मूलेशनों  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  अनुमानित  उत्पादन  1,827

 करोड़  रुपये  का  होने  की  आशा  है  ।  अनुमानों  के  अनुसार  मांग  में  वृद्धि  न  कमी  का  कारण

 सरकार  ने  अनेक  बल्क  ओषधों  को  लाइसेंस  मुक्त  विदेशी  सहयोग  को  उदार

 करने  जैसे  कई  कदग  उठाये  हैं  ताकि  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके  ।  देशी  फार्मूलेशनों  के  मामले  में

 लगभग  आत्म-निर्भ  रता  प्राप्त  कर  चुका  है  ।

 वर्ष  1983-84  3-84  के  दौरान  बल्क  औषध  मध्यवर्तीयों  और  फार्मूलेशनों  के  आयातों

 का  कुल  मूल्य  लगभग  163.34  करोड़  रुपये  1984-85  के  आयात  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं

 १ई
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 आयात  की  गई  भओषधों  की  गुणवत्ता  ओऔषध  और  प्रशाधन  अधिनियम  तथा  इसके  अधीन  बनाये  मये

 नियमों  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप  होने  चाहिए
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त  गांव

 4324  .  डा०  फूल  रेणु  गुहा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  कितने  गांवों  को  टेलीफोन  की  सुविधा

 उपलब्ध  कराई  बई  भोर

 पश्चिम  बंगाल  के  उन  गांवों  के  जिला  वार  नाम  कया  हैं  जहां  वर्ष  1985-86  के  दौरान

 सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राफ्य  मंत्री  राम  सिवास  :  वर्ष  1984-85  के  दोरास

 पश्चिम  बंगाल  के  52  ग्रामों  को  टेलीफोन  से  जोड़ा  गया  ।

 1985-86  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  जिन  ग्रामों  में  लंबी  दूटी  के  सार्वजनिक

 फोन  घर  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  को  अब  तक  अंतिम  रूप  दिया  गया  है  उनकी  जिला  वार  संख्या
 इस  प्रकार  है  :

 8०-०३  '  जज  न.---झ-ेपखपततपत/तय- +++

 जिले का नाम लम्बी दूरी के साव॑जनिक टेलीफोन की संख्या बांकुरा 7 2. बीरभूम 2 3... बढ्दवान 7 4... कूच बिहार । 5. दाजिलिंग 3 6. हुगली 4 7. जलपाईगुडी 2 8... माल्दा 3 9. मिदनापुर 8 मुर्शीदाबाद 8 24 परगना 9 योग ता 48 पु 96
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 कार  उद्योग  का  भाषनिकोक रण  झौर  नई  क्षमता  का  विकास

 4325.  श्री  पी०  एम०
 श्री  मुरलीधर  माने  ५  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भरी  प्रकाश  वी०  पाटिल  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कार  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  और  उसमें  नई  क्षमता  के  विकास

 हेतु  कई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े

 सरकार  ने  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  विदेशी  सहयोग  और  पूर्णरूप  से  दोनों  रूप

 में  कितने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  और

 अन्य  प्रस्तावों  की  मंजूरी  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  उनपर  कब  तक  निर्णय  लिए

 जाने की  सम्भावना  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  धर  :  ओर  यात्री

 कारों  के  निर्माण  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  और/या  विदेशी  सहयोग  के  लिए  चालू  वित्त  वर्ष  के

 दौरान  प्राप्त  हए  चार  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 कार  निर्माण  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  स्टेन्डड  मोटर  प्रोडक्ट्स  आफ  इण्डिया

 लिमिटेड  का  प्रस्ताव  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  अनुमोदित  किया  गया  था

 महानगरों  में  दोषपूर्ण  टेलीफोन  प्रणाली  के  बारे  में  शिकायतें

 4326.  प्रो०  मधु  वण्डवते  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  टेलीफोन  प्रणाली  के  दोषपूर्ण  कार्यकरण  के  बारे  में  विशेष  रूप  से

 महानगरों  से  ऐसी  शिकायतें  बढ़  रही  हैं  कि  सही  स्थानीय  काल  और  ट्रक  कालों  का  शी  प्र  मिलना

 कठिन  हो  रहा  और

 यदि  तो  टेलीफोन  प्रणाली  को  अधिक  कुशल  बनाने  के  लिए  क्‍या  काये  गही  की  गई

 संचार  संत्रालय के
 राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हूं  ।  कभी  कभी

 बार  होने  वाले  दोषों  क॑  बारे  में  रिपोर्ट  की  जाती

 कक

 टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  किये  जा  रहे  उपाय  संलग्न  विवरण  में  दिये
 ॥
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 विधरण

 टेलीफोनों  के  कुशल  कार्यकरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उठाए  जा  रहे  दीघ  कालिक  तथा

 अल्पकालिक  सुधारात्मक  उपाय  ।

 1.  अब  तक  प्रयुक्त  इलेक्ट्रानिंक  मैगनेटिक  स्विचन  उपस्कर  में  होने  वाली  समस्याओं  से

 बचने  के  लिए  परिष्कृत  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना  ।

 2.  जिन  उपरुकरों  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  चका  उन्हें  निकालना  ।

 3.  अंतः  एक्सचेंज  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक्सचेंज  उपस्करों  विशेष  रूप

 से  एक्सचेंज  जंक्शनों  की  विशेष  जांच  की  जाती

 £ नियमित  रूप  से  मानीटर  किया 4.  एक्सचेंजों  में  लगे  वातानकलन  संयंत्रों  के  कायंकरण  को

 रहा  है  ताकि  वे  उचित  ढंग  से  कार्य  कर  सके

 5.  नए  प्राइमरी  और  सेकण्डरी  केबिलों  को  डक्ट  में  बिछाना  ताकि  उन्हें  बाहरी
 क्षति  से  बचाया  जा  सके  ।

 6.  सेकेण्डरी  और  जंक्शन  केबिलों  का  दाबीकरण  करना  ताकि  केबिल  दोषों  को
 कम  किया  जा  सके  ।

 7.  केबिल  दोषों  से  बचने  के  लिए  उनमें  पानी  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  वितरण  नेटवर्क
 में  जैली  भरे  केबिलों  का  प्रयोग  करना  ।

 8.  केबिल  खाइयों  को  बन्द  करने  से  पहले  उनमें  पांसी  भरना  ताकि  खद  ई  करते  या  केबिल
 दिछाते  समय  होने  वाली  क्षति  पता  चल  सके  ।  जनता  से  कहा  जा  रहा  है  कि  खुदाई
 कार्य  शुरू  करने  से  पहले  वे  दिल्ली  टेलीफोन  को  से  पहले  डायल  करेਂ  सेवा
 पर  सूचित  करें  ताकि  खुदाई  करने  वाली  अन्य  एजेंसियों  के  साथ  संपर्क  किया  जा

 9.  किसी  खुदाई  कार्य  का  पता  लगाने  तथा  केबिलों  को  क्षति  से  बचाने  के  लिए  केबिल  स्टों
 गी  गस्‍त  लगाना  ।

 10.  बेहतर  किस्म  की  तथा  विश्वसनीय  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  पत्स  कोड
 कोएक्सिअल  और  माहइक्रोवेव  मीडिया  पर  उच्च  ग्रेड  के  जंक्शन  सकिट  प्रदान  करना  ।

 उपभोक्ता  के  अहातों  में  लगी  फिटिंग  और  डी०  पी०  बक्सों  को  सही  करना  ताकि
 लाइन  दोषों  को  कम  किया  जा

 12.  ओवर  हैड  वायर  के  स्थान  पर  इंस्यूलेटेड  ड्राप  वायर  लगाना  जिससे  कि  पतंग  ढोरियों
 पक्षियों  के  धोसलों

 आदि
 जिससे  संपर्क  या  अठ्प  इंस्यूलेशन  दोष  उत्पन्न  होते  के

 रण  उत्पन्न  होने  बाले  दोषों  स ेबचा  जा  सके  ।
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 13.  बेहतर  किस्म  के  टेलीफोन  उपकरणों  का  उपयोग  करना  ।

 14.  उपभोक्ता  के  अह्षुतों  में  लगी  फिटिंग  में  एल्यूमीनियम  की  तारों  के  स्थान  पर  तांबे  की

 तारें  लगाना  जिससे  दोष  उत्पन्न  न  हो  ।

 15.  केबिल  रिक्रार्ड  और  दोष  मरम्मत  सेवा  का  कम्प्यूटरीकरण  जिससे  दोषों  की  अवधि  को

 कम  किया  जा  सके  ।

 16.  डाइरेक्टरी  सहायता  (197)  प्षेवा  और  वाणिज्यिक  रिकार्डों  का  १ म्प्यूटरीकरण  ।

 17.  आपरेटर  द्वारा  चालित  (80)  ट्रंक  सेवा  का  कम्प्यूट  रीकरण  ।

 18.  आटो  मैनअल  सेवा  और  ट्रक  सेवाओं  की  मानिटरिंग  की  जा  रही  है  ताकि  इन  सेवाओं

 पर  तुरन्त  उत्तर  दिया  जा  सके  ।

 19.  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  का  निवारण  एक  ही  स्थान  पर  करने  के  लिए  मह्षप्रबंधकों

 एवं  क्षेत्रीय  प्रबंधकों  के  कार्यालयों  में  जज  शिकायत  कक्ष  खोले  गये  हैं  ।

 जयस्ती  खास  कोयला  बिहार  को  पुनः

 4327.  प्रो०  सलाहुद्दीन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  जयन्ती  जिला  दे+घर  के  अन्तगगंत  जयन्ती  खास

 कोयला  खान  को  चालू  करने  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  सर्वेक्षण  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मस्त्नी  बसन्‍्त  :

 और  जयन्ती  खास  कोलियरी  का  राष्ट्रीयफरण  के  समय  बन्द  खान  के  रूप  में

 ग्रहण  किया  गया  था  ओर  बाद  में  उसके  समन्वेषण  के  दौरान  यह  पाया  गया  कि  पूर्व-मालिकों  ने  कोयले

 की  अधिकांश  सीमों  में  से  कोयला  निकाल  लिया  था  ओर  उस  क्षेत्र  में  अत्यधिक  पानी  भरा  हुआ  है  ।

 भारतीय  इंजीनिय री  सामान  सम्बन्धो  उद्योग

 4328.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  भारत  में  इंजीनियरी  वस्तु  उद्योग

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मुकाबला  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  भारत  में  इस्पात  जैसे  कच्चे  माल  का  मूल्य
 भम्य  देशों  की  तुलना  में  दुगना
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 यदि  तो  भारतीय  इंजीनियरी  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  की  सहायता  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  इंजीनियरी  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  को  कच्चे  लोहे  की

 सप्लाई  नियमित  रूप  से  नहीं  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  एम०  :  ) स्वदेशी
 इस्पात  की  कीमतें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रचलित  कीमतों  से  अधिक  बताई  जाती  इंजीनियरी
 निर्यात  की  प्रतियोगात्मकता  को  बनाये  रखने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  अन्य  के  साथ-साथ  अग्रिम

 लाइसेंस  की  सुविधा  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  प्रतिपूर्ति  योजना  का  संचालन  सम्मिलित  है  ताकि  पंजीकृत
 निर्यातकों  को  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  इस्पात  उपलब्ध  हो  सके  ।

 भर  बताया  जाता  है  कि  स्वदेशी  श्लोतों  से  कच्चे  लोहे  की  पर्याप्त  सप्लाई  नहीं  हूं
 रही  स्वदेशी  उपलब्धता  की  अनुपूर्ति  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 के  जरिए  कच्चे  लोहे  का  आयात  और  कच्चे  लोहे  के आयात  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  शामिल

 ]

 ऐसे  व्यक्तियों  के  टेलोफोन  कनेक्शन  जिन्हें  उसको  पझ्लावश्यकता  नहीं  है

 4329.  भ्री  जितेसा  स्रिह  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  हैं  जिन्हें
 इनकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  और  वे  व्यक्ति  जरूरतमन्द  व्य  क्तियों  को  टेलीफोन  बेचकर  अवैध  पैसा
 भर्जित  फर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विच।र  इन  लोगों  से
 टेली  फोन  सुविधा  वापस  लेने  के  मामले

 में  जांच  कराने का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  राम  निवास  :  सरकार  को

 ऐसे  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 ओर  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 बरोनी  बैगूसराय  बिहार  में  टेलीफोन  सेवा

 4330.  श्रीमती  कृष्ण  साही  :  कया  संचार  मसन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह
 सच

 है  कि  देश  के  बहुत  बड़े  औद्योगिक  क्षेत्र  बरोनी-बेगूसराय  में  टेलीफोन  सेवा

 पूर्णतया  अपर्याप्त  जबकि  इससे  बिहार  की  राजधानी  पटना  के  लिए  सीधा  टेलीफोन  सम्पर्क  होना

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  नए  भवन  का  निर्माण  2-3  वर्ष  पहले  हुआ
 और  इसके  लिये  परियोजना  प्राक्कलन  भी  तीन  वर्ष  पहले  मंजूर  किये  गये  और 4

 यदि  तो  इस  योजना  का  क्रियान्वयन  अब  तक  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  नहीं  ।  बरोनी  और

 बेगूसराय  के  दोनों  ट्रंक  मंनुअल  एक्सचेंजों  से  के  लिए  सीधे  ट्रक  सकिट  उपलब्ध  बरोनी  और

 बेगूसराय  के  बीच  दो  ट्रक  सकिट  काय॑  कर  रहे  बरोनी  और  बेगूसराय  में  प्रभावी  ट्र  क  कालों  की

 प्रतिगतता  83  और  70  जहां  तक  स्थानीय  टेलीफोन  सेवाओं  का  संबंध  बरोनी  में  200

 लाइनों  वाला  मैनुअल  एक्सचेंज  है  जिसमें  119  चालू  कनेक्शन  हैं  तथा  कोई  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  नहीं
 इसी  प्रकार  बेगूसराय  में  भी  600  लाइनों  वाला  मैनुअल  एक्सचेंज  है  जिसमें  580  चाल  कनेक्शन

 हैं  तथा  40  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 हां  |  बेगूसराय  में  नई  इमारत  का  निर्माण  कार्य  1984  में  प्रा  हो  गया

 इस  योजना  को  क्रियान्वित  न  किए  जाने  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :-

 बेगस  राय  में  मौजूदा  मेनुअल  एक्प्चेंज  को  बदलमे  के  लिए  1983 84  के  सप्लाई
 कार्यक्रम  में  जो  500  लाइनों  का  आटोमेटिक  उपस्कर  मलाट  किया  गया  वह
 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसकी  सप्लाई  1986-87  में  होने  की  संभावना

 1985-86  5-86  सप्लाई  कार्य क्रम  में  इसका  500  से  700  लाइनों  में  विस्तार  करने  के

 लिए  अलाटमेंट  कर  दिया  गया  है  ताकि  सभी  चालू  लाइनों  को  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 में  अंतरित  किया  जा  सके  ।

 20  लाइनों  के  कैबिनेट  किस्म  के  टेलेक्स  जिसे  बेगूसराय  में  ही  स्थापित I
 किया  जा  रहा  के  लिए  अभी  तक  केवल  तीन  उपभोक्ताओं  ने  डिमांड  नोट  का

 भगतान  किया  है  ।

 टेलेक्स  एक्सचेंज  को  कलकत्ता  से  जोड़ा  जाना  है  जिसके  लिए  एक  बी०एफण०्टी०

 प्रणाली  स्थापित  की  जानी  लेकिन  बेगूसराथ-पटना  के  बीच  जिस  वाली

 फैरियर  प्रणाली  पर  बी०एफ०टी०  सक्षिटों  ने  कार्य  करना  वह  स्थाई  नहीं
 बी  ०एफ०टी  प्रणाली  चालू  नहीं  की  जा  सकी  ।  मह  स्थाई  माध्यम  पर  कार्य

 करती  इसके  लिए  पटना-कटिहार  माइक्रोवेव  प्रणाली  से  चैनलों को  ड्राप  करके

 उन्हें  बेगूस राय  तक  वढ़ाने  का  प्रस्ताव  इस  कार्य  के  86  तक  पूरा  किए

 जाने  की  योजना
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 oo  अननन->-न-म-म>म--मनाा

 बरोनी  के  मैनुअल  एक्सचेंज  को  तुरन्त  बदलने  को  कोई  योजना  नहीं  है  क्योंकि नए

 टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  वहां  पर्याय्त  क्षमता  उपलब्ध

 [  प्रनुवाद  ]

 लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  गणना

 4332.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  के

 पालन  में  लघु  क्षेत्र  के  |  के  लिये  समुचित  योजना  बनाने  हेतु  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  गणना  करमे

 की  कोई  कार्यवाही की
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नाथपा  भाकरी  परियोजना  का  निर्माण

 4333,  श्री  बद्धि  चन्द्र  क्या  ऊर्जा  मंत्री  माथपा  झाकरी  परियोजना  के  बारे  में  ]  3

 1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3449  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नाथपा-झाकरी  विद्युत  परियोजमा  में  राजस्थान  का  हिस्सा  कितना

 उबत  परियोजना  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  राजस्थान  को  उसके  हिस्से  की  विद्युत  देने  में  बाधा  डाल

 रही  ओर है

 यदि  तो  इस  संयंत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजस्थान  को  क्या  सहयोग  देने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  बिमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  धह्ारिफ  मोहस्मद  :  से  हिमाचल  प्रदेश  में

 माथपा-पझाकरी  जल-विद्युत  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विद्युत के  आबंटन  के  बारे  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  ले  लिए  जामे  के  बाद  ही  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।

 महाराष्ट्र  भोर  ध्रतम  श्रादि  में  तेल  का  वाया  जाना

 4334.  शलीमतो  पढेल  रमाबेन  राभजो  माई  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस

 भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जन

 वया  यह  सच  है  कि  ]  1984  से  18  [985  तक  की  अवधि  के  दौरान

 महा  असम  के  विभिन्न  भागों  ओर  देश  के  कुछ  अन्य  भागों  में  तेल  और  गैस  पाई

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 तेल  और  गैस  के  इन  भण्डारों  की  किस्म  और  मात्रा  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  हेतु  ड़ि  लिग  प्रशासन  और  स्थापना  पर  कितना  व्यय  हुआ  और

 (=)  ।
 1985  से  30  1986  तक  की  अवधि  में  गुजरात  के  विभिन्‍न

 भागों  में  तेल  के  लिए  ड्िलिंग  के  संबंध  में  क्या  प्रस्ताव  है  और  उन  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान

 वेद्रोलियम  प्ौर
 प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  नवल  किशोर  जी

 निम्नलिखित  स्थानों  में  हाइड़ोकार्बन  पाये  गये  हैं  :  --

 गुजरात
 दक्षिणी  मेवाड़

 देहज

 लिम्बोदरा

 करसीजन

 झासम  कौरगांव

 संगमाईगांव

 कथलगुरी

 मोरान

 शान्ती

 नह  रकटिया

 तिनाली

 लंकाशी

 राजगढ़

 जोराजन

 जयपुर
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 घेस्ट  कौस्ट  नार्थ  ताप्सी

 केडी-[*

 पाना  ईस्ट

 धारभ्र  प्रदेश  कैकालूर

 भीमनापल्‍ली  राजोले

 दरसापुर

 तमिलनाडु  कोविल  कललापल  नरीमानस

 त्रिपुरा  रोखिया

 भ्ररणाचल  प्रवेश  खरसांग

 असम  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  में  अधिकतर  संरचनाओं  से  तत्पादन  होना  आरम्भ  हो  गया

 अन्य  स्थानों  के  भंडारों  का  पता  आगे  खोज  करने  के  बाद  ही  शञात  होगा  ।

 ओ०एन०जी०सी०  तथा  ओ०आई०एल०  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  का

 योजना  व्यय  6628  करोड़  रुपये  का  था  ।

 (=)  1985-86  ध्रमुमान )  1986-87  प्नुमान )

 क्ुधों  को  संख्या  क्रुप्नों  को  संख्या

 अन्वेषी  53  34

 विकासी  49  138

 102.  व

 अन्वेषी  तथा  विकास  खुदाई  पर

 प्रस्तावित  व्यय  96.79  172.76

 ९०

 फार्मास्थुटिकल्स  उपक्षमों  के  प्रबन्ध  में  भरिकों  को  हिस्सेदारो

 4335.  श्री  एस०  एस०  गुरड्डी  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  उनके  मन्त्रालय  में  फार्मास्यूटिकल्स  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की

 भादगीरी  की  योजना  क्ियान्वित  की

 (@)  यदि  तो  क्‍या  स्मिथ  स्टेनस्ट्रीट  वर्कंस  यूनियन  द्वारा  निदेशक  मण्डल  में  अपने

 निधि  के  नामांकन  के  लिए  किए  गए  दावे  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  झौर  पेट्रों  रसायत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ध्रार०  के०  जयचगन्त्र  :

 प्रबन्ध  में  कमंचारियों  की  सहभागिता  के  लिये  श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  के

 दिनांक  30  1983  के  संकल्प  में  निहित  योजना  में  संबंधित  ट्रेंड  यूनियन  नेताओं  के  परामर्श

 से  तैयार  की  गई  सहमति  के  माध्यम  से  शाप  फ्लोर  और  संयंत्र  स्तरों  पर  मजदरों  के  प्रतिनिधित्व  की

 परिकल्पना  सावंजनिक  क्षेत्रीय  भेषज  उपक्रमों  में  से  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यटिकल्स  लि०

 )  ने  सूचित  किया  है  कि  योजना  एकक  स्तर  पर  केवल

 गुड़गांव  और  मुजफ्फरपुर  एककों  में  कार्यान्वित  की  गई  आई०डी०पी०एल०  के  मद्रास  एकक  और
 सावेजनिक  क्षेत्रीय  अन्य  भेषज  उपक्रमों  में  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  कायंवाही  जा-ी

 इस  सन्दर्भ  में  स्मिय  स्टेनस्ट्रीट  फार्मास्युटिकल्स  लि०  एस०  पी०एल०  )  से  कोई

 ओपचाररेक  प्रस्ताव  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्यम  प्राकार  को  यात्री  कारों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 4336.  श्री  मकुल  वासनिक  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  भारत  के  किसी  प्रमुख  उद्योग  समूह  ने  मध्यम  आकार  की

 यात्री  कारों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  विदेशी  कार  कम्पशी  के  साथ  सहयोग  समझ्नौता  किया  है  और

 सरकार  की  आवश्यक  मंजूरी  हेतु  आवेदन  पत्र  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  के  पास  विदेशी  सहयोग  अथवा  गैर-विदेशी  सहयोग  के  औद्योगिक  लाइसेंस
 मंजूर  करने  संबंध  कुल  कितने  आवेदन-पंत्र  विचाराधीन  हैं  भौर  उनके  नाम  क्या  और

 उन  पर  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  द्वी  नहीं
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 और  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  और  विदेशी  सहयोग  के

 बारे  में  मै०  एस्का्ट्स  लिमिटेड  और  गुज  इंडस्ट्रियल  इस्वेस्टमेंट  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  दो

 जुले  आवेदन  सरकार  के  पारा  विचाराधीन

 प्तेर  विलली-जम्म  के  बोच  एस०टी  ०टी ०  डी०  लाइनों  में  सुधार

 4337.  श्री  पी०  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  दिल्ली-श्रीनगर  और  दिल्ली-जम्मू  के  बीच  कितनी  एस०टी  ०डी०  लाइनें  उपलब्ध

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिलली-श्रीनगर  और  दिल्ली-जम्मू  के  बीच  लाइनें  पहले  या  तो  बहुत
 व्यस्त  रही  या  उनमें  अवरोध  और

 नि  यदि  तो  दिल्‍ली  तथा  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य
 की  दोनों  राजधानियों  के  बीच

 एस०टी  ०डी०  लाइनों  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उ०ए  गए  हैं  ?

 संचार  मल्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  निवास  :  दिल्ली-श्रीनगर  और
 दिल्‍ली  जम्मू  के  बीच  प्वाइंट-टू-वाइंट  आधार  पर  उपलब्ध  एस०  टी०  डी०  लाइनों  की  संख्या  इस
 श्कार  है  :  --

 दिल्ली-श्रीनगर  18

 श्रीनगर-दिल्ली  28

 दिल्‍ली-जम्मू  17

 जम्मू-दिल्ली  16

 इसके  अलावा  जम्मू  के  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  से  दिल्‍ली  के  एस०पी०सी०  ट्रेंक  आटोमेटिक
 एक्सचेंज  के  लिए  9  लाइनें  कार्य  कर  रही  16  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  एस०टी०डी०  लाइनों  के  अलावा
 इन  लाइनों  से  भी  जम्मू  से  दिल्‍ली  बात  की  जा  सकती

 नहीं  |  परियात  के  संचालन  के  लिए  मौजूदा  एस०टी०डी  ०  लाइनें  पर्याप्त  बढ़ते
 हुए  परिषात  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली-श्रीनगर  --  तीन  तथा  जम्मू-दिल्ली  8  अतिरिक्त  लाहनें
 प्रदान  करने का  प्रस्ताव

 बेहतर  एस०टी०डी०  सेवा  के  लिए  जम्मू  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  से  एस०पी०सी०
 ट्र  क

 आटोमेटिक  दिल्‍ली  तथा  इसके  विपरीत  दिश्ायें  अतिरिक्त  लाइनें  प्रदान  करने  की  योजना सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्रीनगर  में  एक  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  खोलने  की  भी
 योजना  है  ।
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 हल्विया  पेट्रो  केमिकल्‍्स  प्रोजेक्ट  का  राज्य  क्षेत्र  से  संयुक्षत  क्षेत्र  में  प्रन्तरण

 4338,  भ्रो  सस्येन्त्र  नारायण  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हल्दिया  पेट्रो  केमिकल्स  प्रोजेक्ट  को  राज्य  क्षेत्र  से  संयुक्त  क्षेत्र  में  अन्तरित  जा

 रह

 क्‍या  इसके  ऋण  इक्विटी  अनुपात  को  अन्तिम  स्वरूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  त्रया  परियोजना  के  बारे  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  जिसे  अभी  केन्द्र  से  मंजूरी

 नहीं  मिली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  प्रौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  झ्रार०  के०  जयचख  :  से

 हल्दिया  पेट्रो  केमिकल्स  कम्पलेक्स  की  स्थापना  के  लिए  आशयपत्र  इस  समय  पश्चिम  बंगाल

 आद्योगिक  विकास  निगम  लि०  के  नाम  में  जिन्होंने  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  एक  संयुक्त  क्षेत्रीय

 कम्पनी का  गठन  करने  के  लिए  गोयंका  के  साथ  एक  करार  किया  नई  कम्पनी  द्वारा  परिकल्पित

 ऋण  साम्य  अनुपात  3:1  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  के  अधीन  मंजूरी  और  नई  कम्पनी  को

 आशयपत्र  के  प्रौद्योगिकी  का  पूंजीगत  माल  जैसे  सामान्य  अनुमोदन  प्रप्त  करने

 अपेक्षित  होंगे  ।

 राज्यों  में  बिजली  को  कमी  दूर  करने  के  लिए  विद्युत  परियोजनाएं  प्रारम्भ  करना

 4339.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  ऊर्जामंत्री  यह  बल्लाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  में  असाधारण  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कौन  सी  तारीख  निर्धारित  की  गई  ओर

 विद्युत  कमी  को  दूर  करने  और  सबसे  अधिक  कमी  वाले  राज्यों  को  राहत  देने  के लिए  इन
 परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  में  तेजी  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  :  और

 परिणोजनाओं  को  पूरा  होने  में  देरी  के  कारण  भूमि  अधिग्रहण  में  परियोजन।/ओं  के  कार्य -
 क्षेत्र  में  उपस्कर  की  क्रमिक  सप्लाई  में  निधियों  की  निर्माण  संबंधी  मुख्य  सामग्री

 की  श्रमिक  कार्य-स्थलों  पर  अप्रत्याशित  भूविज्ञनों  डिजाइन  एवं

 इंजीनियरी  समस्याओं  आदि  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 सूचना  एकत्र  की
 जा  रह  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 विद्युत  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  तथा  चालू  करने में  शी  घ्रता  लाने  हेतु  राज्य/परि-
 योजना  श्राधिकारियों  की  सहायता  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  इन  उपायों  में  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  परियोजनाओं  की  नियमित  मानीटरिंग  तथा  सामग्री  की

 सप्लाई  में  शीघ्रता  समस्याओों  के  समाधान  हेतु  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  परियोजना  स्थलों  का

 दौरा  करना  आदि  शामिल  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  परियोजना  प्रबन्ध  तथा  परियोजना  क्रियान्वयन

 में  सुधार  करने  के  लिए  भी  कहा  गया

 सोराष्ट्र  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज

 4340.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक गंस  मन्त्री यह  बताने  की  कृथरा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह सच
 है  कि  सौराष्ट्र  के  तट-दूर  क्षेत्र  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  का  काम

 अब  तक  सफल  रहा

 (@)  क्या  वहां  पर  किए  गए  परीक्षणों  पर  पुनरीक्षा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  वहां  ऐसे  खोज  कार्य  के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गंस  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  नवल  किशोर  +

 नहीं  ।

 हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्र  बेसिन  में  अन्वेषण  क ेलिए  144.50

 करोड़  रुपये  की  अन्तरिम  योजना  व्यवस्था  की  गई

 ]

 पुलिस  स्‍झ्लौर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 पास  लम्बित  पड़ा  खादी  प्रामोद्योग

 झायोग  का  मामला

 4341.  भ्रौमती  विद्यावतो  चतुर्वेदी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुलिस  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 पास  लम्बित  पड़े  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ओर  इसकी

 बिक्री  केन्द्रों  क ेमामले  का  ब्यौरा  क्या

 ये  मामले  उनके  पास  कब  से  लम्बित  पड़े

 क्‍या  कोई  विभागोय  कार्यवाही  भी  आरम्भ  की  गई  और

 10%
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 हे

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख दी

 ]

 प्रौद्योगिक  कार्यक्रम  को  पुनरीक्षा  “

 4342.  श्री  नरसिह  सूर्यवंशी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कर्नाटक  वाणिज्य  और  उद्योग  महासंघ  ने  लघु  क्षेत्र  क ेसामने  आ

 रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  देश  के  ओद्योगिकरण  कार्यक्रम  की  विस्तृत  पुनरीक्षा  करने  पर
 बल  दिया  है  जैसा  कि  24  198  *  के  हेरल्डਂ  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एम०  :

 सरकार  लघु  उद्योगों  की  बाधाओं  को  प्मझती  है  और  इन  उद्योगों  के  संवर्द्धन  को

 हित  करने  के  लिए  निरन्तर  उपाय  कर  रही  इन  उपायों  में  राजकोषीय  ओर  वित्तीय  रियायतों  के

 जांच  किस्म  सुधा  प्रौद्योगिकी  विपणन  सहायता  किराया-खरीद  आधार

 पर  दुर्लभ  कच्चे  माल  की  तकनीकी-प्रबन्धकीय  पहलुओं  पर  परामशंदात्री  सेवाएं
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  सुविधाएं  आदि  शामिल  लघु  उद्योगों  के

 विकास  का  प्राथमिक  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।

 पारगमन  के  दोरान  पंजीकृत  सामान  का  गम  होना

 4343.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  बारह  महीनों  में  पंजीकृत  डाक  द्वारा  भेजे  गए  रितने  पाल  आदि
 पारगमन  के  दौरान  ग्रुम  हुए

 ऐसे  कितने  मामले  निपटाए  गए  हैं  और  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  और  कितने  दावे
 अभी  लम्बित  .

 उन्हें  शी  क्र निबटाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 पार्सल  आदि  पंजीकृत  सामान  के  गुम  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  उन॑  का  रणौं
 को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 109
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 संचार  सन्त्रालय के  राज्य  मस्त्री  रास  निवास  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बिहार  को  मिट॒टी-तेल  भोर  डीजल  का  झाबंटन

 4344.  श्री  कुंबर  राम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 —  a  ्  डी बहार  की  प्रतिमाह  मिट्टी-तेल  ओर  डीजल  की  मांग  कितनी  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  उक्त  मांग  की  तुलना  में  कितनी  मात्रा  में
 मिट्टीनतेल  और  डीजल

 आबंटित  किया  गया

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मम्त्रालय  के  शाज्य  मन्‍्त्री  नवल  किशोर  :
 पेट्रोल  ओर  हाई  स्पीड  डीजल  एस०  खुले  तौर  पर  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  है  और

 इन  उत्पादों  का  आबंटन  राज्यों  को  नहीं  किया  जाता  है  ।

 विहार  श्रहित  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मिट्टी  क ेतेल  की  आवश्यकता  का  निर्धारण

 चार  मास  के  ब्लाक  के  आधार  पर  पिछले  वर्ष  के  तदनुरूपी  महीनों  के  आबंटन  में
 50,  की  वृद्धि  देकर

 किया  जाता  नियमित  आबंटन  के  अतिरिक्त  एल०  पी०  जी०/साफ्ट  कोक
 आदि  का  अभाव  होने  जैसी  विशिष्ट  स्थितियों  में  तदर्थ  आधार  पर  अतिरिक्त  आबंटन  किये  जाते

 1985  के  दोरान  अभी  तक  बिहार  को  किया  गया  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन  और

 एच०  एस०  डी०  की  सप्लाईज़  निम्न  प्रकार  है  :--

 __  मो०  टनों  में )

 मास  मिट्टी  का  तेल  एच०  एस०  डी०

 झाबंटन  सप्लाईज*  सप्लाईज*

 ।  2  3. 4

 जनवरी  27000  25434  57720

 फरवरी  27000  25919  58993

 मार्च  25570  25434  55790

 अप्रैल  25570  25253  66935

 भई

 25070 25280 55522 25070 25253 50847
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 ]  2  3  4

 जुलाई  25990  26888...  47182

 अगस्त  27000  27114  41146

 सितम्बर  27000  27468  36751

 अक्तूबर  27500  28064  42365

 नवम्बर  28500  श्न्य  शून्य

 दिसम्बर  29500  --  कि

 )
 _  $<

 विभिन्‍न  का  रखानों  को  कच्चे  माल  के  कोटे  की  सप्लाई

 4345,  श्री  एस  ०  जी०  घोलप  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  विभिन्‍न  कारखानों  को  अन्तिम  उत्पाद  तैयार  करने  द्वेतु
 आयातित  कच्चे  माल  का  कोटा  स्वीकृत  कर  रही  और

 किसी  जिसे  कक्ष्चा  माल  सप्लाई  किया  जाता  के  बन्द  होने  अथवा  उसमें

 दीघेकालीन  हड़ताल  की  स्थिति  में  कोटा  सप्लाई  करने  की  सरकार  की  क्या  नीति  है  ? Lt

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एम०  प्ररुणाचलम  )  :  और

 तित  कच्चे  माल  का  आवंटन  भिन्‍्न-भिन्‍न  एककों  को  विशिष्ट  मानदंडों  के  आधार  पर

 वितरणकारी  अभिकरणों  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  किया  जाता  एकक  को  कच्चे  माल  के  आवंटन
 के  लिए  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  देते  प्रायोजक  प्राधिकारियों  द्वारा  पिछले  अपक्रय  को  ध्यान

 में  रखा  जाता  बन्द  अथवा  हड़ताल  वाले  मामलों  जहां  पिछले  अपक्रय  को  आवंटन  के  लिए
 सिफारिश  करने  के  लिए  आधार  नहीं  बनाया  जा  वहां  कच्चे  माल  का  आवंटन  करने  के  लिए

 गुणावग्रुण  पर  आधारित  सम्बद्ध  प्राधिकारियों/|प्रणालीकरण  अभिकरणों  द्वारा  जांच  की  जाती

 सीमेंट  को  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां

 4346  श्रीमती  माधुरी  सिंह  :  कया  उद्योग  मन्त्री  ग्ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  साधारण  पोर्ट-लैण्ड  सीमेंट  आम  आदमी  को  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  होता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  प्राप्त  करने  में  सरकारी  विभागों  को  भी  कठिनाई  का  सामना
 करना  पड़  रहा
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 यदि  तो  कम  कीमत  पर  सीमेंट  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने

 का  विचार
 है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्नो  एम०  :  ओर  खुले
 बाजार  में  साधारण  पोर्ट-लेण्ड  सीमेंट  उपलब्ध  न  होने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  सरकार  और

 सीमेंट  मैनुफैक्चर्स  एसोसिएशन  के  बीच  समझौते  के  अनुसार  सीमेंट  उद्योग  को  सरकारी  विभागों  को

 उनकी  साधारण  पोर्टे-लैण्ड  सीमेंट  की  अनिवायय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  लेवी

 उत्तरदायित्व  के  30  प्रतिशत  तक  साधारण  पोर्ट-लेण्ड  सीमेंट  की  पूति  करनी  होती  कई  ऐसे

 गमले  हैं  जहां  सीमेंट  कारखानों  ने  अपेक्षित  मात्रा  में  साधारण  पोर्ट  सीमेंट  की  पूर्ति  नहीं  की

 गैर-लेवी  सीमेंट  की  कीमतों  में  विशेष  रूप  से  उत्तरी  क्षेत्र  में  1985  से

 1985  के  बीच  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  अगस्त  1985  से  देश  भर  में  कीमतों  पर  आमतौर  पर

 गिरावट  की  प्रवृत्ति  देखने  में  आई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठगा  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  बल्क  झभोौषधियों  का  उत्पादन

 4347.  प्रो०  राम  कृष्ण  सोरे  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  ओऔषध  नीति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  कितनी  और  किन-किन  बहुराष्ट्रीय  औषधि
 कम्पनियों  ने  उच्च  प्रौद्योगिकी  युक्त  तकनीक  द्वारा  बल्क  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  आवेदन
 किया

 इनमें  से  कितनी  को  बल्क  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  आशय  पत्र/लाइसेंस  दिये  गये

 हैं  और  कितनी  और  किन-किन  कम्पनियों  ने  वास्तव  में  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  और

 शेष  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  उत्साहहीन  प्रत्युत्तर  के क्या  कारण  हैं  और  उस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायम  झोर  पंट्रो  रसायम  बिसाग  में  राज्य  मस्त्री  प्रार०  के०  जयचम्त

 1978  में  औषध  नीति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  उच्च  प्रौद्योगिकी  निहित  बल्क  औषधों  के  निर्माण
 के  लिए  फैरा  कम्पनियों  से  37  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  जिन  कम्पनियों  ने  बल्क  औषधों  के  निर्माण
 के  लिए  आवेदन  किया  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  --  !  में  दिये  गये  हैं  ।

 इन  आवेदन  पत्रों  में  से  27  औद्योगिक  अनुमोदन  विभिन्‍न  कम्प  नियों  को  प्रदान  किये

 गये  हैं  और  11  औद्योगिक  लाइसेंस  कार्यान्वित  किये  जा  चुके  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  कायोन्वयन
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 करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  में  दिये  धये  शेष  औद्योगिक  अनुमोदन
 न्वयनाधीन  हैं  ।

 फैरा  कम्पनियों  की  प्रतिक्रिया  भिन्‍्न-भिन्‍न

 se

 फल

 फछ

 ओकीफ

 1

 वायथ  लेब्स०

 हैक्स्ट  इंडिया  लिमिटेड

 बुरोज-वेलकम

 सैंडोज  इंडिया  लिमिटेड

 ग्लैकसो  लैब्स०

 ई०  मर्कं ०

 राशे  प्रोडक्ट्स

 हिन्दुस्तान  सीवा-गिगि  ली

 .  सिनामिड  इंडिया  लिमिटेड

 फाइजर  लिमिटेड

 «  में०  एण्ड  बेकर

 .  मैरिंड  मर्क  शाप  एण्ड  सोमे  आफ  इंडिया  |

 .  बूटस  कम्पनी  लि०

 2

 बुरोज  वेलकम

 ग्लैक्सो  लैब्स

 ई०  मर्क

 .  फाईजर  लिमिटेड

 -
 हैक्स्ट  इंडिया  लिमिटेड

 »  मे०  एण्ड  वेकर

 .  सेंडोज  इंडिया  लिमिटेड
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 गुजरात  की  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाध्लों  को  मंत्री

 4348,  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  की  ऐसी  कितनी  विद्युत  परियोजनाएं  हैं  जो  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा
 अभी  तक  मंजूर  नहीं  की  गई  हैं  तथा  उनके  क्‍या  नाम  हैं  और  उनकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 यह  विद्युत  परियोजनाएं  प्राधिकरण  के  पास  कब  से  लम्बित  पड़ी

 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  क्या  क।रण

 कया  इन  परियोजनाओं  को  कोयला-लिकेज  के  कारण  स्वीकृति  नहीं  मिली  भौर

 क्‍या  गुजरात  से  कोयला  क्षेत्र  दूर  होने  के कारण  इन  परियोजनाओं  को  वैकल्पिक  साधनों

 अर्थात्‌  आ९०  एम०  ओ०  आदि  के  साथ  स्वीक्षति  देने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  मोहस्मद  :  एक  ताप  विद्युत
 नामशः  सिक्‍का  ताप  विद्युत  विस्तार  की  120  मेगावाट  क्षमता  की  यूनिट  संख्या  दो  का  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  में  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 यह  स्कीम  29-7-1983  को  प्राप्त  हुई

 से  गुजरात  जिजलो  बोर्ड  सहित  सम्बन्धित  एजेम्सियों  के  साथ  परामर्श  करके  इस

 स्कीम का  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  में  मूल्यांकन  किया  जा  रटा  कोयज्ञा-लिक्रेज  सहित  विभिन्‍न

 निवेशों  को  सनिश्चित  हो  जाने  के  बाद  ही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  इस  स्कीम  को

 आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  दी  जा  सकती  कोयला-लिकेज  की  स्वीकृति  के  लिए  इस  स्कीम  की  सिद्धांत

 रूप  में  सिफारिश  कर  दी  गई  है  ।

 उप-ठकेदा  रो  को  श्रप्रिम  राशि  देने  के कारण  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  )
 लिसिटेड  को  नुकसान

 4349.  श्री  पूर्ण  चरत्र  मलिक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  सरकार  का  ध्यान  बहुत  वर्ष  1983  में

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  द्वारा  को  अन्धाधुन्ध  अग्रिम  राशि

 देने  की  ओर  दिलाया

 यदि  तो  इन  अग्रिम  राशियों  को  वसूल  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठए  गए  हैं  ओर

 कितनी  राशि  वसूल  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  में  150  करोड़  रुपये  के
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 हुए  नुकसान  का  कारण  वहां  व्याप्त  भाई-भतीजावाद  तथा  वित्तीय  कुप्रबन्ध

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  भोर

 (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठए  गए

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  सरकारी

 क्रम  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  जो  1982  में  लोक  समा  में  प्रस्तुत  की  गई  में  ई०  पी०

 आई०  द्वारा  अपने  उप-ठेकेदारों/सहपोगियों  को  उदारतादूवंक  अग्रिम  राशियां  दिए  जाने  पर  टिप्पणी

 की

 अग्निम  राशियां  बसूल  करने  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  उठाए  गए  कदम  हैं--ठेकेदारों  के  वध

 दायों  पर  अग्रिम  राशियों  का  समंजन  अन्तिम  बिलों  को  निपटाते  समय  बकाया  अग्रिम  राशि  को

 कम  करना  बेंक  गारंटी  लागू  मध्यस्वता  दावे  और  दीवानी  मुकदमें  द।यर  करना  ।  98  ।
 से

 1985  तक  की  अवधि  में  बुत  में  एन  एफ०  एस०  पी०  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  14.40

 करोड़  रुपये  की  राशि  का  समंजन  किया  गया  है  और  15.39  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वदेशी

 योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  वसूल/समंजित  की  गई

 से  31-3-1985  तक  ई०  पी०  आई०  को  108  करोड़  रुपये  की  संजित  हानि हुई
 अपनी  रिपोर्ट  में  सरकारी  उपक्रम  समिति  ने  इस  म!मले  की  विस्तार  से  जांच  की  है  और

 समिति  की  सिफारिशों  के  संदर्भ  में  जैसी  कि  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  ई०  पी०  आई०  के

 प्रबन्धकों  द्वारा  कारंवाई  की  गई

 नेशनल  फटिलाइजस  लिसिटेड  के  भटिण्डा  तथा  पानीपत  यूनिटों  के  लिए
 रक्षित  विश्युत  संयंत्र

 4350.  भरी  एम०  बी०  चस्त्रशेखर  मति  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारो  निवेश  बोड  ने  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  के  भटिण्डा  तथा  पानीपत

 यूनिटों  के  लिए  दो  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  अरस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी
 ह

 यदि  तो  इन  परियो  जनाओं  का  निर्माण  कब  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना

 उनकी  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी  और

 उन  पर  कुल  कितना  खर्च  आयेगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  भारिफ  मोहम्मद  :

 (@)  राष्ट्रीय  उ्  रक  लिमिटेड  के  भठिडा  क्या  एनीपत  स्थित  यूनिटों  के  लिए  कोप्डिव  विद्युत

 TE)
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 लि

 संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का  कार्य  पहले  ही  आरम्भ  हो  चुका  है  ।

 इन  संयंत्रों  की  प्रत्येक  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  30  मेगावाट  उवंरक  संयंत्रों  को

 प्रश्येक  कैप्टिव  संयंत्र  से  लगभग  22.5  मेगावाट  विद्युत  उपलब्ध  होगी  ।

 इन  संयंत्रों  पर  138.64  करोड़  रुपये  लागत  आने  का  अनुमान

 उड़ोसा  सिम्येटिक  में  उत्पादन  शोर  क्षमता  उपयोग

 4351,  श्री  नित्यानस्ध  सिञ्र  :  कया  उद्योग  मन्‍्त्री-यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  इंडस्ट्रीयल  प्रमोशन  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा के  साथ  मिलकर

 ८  प्रोडक्ट्स  द्वारा  संस्थापित  कम्पनी  सिन्थेटिक  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  कब  से  और  प्रति  वर्ष  कुल  कितने  टन  रेशे  का  उत्पादन

 उक्त  कम्पनी  द्वारा  अनिवासी  भारतीयों  को  कितने  प्लेयर  जारी  किए  ओर  ऐसे  व्यक्ति

 कितने

 इस  कम्पनी  का  क्षमता  उपयोग  कितना  ओर

 (27)  कम्पनी  में  किस  वर्ष  से  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  प्लोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  केਂ  जयचसा  :

 जी

 (@)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कम्पनी  ने  अभी  सक  अभिवासियों  को  कोई  शेयर  जारी  नहीं  किया  कम्पनी

 मे  अनिवासी  भारतीयों  को  3  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  के  लिए  प्रस्येक  10  रुपये  स े30  लाख  इक्विटी
 शेयरों  के  लिए  माहिती  पत्र  जारी  किया  निर्गेंमनन  5-12-1985  5  को  खुला  और  बन्द  होने  की

 तम  तारीख  19.-12-1985

 (¥)  कम्पनी  द्वारा  1985  तक  पूर्ण  क्षमता  उपयोगिता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना

 कच्ले  माल  की  कमो  के  कारण  घोनो  मिलों  शोर  दराब  कारणलानों  के

 सालिकों  के  बीच  मतभेद

 4352,  भरी  पी०  श्रार ०  मंतलभ  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अल्कोहल  बनाने  के  लिए  कच्चे मास  की  कमी  के  कारण  चोनो  मिलों  और  शराब

 $16



 26  1907  लिखित  उत्तर

 कारखानों
 के  मालिकों  के  बीच  गम्भीर  मतभेद  पंदा  हो  गए  जैसाकि  दिनांक  24  1985  के

 दि  इक्‍नामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  शीरे  का  वर्ष  वार  कितना  निर्यात  किया  गया  तथा  इसका  बहुत
 कम  मूल्य  पर  निर्यात  किये  जाने  के  क्ष्या  कारण

 कया  भारतीय  कृषि  अनसंधान  परिषद  ने  ट॑पियोका  जसे  अन्य  कच्चे  माल  का  प्रयोग  करके

 अन्य  विधियां  विकसित  की  थीं  ओर  यदि  तो  कया  व्यवहार  में  इनका  प्रयोग  किया  जा  रहा
 ओर

 कया  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  सिंथेटिक  अल्कोहल  प्रयोग  करने

 रसायन  प्लौर  पेद्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  कं०  जयधरा  सिह  )  पर

 इण्डियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  शीरे  के  आंशिक  विनियन्त्रण  का  सुझाव  दिया  है  आल

 इण्डिया  डिस्टिल्स  एसोसिएशन  ने  इसके  विरुद्ध  अभ्यावेदन  दिया

 गे
 नेपाल  को  निर्यात  की  गई  छोटी  मात्राओं  को  छोड़कर  गत  पांच  वित्तोय  बर्षों  के दोराम

 शीरे  का  निम्न-निम्न  प्रकार  थी  :-.-

 उनों  (९०  लाखों

 1980-81  शून्य  शून्य

 1981-82

 1982-83  2-8  3  8.72  लाख  3219

 1983-84  5.04  2679

 1984-85  5  2.49  ”  1236

 वर्ष  से  लिया

 शीरे  की  अतिरिक्त  उपलब्धता  के  कारण  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  थी  निर्यात  एस०  टी ०  सी ०
 के  माध्यम  से  प्रचलित  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  भाबों  पर  तथा  लाभ  पर  किए

 केन्द्रीय  दूयूबर  अनुसंधान  जिवेन्द्रम  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  से

 अल्कोहल  कः  उत्पादन  करने  हेतु  टैपियोका  का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रक्रियाएं  विकसित  की  श्रषापि

 यह  प्रक्रिया  अभी  वाणिज्यिक  प्रयोग  में  नहीं  लाई  गई  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विच्याराध्तीन  नहीं
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 सालकिया  साल्‍ट  डिपो  का  विस्तार

 4353.  श्री  रेणुपद  दास  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पूर्वी  क्षेत्र  में
 नमक  की  तेज  गति  लाने-ले  जाने  की  सुविधा  देने  के  लिए

 विद्यमान  साल  किया  साल्ट  डिपो  का  और  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  एक

 बया  सरकार  का  विचार  ऐसी  आधारभूत  सुविधाओं  वाली  कोई  डिपो  खोलने  का

 यदि  तो  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 ध्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  झ्रूणाचलम  )  :  )  से  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  ने  इस  मंत्रालय  को  सूचित  किया  है  कि  सालकिया  साल्ट  गोलास  का  नमक  का  संग्रह
 करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  बड़ा  बाजार  में  वतंमान  थोक  बाजार  पर
 दबाव  को  कम  करने  के  लिए  वेकल्पिक  थोक  व्यापार  केन्द्र  को  विकसित  करने  की  दृष्टि  इन  स्थानों
 को  राज्य  सरकार  को  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  नमक  का  संग्रह  करने
 के  लिए  उपयुक्त  बेकल्पिक  प्रबन्ध  करने  ओर  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  को  देखने  के  लिए  सहमत  हो  गई
 है  ।  इसलिए  इस  मंत्रालय  ने  इन  गोलासों  के  हस्तान्तरण  को  राज्य  को  थोक  व्यापार  केन्द्र  के
 विकास  के  लिये  प्रयुक्त  किये  जाने  के  लिए  सहमति  दे  दी  है  ।

 प्रांध्र  प्रदेश  के  गुन्ट्र  जिले  में  रिपाल्ली  में  एस०  टो०  डी०  को  सुविधा

 4354,  श्री  सो०  सम्यु  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  के  गुन्ट्र  जिले  में  रिपाल्ली  में  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  स्थापित
 करने का  कोई  प्रस्ताव

 रिपा  ल्‍ली  में  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  स्थापित  क  रन  के  लिए  भवन  के  निर्माण  ओर
 अन्य  आमश्यकताएं  पूरी  करने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  और

 तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंज्ालय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  :  जा  नहीं  ।

 ओर  प्रश्म  हो  नहीं  उठते  ।

 हावड़ा  जिले  में  भेदन  कर्म्य

 4355.  भौ  हस्तान  भोल्लाह  :  क्या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  कौ  हृपी
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या
 सरकार  अथवा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  हावड़ा  जिले  में  कोई  भेदन  कार्य  कर  रहा

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  सफलता  मिली  और  हि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  हावड़ा  जिले  में  दो  कुओं  की  खुदाई  की  दोनों  कुएं  सूछे  पाये

 ट्रीसोडियम  इत्यादि  का  उत्पादन

 4356.  डा०  पी०  बह्लव  पेरुसान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  टेट्रासोडियम

 सोडियम  सोडियम  सोडियम  मेटा  सोडियम

 मेथाहल  सोडा  एश  तथा  मेटाफास्फेट  का  उत्पादन  करती  और

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  प्रत्येक  उत्पादन  का  कितनी  मात्रा  का  उत्पाद  किया  गया

 तथा  उन  पर  प्रति  टन  कितनी  लागत  आई  ?

 रसायन  श्र  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्रार०के०  जयचमसा  :  और

 भारत  में  संगठित  क्षेत्र  में  ट्रीसीडियम  सोडियम  ट्रिपोल  फास्फेट  सोडियम

 मिथाइल  सेललोस  सोडा  तथा  सोडियम  हैक्सामेटनप  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों

 तथा  इन  मदों  का  1984-85  में  उत्पादन  एवं  प्रति  टन  औसत  उत्पादन  लागत  के  कम्पनियों

 द्वारा  दायर  की  गई  विवरणियों  के  निम्न  प्रकार  हैं  :  --

 ग्  आल

 मद  संगठित  क्षेत्र  में  1984-85 5  में  1984-85 5  में
 उत्पादकों  के  नाम  कुल  उत्पादन  उत्पादन  का  औसत

 लागत  २०|प्रति  टन

 1
 पु

 2  3  है  4

 ट्रिसोडियम  फास्फेट  ।.  मे»  ट्रान्सपेक  इम्डस्ट्रीज  6.7  5.000

 बड़ौदा

 2.  मै०  ऑनराहट  मोरारजी  एण्ड
 पण्डित  बस्‍्वई

 3.  मैं०  इण्डियन  रेवर  अर्थ

 बम्बई
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 2  3  4

 सोडियम  ट्रिपोली  1.  मै०  आल  राहट  मो रारजी  38.3  9,000

 फास्फेट  एण्ड  पण्डित  लि०,बम्बई

 2.  मं०  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०

 हल्दिया

 3.  मै०
 बलारपुर
 करवार

 सोडा  एश  1.  मै०  धारगन्धरा  कैमिकल  817.0  2,900

 वर्क्स  लि०  धारगन्धरा

 गुजरात

 2.  मैं०  तुताकोरिन  एलकलीज
 कैमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स
 तताकोरिन 35044  1१14  ५  ॥  ५/१४ ६

 3.  मै०  सोराष्ट्रा
 गजरात VESTA  (४

 4.  में०  टाटा  कैमिकल्स  लि
 भोख  गुजरात

 5.  मैं०  हरा  वाराणसी

 ,  मैं०  पंजाब  नेशनल  फडिलाइजर्स

 एण्ड  नया  पंजाब

 ५

 सोडियम  का  1.  मे०  सेलुलोज  प्रोडक्‍्ट्स  आफ

 मिथाइल  सेलुलोज  इंडिया  लि०  अहमदाबाद  गुजरात  5.6  16,000

 2.  मै०  गुच्छम  डिस्टलर्र,ज  इंडिया

 लि०  भहमदाबाद

 3.  मैं०  अशोक  सेलुलोज

 महरराष्ट्र

 (4.  मै०  रेलिएन्स  सेलुलोज  प्रोडक्ट्स
 हैदराबाद
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 2  3  4

 1S.  मै०  अशोक  ओ रगेनिक  प्रोडट्स

 बड़ोदा

 6.  मैं०  इंडियन  ओरगेनिक

 क्ैरि  कल्स  लि०

 महाराष्ट्र  ।

 सोडियम  हेक्सामेथा  1.  मै०  आलब्राइट  मो  रारजी

 फास्फेट  एण्ड  पंडित  बम्बई  1.2  10,000

 2.  मै०  ट्रान्सपेक  इन्डस्ट्रीज  लि०

 बड़ादा

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  टेट्रासोडियम  सोडियम  फास्फेट  तथा  सोडियम

 मेटा  घिलिएट  का  संगठत  क्षेत्र  में  उत्पादन  नहीं  किया  जाता  इसलिए  ब्योरे  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  पभ्रौर  उच्च  स्यथायालयों  के  कार्य  दिवस

 4357.  भी  हरूभाई  मेहता  :  क्‍या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  ती  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  1985  के  दौरान  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  लिए  कितने

 वास्तविक  कार्य  दिवस  और

 क्‍या  सरकार  के  पास  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  कार्य  दिवसों  की
 संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  :  (१)  उच्चतम

 न्थायालय  की  रजिस्ट्री  न ेजानकारी  दी  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  कार्य  दिवस  उच्चतम  न्यः्यालय

 1966  के  आदेश  1]  के  नियम  4  में  अधिकथित  उच्च  न्यायालयों  के  कार्य  दिवसों  के  बारे  में

 उनकी  रजिस्ट्रियों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दे  दी  गई

 जी
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 विषरण

 उच्च  न्यायालय  का  नाम  वर्ष  1985  के  दौरान  कार्य

 दिवसों की  संख्या
 का

 iਂ  इलाहाबाद  का  175*

 2.  आंध्र  प्रदेश  210

 3.  मुम्बई  208

 4.  कलकत्ता  210

 5.  दिल्‍ली  210

 6.  गौहाटी  210

 7.  गुजरात  210

 8.  हिमाचल  प्रदेश  210

 9.  जम्मू-कश्मीर  90@

 10.  कर्नाटक  210

 11.  केरल  210

 12.  मध्य  प्रदेश  210

 13.  मद्रास  उपलब्ध  नहीं

 14.  उड़ीसा  210

 15.  पटना  210

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  210

 17.  राजस्थान  210

 18.  सिक्किम
 6७

 +#  भी प्रतीझ तक  ।

 (९  5  तक ।

 पश्चिम  बंगाल  में  विद्युत  को  लपत
 4358,  श्री  क्रतोश्  चना  सिंह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 22



 26  1907  लिखित  उत्तर

 क्या  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए
 अधिक  परिव्यय  की  व्यवस्था  के  बावजूद  पश्चिम  बंगाल  विद्युत

 उत्पायन  क्षमता  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गढ़ने  के  स्थान  पर  लक्ष्य  से  कम  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  उसके  क्या  कारण  भो

 1977-78  से  1984-85  तक  की  अवधि  में  विद्युत  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  वृद्धि  की

 तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  बिद्युत  की  खपत  में  प्रति  व्यक्ति  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 विज्ञत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  झ्रारिफ  मोहम्मद  :  ओर  पश्चिम  बंगाल  में

 छठी  मोअमा  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  क ेलिए  कुल  प्रत्याशित  ठप्रय  लगभग  659  करोड़  रुपये  होने  का

 अनुमान  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  में  राज्य  क्षेत्र  में  1368  मेगावाट  की  नई  त्रिद्युत
 उत्पादन  क्षमता  जोड़े  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  थी  इसकी  तुलना  में  उपलब्धि  788  मेगावाट  थी  ।

 इस  कमी  का  ब्योरा  और  कारण  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 1977-78  से  1683-84  तक  की  अवधि  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  प्रतिब्यक्ति  खपत

 ओर  अखिल  भारत  औसत  जिसके  बारे  में  सूबना  उपलब्ध  निम्नानुसार  है  :  --

 आवर )

 1977-78  78-79  79-80  80-81  81-82  82-83  83-84
 eee  क  अममम+  मे  समन.»  नमक  पन+-म«भम  3.  रन  फिनानम-भमा  लिनननम«म<ण  अमम«आ«भ  रिनननननम-े  अपनाना  3  सनननननननमनममाम  33  ननन>न.3  फननन«म«»

 पश्चिम  बंगाल  12008  118.45  114.67  116.98  122.50  121.72  123.02

 अश्विल  भारत  120.73  130.94  130.49  13234  141.87  147.05  154.06

 विवरण

 पश्चिस  बंगाल  के  वे  ताप  विद्युत/जल  बिद्युत  उत्पादन  यूनिे
 छठी  योजनावधि  के  दोरान  चालू  नहीं  की  जा

 परियोजना  क्षमता  पिछड़  जाने  के  मुश्य  कारण

 )

 1  2  3  हु  4

 1,  कोलघाट  210  (1)  को  देर  से  थालू  ररने  का  प्रभाव

 210  को  चालू  करने  पर  पड़ा

 (2)  और  ।  के  बायलर  उत्पापन

 संडंधी  कार्यों  में  धीमी  गति  से  प्रगति

 123



 लिखित  उत्तर  17  1985
 डा  लि

 2  3  4

 (3)  ए०  बी०  एल०  द्वारा  बायलर  की
 ग्रस्त/गुमशुदा  की  गई  मर्दे

 सप्लाई  किया  जाना  ।

 (4)  श्रमिक  अशांति

 2.  दुर्गापुर  पी०  118  (1)  पूरा  करने  में  विलम्ब  शीतलन  पम्प

 एल०  )  घरों  को  तैयार  करने  नियंत्रण  कक्ष  और

 पश्चिम  बंगाल  अन्य  सिविल  कार्यों  में  विलम्ब  ।

 (2)  संवेदनशील  जल  शीतलन

 पिंग  और  केबलिंग  संबंधी  उत्थापन  कार्य
 में  देरो  ।

 (3)  राख  हैण्डलिग  संयंत्र  के  सप्लाई  और

 उत्थापन  कार्य  में  देरी  ।

 (4)  श्रमिक

 3.  पश्चिम  बंगाल  में  50  भूगोलिक  दुष्कर  परिस्थितियों  और  छेके

 रम्मन  चरण-दो  देने  में  विलम्ब  ।

 गेस  सिलेंडरों  का  निर्माण

 4359.  श्री  यू०
 एच०  पटेल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  गुजरात  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  कितने  गेर  सरकारी  ओर  सरकारी  एकक
 गैस  सिलेन्डरों  का  निर्माण  कर  रहे

 1  1984  से  18  1985  तक  प्रत्येक  कम्पनी  में  कुल  कितने  ग्रैस

 सिलेन्डरों  का  निर्माण

 देश  में  अब  कि#ने  गेस  सिलेस्डरों  की  आवश्यकता  ओर

 1  1985  से  31  1986  के  दोरान  गैस  सिलेम्डरों  के  निर्माण की
 कया  परियोजनाएं  हैं  ओर  उन  पर  कितना  खर्च  आने  का  अनुमान  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  संगठित  क्षेत्र मे ंइस
 समय  37  कम्पनियां  देश  में  एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  इसमें  गुजरात  की  भी

 एक  कम्पनी  शामिल

 जानकारों  इकटूठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी
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 तीन  न्‍-तऔपि नमन  न  . आम  ७०७3. ख्  ह  जापज+“5ै जी०

 ओर  वर्ष  तथा  में  एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों की  मांग  का
 अनुमान  क्रमशः  37.70  लाख  नग  तथा  34  लाख  नग  हो ने  का  लगाया  गया  निर्माण  करने  बाले

 एकक  इस  समय  देश  की  एल०  पी०  जी०  सिलेन्डरों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सक्षम

 इंडियन  टेलोफोन  इंडस्ट्रीज  के  प्रमसंधघान  प्रौर  विकास  स्कन्ध  का  विस्तार

 4360.  क्ुमारो  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  के  अनुसंधान  और  विकास  स्कन्ध  का  विस्तार  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  द्वारा  शुरू  किए  जाने  वाले  विस्तार  कार्य क्रम  का

 ब्यौरा  क्‍या

 इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  विस्तार  पर  कितनी  धनराशि  शर्च  करने  का  प्रस्ताव

 और

 विस्तार  कार्यक्रम  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  इंडियन
 टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  की  अनुसंधान  एवं  विकास  शाखा  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  भ्रसन्‍्तोषजनक  टेलीफोन  सेवा

 4361.  श्री  राम  मगत  पासवान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पटना  में  और

 मुंगेर  जैसे  जिलों  और  दक्षिण  बिहार  में  टेलीफोन  सेवाएं  पृूरंणतया  असंतोषजनक  हैं  और
 अधिकांश  समय  लाइनें  खराब  रहती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बारे  में  जनता  द्वारा  की  गई  शिकायतों  पर  पटना  स्थित
 विभागीय  प्रमुखों  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  और

 यदि  तो  वर्ष  1982  से  अब  तक  उनको  असंतोषजनक  गलत  शौर  अधिक

 राशि  के  बिल  बनाए  जाने  के  बारे  में  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  भौर  उन  पर  की  गई
 रे

 घिक

 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 कार्यवाह
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 भा  64  ता खा ५......बलनलन_न>नन्‍्न-+नीनीा।ण।ीीणीखयदत।  का

 संधार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 जी  नहीं  ।  १८ना  तथा

 बिहार  सकिल  में  टेलीफोन  सेवाएं  सामान्यतः  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  हैं  और  केवल  दोषपूर्ण

 लाइनों  को  छोड़कर  अधिकांश  लाइनें  काम  करती  रहती

 उपयंक्‍्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।  महाप्रबंधक  दूरसंचार  और  जिला  प्रबंधक  पटना  के  नाम  भेजी  सभी

 शिकायतों  पर  तुरंत  कारंवाई  की  जाती

 1982  से  आज  तक  टे  लीफोन  सेवाओं  के  बारे  में  कुल  55,490  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 और  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  उपयुक्त  का  रंवाई  को  गई  है  ।

 [  प्रमुवाद ]

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  रगणता

 *
 4362.  डा०  सुधोर  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  रुग्णता  के  भूल  कारण  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  गहन  अध्ययन  किया

 यदि  तो  उक्त  अध्ययन  का  यदि  कोई  क्या

 यदि  तो  ऐसे  अलाभकारी  एककों  को  बन्द  करने  उन्हें  गैर-सरकारी  कम्पनियों

 को  नीलाम  करने  से  पहले  सरकार  का  कोई  गहन  अध्ययन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पझ्रोद्योगिक  विकास  विमाग  सें  राज्य  संज्ञी  एम०  :  ओर

 सरकारो  उद्यम  कार्यालय  समय-समय  पर  सरकारो  क्षेत्र  के  आ्थिक  दृष्टि  से  अक्ष  म/रुग्ण  उद्यमों

 का  अलग-अलग  गहून  अध्ययन  काय॑  हाथ  में  लेता  हालांकि  इस  प्रकार  सरकार  द्व।रा  सरकारी  क्षेत्र
 के  उद्योगों  में  कुल  मिलाकर  रुण्णता  के  मूल  कारण  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  गहन  अध्ययन  नहीं
 किया  गया  पिछले  तोन  वर्ष  के  दोरान  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ने  (1)  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 (2)  भारतीय  राज्य  फाम्स  निगम  (3)  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  लिगम  (4)  दिल्‍ली

 परिवहन  नियम  के  बारे  में  गहन  ओर  (5)  उबंरक  कारखानों  की  एक  दूसरे  से  तुलना  करने

 का  कार्य  किया  है|

 और  सरकारी  विशेषकर  दोध  कालिक  रूप  से
 घाटा  उठाने  वाले  उद्यमों  के

 कार्य-निष्यादन  की  निरम्तर  समक्षा  की  जाती  ताकि  घाटे  के  किए  जा  सकें  और

 उपयुक्त  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जा
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 —  कि  ऊअंययययय  या  कलम  ___-

 मंससं  एम०  जो०  शोसंला  भीटसे  लिमिटेड  द्वारा  सोपेड  का  निर्माण

 4363.  श्री  विजय  एन०पाटिल  :  क्‍या  उद्चीग  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  क्षेत्र  शाहिबाबाद  में  एम०  जी०  खोसला

 मोटर्स  लिमिटेड  नामक  एक  फर्म  को  मोपेड  का  निर्माण  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी

 किया

 कया  सरकार  को  कम्पनी  द्वारा  वितरकों  को  मोपेड  सप्लाई  किए  बिना  एजेंटों  के जरिए
 जमा  और  अग्रिम  राशि  लिए  जाने  के  बारे  में  प्राप्ठ  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  अथवा  कम्पनी  की
 सदस्यता  के  बारे  में  जांच  करने  का  है  ।

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  एम०  :  केम्द्रीय
 सरकार  द्वारा  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  ?

 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अधीन  लधु  उद्योगों  से
 संबंधित  होने  के  कारण  शिकायतें  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  को  उचित  कारंवाई  के  लिए  भेज  दी

 गई

 फंजाबाद  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  टेलीफोन  एक्सचेंज  में
 परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव

 4364.  श्री  निर्मेल  खत्बी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फैजाबाद  में
 इस

 समय  काम  कर  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंज  को

 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  परिवर्तित  क  रने  के  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  का  रण  और

 क्‍या  नए  स्थान  पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  के  मार्ग  में  आने  वाली  कठिनाइयों  से

 |  और  समय  लगाने  वाले  कारणों  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  डाक-तार  विभाग  से  भूम  का  एक
 छोटा  टुकड़ा  ले  करके  वतंमान  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  ही  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराषधीन  है  ?

 संचार  मंत्रारूय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  फैजाबाद  में  कार्य  कर  रहे

 मौजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  बदलने  का  ब्रस्ताव  नहीं  था  क्योंकि  विभाग  को  मार्च  कार्य कर  तक

 एम०  ए०  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  थी  ।

 तक
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 इस  समय  ऐसे
 किसी

 भी
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  हो  रहा

 विधायकों  को  ज्ञीघ्र  टेलीफोन  कतेक्दान  देने  को  योजना

 4365.  श्री  छोतू  माई  गामित  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए

 ही  में  बनाए  गए  नियमों  में  संशोधन  क  रमे  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  विधायकों  को  शीघ्र  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई
 '

 योजना  बताई  है  बनाने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  जी

 उपर्यक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही
 नहीं

 और  विधायकों  को  बिना  पारी  के  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन

 दिये  जाते  हैं  बशर्ते  कि  एक्सचेंज  में  क्षमता  उपलब्ध  हो  ।

 कलपेटा  केरल  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 4366.  डा०  के०  जी०  भ्रादियोडी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 केरल  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  किस  तारीख  तक  आरम्भ  होने  की  आशा

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  :  कलपेट  में  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 के  मार्च  1986  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा

 केसोीय  बिजली  घरों  से  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  बोहरी  टेरिफ
 प्रणाली  लागू  करने  हेतु  विश्व  अंक  को  दार्त

 4367.  श्री  ग्जित  कुमार  साहा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  बिजली  घरों  से  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  दोहरी  टैरिफ
 प्रणाली  लागू  करने  का  विचार  विश्व  बंक  की  शर्त  के  अनुसार  किया  है

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  63  प्रतिशत  संयंत्र  भार  अनुपात  के
 स्थान  पर  37  प्रतिशत  संयंत्र  भार  अनुपात  पर  आग्रह  करना  भी  उसी  आधार  पर  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  शर्तें  स्वीकार  करने  का  है  जो  राज्य  सरकारों

 के  अनुकूल  नहीं  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्रारिफ  मोहम्मद  :  राष्ट्रीय  ताप-विद्युत  निगम  को

 विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  संबंध  में  विश्व  बक  के  राथ  किए  गए  समझोौतों  में  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  से

 विद्युत  को  सप्लाई  के  लिए  टैरिफ  प्रणाली  अपनाए  जाने  की  कोई  शर्ते  नहीं

 ओर  प्रश्नही  नहीं

 केरल  के  त्रिचर  जिले  में  मटटम  टेलीफोन  एक्सचेंज  में

 एस०  टी०  डी०  सुथिथा  शुरू  करता

 4368.  श्री  पी०  ए०  एस्टनी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  में  केरल  के  त्रिचर  जिले  में  भट्टम  टेलीफोन  एक्सचेंज  में

 एस०टी  ०डी०  सुविधा  आरम्भ  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  यह  निविदा  कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 इस  समय  भट्ट  म  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  चालू  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं

 किदवई  नई  बिल्ली  में  हैलीफोन  एक्सचेंज  बिल्डिग  में  सुरक्षोपाय

 4369.  श्री  भ्रमप  चना  शाह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किदवई  भवन  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  बिल्डिग  में  पिछते  महीने  किसी  समय  आग

 लगी

 यदि  धो  उससे  कितने  व्यक्ति  घायल  ओर

 समुचित  सुरक्षोपाय  न  विशेष  रूप  से  ऐसी  आपात  घटनाओं  से  बचने  हेतु
 कर्मचारियों  के  उपयोग  के  लिए  सभी  द्वार  न  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  21-8-1985  को

 किदवई  भवन  की  पुरानी  इमारत  के  दो  विडो  एयरकंडीशनरों  में
 से

 एक  में  मामूली  आग  लग

 इसका  तुरन्त  पता  लग  गया  और  आग  को  फौरन  बुझा  दिया  शीशा  तोड़ते  समय  एक  व्यक्ति  के

 हाथ  में  चोट  आ  गई  उपयुक्त  बबाव  के  तरीके  अपनाए  जाते
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 हुलियाजान  प्रसम  में  जल  प्रवृषण

 4370.  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  पेद्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  पेयजल  में  तेल  द्वारा  प्रदूषण  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  के  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  को  शोकने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सबल  किशोर  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लघु  क्षेत्र  द्वारा  बल्क  भ्रोषधियों  का  निर्माण

 4371.  श्री  बी०  बी०  रासम॑य्या  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एक  ओर  तो  सरकार  कहती  है  कि  लघु  क्षेत्र  पर  देश  में  बल्क

 औषधियों  के  उत्पादन  के  बारे  में  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  जी  जाए  तया  दूसरी  ओर  सरकार  लषु  क्षेत्र
 एककों  को  मूल्य  तंत्र  प्रणाली  के  माध्यम  से  सस्ती  दर  पर  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  किए  बिना  अपनी  निर्माण

 प्रक्रिया  मूल  स्तर  तक  ले  जाने  के  लिए  मजबूर  करती  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  और  यदि  तो  सरकार  के  इस  वक्तव्य  का  आधार  क्या  है

 कि  उन्होंने  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  है  तथा  उसके  साथ-साथ  प्रौद्योगिकी  की  अनुपलब्धता  तथा  लघु
 क्षेत्र  द्वारा  इस  समय  इं?रमीडिएट्स  से  किए  जा  रहे  बलक  औषधियों  का  उत्पादन  अलाभकारी
 क्‍यों

 रसायन  प्लोर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  जयचम्य  :

 लघु  क्षेत्री  एककों  के  लिए  बल्क  ओषधों  का  उत्पादन  मूल  अवस्था  से  करने  की  कोई  अनिवाय्यंता
 नहीं

 लष ्‌  क्षेत्रीय  एकक  प्रौद्योगिकी  के  आयात  हेतु  विदेशी  सहयोग  पर  उदार  की  गई  नीतियों
 का  लाभ  उठा  सकते

 दिल्‍लो  में  बिजली/ऊर्जा  को  नई  दरें

 4372.  भरी  सी०  जंगा  रेड्डो
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भरी  सरफराज  झहमद
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 दिल्ली-में  बिजली/ऊर्जा  की  नई  दरें  बया

 इन  दरों  को  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका/दिल्ली  नगर  निगम  क्षेत्रों  *ेकब  से  लागू  किया

 नई  दरों  से  पहले  को  दरें  क्‍या

 बिजली  की  दरें  बढ़ाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  दरों  में  परिवर्तन  से  संबंधित  संगत  आदेशों/राजपत्र  अधियूचनाओं  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखी

 क्‍या  गत  एक  माह  के  दौरान  दिल्‍ली  विद्यूत  प्रदाय  संस्थान/नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को

 उपभोक्ताओं  से  अनेक  शिकायतें  मिली  हैं  जेता  कि  13  1985  के  इण्डियन  एक्सप्रैस  में  बताया

 गया

 यदि  तो  उनको  संख्या  कितनी  है  और  उसके  क्या  कारण  और

 4  अन्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  ये  दरें  कितनी  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ग्रारिफ  मोहम्मद  से  दिल्‍ली  विद्युत
 प्रदाय  संस्थान  और  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  बिजली  के  संशोधन  पूर्व  तथा  संशोधित  टैरिफ
 संलग्त  और  में  दी  गई  में  दी  गई  टैरिफ  दरों  के  अलावा  दिल्‍ल॑

 विद्यत  प्रदाय  संस्थान  2  पैसे  प्रति  युनिट  की  दर  से  बिजली  कर  भी  वसूल  करता  संशोधित  दरें

 9-4-1985  से  लागू  की  गई  विद्युत  उत्पादन  के  निवेशों  को  लागत  में  वृद्धि  होने  के  कारण  तथा

 दिल्‍ली  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  स्रोतों  से  विद्युत  की  खरीद  की  लागत  में  वृद्धि  होने  के

 कारण  ८रिफ  की  दरों  में  वृद्धि  करना  आवश्यक  हो  गया  दिल्ली  नगर  निगम  क्षेत्र  ओर  नई  दिल्ली

 मगर  पालिका  क्षेत्र  में  समानता  बताए  रखने  के  ए  नई  दिल्‍ली  नगर  गालिका  द्वारा  भी  विद्युत  दरों  में

 बृद्धि  करना  आवश्यक

 (2)  चूंकि  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  के  अधीन  दिल्ली  मगर  निभम  विद्युत  की  दरों  में

 बृद्धि  करने  के  लिए  सक्षम  नई  दरों  को  प्राधिकृत  करने  से  सम्बन्धित  आदेशों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  अक्तूबर  1985  महीने  के  दौरान  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  3400

 शिकायतें  तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  300  शिकायतें  प्राप्त  हुई  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 द्वारा  प्राप्त  शिकायतें  गलत  मीटर  रीडिग  और  कंप्यूटर  प्रणाली  के  ठीक  ढंग  से  कार्य  न

 करने  के  बारे में  दिल्‍ली  विद्य॒ त  प्रदाय  संस्थान  ने  अधिकांशत  शिकायतें  दूर  कर  दी  हैं  तथा  शेष  की

 जांच  की  जा  रही  ज  |  तक
 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  का  संबंध  है

 ये  बिजली/विद्य॒,त  की  टैरिफ  में
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 वृद्धि  किये  जाने  तथा  द्विमा सिक  बिल  बनाना  शुरू  किए  जाने  के  कारण  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने

 द्विमासिक  बिल  बनाता  1985  से  बंद  कर  दिया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उपभोक्ताश्रों  की  विभिन्‍्म  श्रेणियों  क ेलिए  पहले  को/संशोधित  दरों  का  विवरण

 क्रम  श्रेणी  पहले  की  दर  9-4-8 5  से  संशोधित

 संख्या  प्रति  दर  प्रति

 1  2  3  4

 1  घरेलू

 पंखे  तथा  विद्युत

 पहले  100  यूनिट  प्रति  माह  पर  27  27

 भगले  100  धूनिट  प्रति  माह पर  32  32

 200  यूमिट  प्रति  माह  से  अधिक  खपत  पर  37  75

 2...  घरेलू  विद्यूत  अनग  मीटर के  द्वारा  दी  जाती

 समस्त  खपत  के  लिए  37  75

 3...  गर  घरेल्‌

 निम्न  वोल्टता  सप्लाई  48  89

 उच्च  वोल्टता  सप्लाई  42  89

 4...  श्रौद्योगिक

 सधु  ओद्योगिक विद्य  त  35  75

 वृहत  ओद्योगिक  विद्यूत
 १0  100

 5...  कृषि

 समस्त  खपत  के  लिए  20  20
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 |  2  3  4

 6.  सड़क  रोशनो

 समस्त  खपत
 के

 लिए  22  60

 7.  राज्नि  मार  ट्रेफिक

 समस्त  खपत  के  लिए  24  40

 8...  रेलवे  क्षण

 (66  के०  वी०

 समस्त  खपत  के  लिए  न  97

 हे

 टिप्पणी  :--उप<क्‍्त  दरें  संशोधित  टैरिफ  198  :-86  के  सम्बन्धित  प्रावधानों  के
 अध्ययधीन

 ।  नव  |

 नई  दिल्‍ली  मगर  पालिका  क्षेत्र में  बिजलो  की  सप्लाई के  लिए  संशोषन

 से  पूर्व को  तथा  संशोधित  टेरिफ  वरें

 श्रेणी  प्रति  यूनिट  दर  संशोधन  संशोधित

 में )  से  धूर्ष  1985

 1  2  रा
 मा  4  5

 पृ  ब्द

 ्  रऔ॒ऋृूृूू  फफफउऊझ_ढः

 प्रथम  यूनिट  प्रतिमास  29  29

 तथा  पावर  (2)  अगले  100  यूनिट  प्रतिमास  34  34

 (3)  200  यूनिट  प्रतिमास से  अधिक  39  77

 बिजली  के  बिल  में  दी  गई  समय  सीमा  में  भुगतान  न  करने  पर

 अतिरिक्त  2  पैसे  प्रति  यूनिट  ।

 म्यूमतम  प्रभार  निम्नखित  --

 (1)  5  किलोबाट  से  कम  लोड  के  लिए  5  रुपये  प्रति  मास
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 1  2  3  4  5

 (2)  5  किलोवाट  तथा  इससे  अधिक  लोड  पर  15  रुपये  प्रतिभास  प्रति  किलोबाट  और

 उसका  भाग  ।

 घरेलू  मीटर  सहित )

 (1)  लाहट  तथा  पंशा  ऊपर  1  के  अनुसार

 (2)  पावर  ऊपर  ]  के  अनुसार  77  पैसे  प्रति  यूनिट

 उपभोग

 ऊपर  दिए  गए  1  के  अन्तर्गत  लागू  अन्य  संभी  शर्तें  लागू  होंगी  ।

 2...

 ह

 100  किलोबाट  तक  51  92

 बिजली  के  बिल  में  दी  गई

 समय  सीमा  में  भुगतान  न  करने

 पर  3  पैसे  प्रति  यूनिट  अतिश्क्त  |

 म्यूनतम  प्रभार

 प्रतिमास  प्रति  किलोवाट  या

 इसके  भाग  पर  15  रु०

 तथापि  लषु  उद्योग  उपभोक्ता  36  78

 कुछ  शर्तों  क ेअधीम  रियायती  बिजली  दर  के  लोड  पर  न्यूनतम  प्रभार

 पात्र  होंगे  प्रतिमास  प्रति  एच०  पी  ०  अथवा

 उसके  भाग  पर  15  २०

 (@)  न०दि०  न०  पा“सिका  द्वारा  चलाईजा  35.  29

 से  सहायता  प्राप्त  डिस्पेंसरियां  तथा  29  पंसे/यूनिट  100

 सरकार/न०  दि०  न०  पा०  हारा  चलाए  जा  यूनिटों  के  34  पैसे  यूनिद
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 1  2  3  4  5

 रहे|से  सहायता  प्राप्त  धामिक  100  यूनिट  से

 सरकार/न०  दि०  न०  पा०  द्वारा  चलाएजा  अधिक  उपभोग

 रहे  बेशायर  होम/अनाथा  लय  होम

 के  लिए  प्रभार  इस  प्रकार  होंगे  :---

 3...  बाणिज्यिक

 धार
 प्रथम  50,000  यूनिटों  के  लिए  5]  90  है

 किलीचाट  मास  |
 से  (2)  सभी  अनुवर्ती  यूनिट  के  लिए  50  जमा  उपभोग

 जमा  7.5  7.5  |  के  लिए
 प्रधिशत  प्रतिशत |]

 न०  दि०  न०  पा०  द्वारा  चलाई  जा  से

 सहायता  प्राप्त  सभी  डिस्पेंसरियां  तथा

 घामिक  मान्यता  प्राप्त  53

 चेशायर  होम/अना  यालय  रिटेबल  होम  जमा  7.5  जमा  7.5

 तथा  सरकार/न०  दि०  न०  पा०  द्वारा  प्रतिशत  प्रतिशत

 चलाये जा
 रहे  स्कूल

 4.  एच०  टी०  11  के०  वी०

 (।  )  प्रथम  50,000  यू  निटों  के  लिए  प्रतिमास  51  90]  कुल
 उपभोग

 (2)  सभी  अनुवर्ती  यूनिटों  के  लिए  50  के  लिए

 न०  दि०  न०पा०  हारा  चलाए  जा  रहे/से  न  53  —

 सहायता  प्राप्त  सभी  डिस्पेंसरियां  तया

 धार्मिक  मान्यता  प्राप्त  चेशायर

 होम|भनाथालय/बेरिटेबल  होम  तथा

 कार/त०  दि०  न०  पा०  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 स्कूल

 प्रतिमास  म्यूनतम  प्रभार  प्रति  पी०  ए०  या  इसके  भाव  पर  240  र०  होंगे
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 2  3  4  5

 5.  सड़कों  पर  रोशनो

 दिल्‍ली  नगर  पालिका को  शामिल  25.  60

 करते

 6,  प्नस्‍्थाई  सप्लाई

 अन्य  सभी  शर्तें  स्थायी  सप्लाई  के  अनुरूप  होंगी  केवल  टैरिफ  सम्बन्धित  टैरिफ  से

 50  प्रतिशत  अधिक  होगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उच्मों  को  धाटा

 4373.  शा०  ए०  के०  पटेल
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सी०  जंगा  २ेड्डो  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उद्यमों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  दस  वर्षों  स ेलगातार  घाटा  हो  रहा  है
 और  प्रत्येक  को  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 उनके  काय-निष्पादन  में  शुधार  करने  हेतु  समय-समय  पर  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  और

 उनका  क्या  प्रभाव  पड़ा

 प्रत्येक  मामले  में  कार्यं-निष्पादन  का  अद्यतन  लक्ष्प  कया  रखा  गया  और

 प्रत्येक  मामले  में  प्रारम्भ  में  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  थी  !

 झोद्योगिक  विकास  बिसाग  में  राज्य  सम्त्री  एम०  झ्रूणाथलम  )  :  लोक
 उद्यम  सर्व  क्षणों  के  अनुसार  पिछले  10  वर्ष  के  दौरान  लगातार  घाटा  उठाने  वाले  उद्यमों  के
 31-3-1984  को  उनमें  से  प्रत्येक  उच्चयम  द्वारा  उठाए  गए  संचयी  घाटे  की  रकम  तथा  1974-75  के

 झुरू  में  ओर  1983-84  के  अन्त  में  इन  उद्यम्रों  में  चुकता  पूंजी  एवं  ऋणों  के  रूप  में  किए  गए  पूंजी
 निवेश  का  विवरण  संलग्न  है|

 इनके  कार्य-निष्पादन  को  बेहतर  बताने  के  लिए  किए  गए  सदुपायों  में  अन्य  बातों  के
 साथ  शामिल  हैं  निजी  उपयोगार्थ  बिजली  संयंत्रों  एवं  संतोलक  उपस्कर  की  व्यवस्था  संयंत्र
 एवं  उपस्कर  का  आधुनिकीकरण  एवं  पुनर्स्थापन  प्रौद्योगिकी  को  समुस्नत  बनाना  एवं  रुकावर्टो
 पर  काबू  पाने  के  लिए  समाधान  खोजने  के  उद्देश्य  स ेगहन  अध्ययन  करना  ।

 अपेक्षित  ब्योरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया
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 जज  जप  —  जज  था  न

 विवरण

 लोक  उद्यम  सर्वेक्षणों  के  प्रनुसार  पिछले  दस  वर्ण  के  दौरान  लगातार  धाटां  उठाने  बाले

 सरकारी  31-3-1984  को  प्रत्येक  उच्चम  द्वारा  उठाए  गये  संचयो  धाट़े को

 शकम  ध्ौर  1974-75  के  शुरू  में  प्लोर  1983-84  के  प्रस्त  में  इनमें  से  प्रत्येक

 में  चुकता  पूंजी  एवं  ऋणों  के  रूप  में  किए  गए  पूंजी  निवेश  का  विवरण

 रुपयों  में )

 क्र०  सं०  उद्यम  31-3-1984  31-3-1974  974...  31-3-1984
 ह  को  संभयी  को  को

 हानि  पूंजीनिवेश

 पूंजी
 एवं

 1...  भारत  एल्यूमिनियम  कं०  लि०  197.95  82.45.  432.66

 2.  भारत  रिफ्र  कट्रीज लि०  24.36  3.1  ५*  71.02

 3.  भारतीय  उवरक  निगम  लि०  559.88  437.05  1013.41

 4.  बीको  लारी  एण्ड  कं०  लि०  12.60  0.33  13.07

 5...  केन्द्रीय  अन्तदेशीय  जल  परिवहन

 निगम  लिमिटेड  90.82  11.70  82.95

 6...  स्कूटर्सइण्डिया  लि०  51.69  4.88  40.82

 7...  भारत  आप्थेल्मिक  ग्लास|लि०  19.43  8.03  21.35

 8...  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०  32.78.  8.46  23.09

 9...  टेनरी  एण्ड  फूटवियर  कारपो०  लि०  35.11  4.67  39.67

 10.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  लि०  381.80  29.63  264.8  6

 sft  को  पंजी  निवेश

 बिभिस्त  कोयला  कम्पनियों  के  पास  कोयले  के  भंडारों  की  स्थिति

 4374.  ली  ओवल्लम  पालिप्रही  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न

 कोयला  कम्पनियों  के  पास  1984;31  1984  और  1985  को  कोयले  के
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 भंडारों  का  स्थिति  क्या  थी  तथा  इन  तारीश्ों  को  इस  कोयले  को  मूल्य  कितना  था  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  साठे  )  :  दिनांक  1-4-198  8  4,  31-12  984  और  31-3-1985

 को  विभिस्न  कोयला  कम्पनियों  में  कोयले  के  स्टाक  की  स्थिति  और  उसंका  मूल्य  लिम्न॑लिंखिंत  है  :

 कंपनी  1-4-198 4  31-1 2-198 4  31-3-.  985

 स्‍्टाक  मूल्य  टाक  मूल्य

 करोड़

 करोड़

 सै०  को०  लि०  10.00  173.35  10.34  179.24  12.46  211.90

 ई०  को  लि०  441  78.33  3.56  63.23  4.85  93.28

 झा०  को०  फो०  लि०  3.15  67.52  2.96  5817  4.56  88.82

 बे०  को ०  लि०  3.71  66,93  4.10  73.96  6.77  113.01

 ना०  ई०  को ०  0.12  4.85  0.11  445.  0.14  3.72

 विटासिनों  का  उत्पादन

 4375,  श्री  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरका रमे  बिटामिनों  के  लक्ष्य  से  बहुत  कम  उत्पादन  के  बारे  में  छपी  रिपोर्टों  को

 देखा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  कार्यनिष्पादन  का

 प्रत्येक  वर्ष  का  ब्यौरा  क्या

 उसके  क्‍या  कारण  और

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  विभिन्‍न  विटामिनों  के  आयात  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  उनके

 मूल्य का  ब्योरा  क्या  है  ?

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्लार०  के०  जयचमसा  :

 विटामिन  और  को  छोड़कर  अम्य  डिटोमिनों  के  लिए  देश  की
 आवश्यकता  समग्र  रूप  से  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरी  की  जा  रही

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 नननीकड::-सससोनन  चतत्ातता+>त+त++त++।|ई++प्े  प्+  55  क्‍पनाचका+ा

 आयातो  के  ब्यौरे  भारत  को  विदेशों  ब्यापार  की  मासिक  सांख्यिकी  भाग-|  |  में  प्रकाशित

 किये  जांते  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उप  नब्ध

 ऊर्जा  के  संरक्षण  के लिए  योजना

 4376.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  की  कितनी  योजनाएं  कार्यान्वयनाधीन

 क्या  ये  योजनाएं  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वित  हो  रही

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गए  मार्ग  निदेशों
 का  ब्योरा  कया  है  ?

 विद्यू,त  बिसाग  में  राज्य  मस्ती  ध्रारिफ  मोहम्मद  :  से  इत  ऊर्जा
 के  संरक्षण  से  संबंधित  कोई  स्कीम  इस  मंत्रालय  द्वारा  सीधे  क्रियान्वित  नहीं  की  जा  रही  तथापि  ग्राम

 विद्युतीकरणी  निगम  के  माध्यम  से  विद्युत  विभाग  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  में  विद्युत  ऊर्जा  संरक्षण  का  एक

 पायलट  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  इसके  छः  राज्यों  नामशः  आन्ध्र

 मध्य  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  कुल  23,750  कृषीय  पम्पसेटों  में  सुधार  हेतु  प्रति

 पम्पसेट  1000  रुपये  की  वर  से  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ग्राम  विद्युतीक  रण  निगम  ।

 स्‍्कोमें  स्वीकृत  की  गई  सकी  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  और  अब  तक  प्राप्त  नतीजों  से  पता  चलता

 है  कि  सुधार  के  समान  मात्रा  के  पानी  के  उत्थापन  के  लिए  ऊर्जा  के  उपभोग  में  20  प्रतिशत  को

 कमी  आई  है|  ग्राम  विद्यू  तीकरण  निगम  द्वारा  पम्पसैटों  में  सुधार  हेतु  इस्तेमाल  किए  जाने  वाली  सामग्री

 के  सम्बन्ध  में  मानक  और  अन्य  विवरण  तैयार  किए  गए  स्कीमों  के  निर्धारण  हेतु  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 जारी  किए  गए  हैं  ओर  कार्यान्वयन  के  लिए  आवश्यक  प्रक्रियाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रशिक्षण

 क्रम  आयोजित  किए  गए  हैं  ।

 पम्पसेटों  की  सुधार  स्कीमों  के  पायलट  कार्यक्रम  लाइन  हानियों  को  कम  करके
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रणाली  नेटवर्क  में  ऊर्जा  संरक्षण  की  सकी  में  भी  शामिल  कर्नाटक
 ओर  मध्य  प्रवेश  में  इस  प्रकार  की  चार  स्कीमें  ग्राम  विद्या  तीकरण  निगम  द्वारा  स्वी  कृत  की  गई  जिनके
 लिए  कुल  50.30  लाख  रुण्ये  की  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कर  ग्राम  विद्यती  करण  निगम
 ले  लाइम  हानियों  में  कम्नी  लाने  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  वाले  गजट्स  जैते

 भाटो मे  हिक  वोल्टेज  बस्टसे  तया  ट्रांसफामंर  डिस्कनैक्गन  स्विचज  आदि  के  सम्बन्ध  में  विवरण  तंयार

 किए  हैं  और  राज्य  बिनली  बोड्डों  द्वारा  स्कीमों  के  निर्धारण  हेतु  मार्ग  दर्शी-0िद्धान्त  जारी  किए

 उड़ोसा  के  शहरों  को  एस०  टो०  डी०  से  दिल्‍लो  के  साथ  जोड़ना

 4377.  भी  प्रमश्त  प्रसाद  सेडी  :  क्या  संचार  मस्त्री  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  से  उड़ीसा  के  कई  महत्वपूर्ण  शहरों  के  साथ  एस०  टी०  डी०

 लाइनों  द्वारा  सम्पर्क  स्थाफ्ति  करने  में  आने  वाली  कठिनाइयों  की  जानकारी

 यदि  तो  नई  दिल्‍ली/दिल्ली  से  उड़ीसा  के  शहरों  के  साथ  एस०  टी०  डी०  लाइनों  पर

 सम्पर्क  स्थापित  करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  के  क्या  का  रण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  दिल्ली से  कलकत्ता  ट्रंक
 स्वचल  एक्सचेंज  के  जरिए  और  राउरकेला  के  लिए  प्रदान  की  गई  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  संतोषजनक  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । /  है

 एस+  टी०  डी०  सेवा  में  आगे  ओर  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में

 कलकत्ता  ट्रंक  स्वचल  एक्सजेंज  से  राउरकेल्ा  और  कटक  के  लिए  एक  अतिरिक्त  लाइत  तथा  कटक  में

 डिजिटल  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  में  कलकत्ता  उक्षच  न्यायालय  की  न्‍्यायपीठ

 4378.  श्री  सनो  रंजन  मकत  :  क्या  विधि  प्योर  स्पाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पोर्ट  अंदमान  और  निकोबार  द्वीप  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 की  एक  सदस्यीय  स्थायी  न्‍्यायपीठ  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 बिधि  झौर  म्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  :  और
 पोर्ट  ब्लेपर  में  कलकता  उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थाई  न्यायपीठ  की  स्थापना  के  लि  ए  एक  अध्यावेदन

 में  प्राप्त  हुआ  था  ।

 सरकार  की  प्रेरणा  पर  कलकत्ता  उच्च  स्यायालय  इस  बात  के  लिए  सहमत  हो  गया  था  कि
 द्वीप  के  लोगों  की  कठिनाइयों  को  हल  करने  की  दृष्टि  से  इसकी  सकिट  पोर्ट  ब्लेयर  में  लम्बी
 भवधि  तक  और  जल्दी-जल्दी  बेठेगी  ।  उच्च  न्यायालय  ने  1982  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  लंबित
 रिट  पिटीशनों  को  सकिट  पोर्ट  ब्लेयर  को  अंतरित  करने  के  लिए  और  अंतरिम  आदेशों
 के  जारो  करते  से  पृव  सूचना  देने  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  अपने  नियमों  को  भी  संशोधित
 किया  ।

 कार्यभार  को  ध्यान  में  रखते  पोर्ट  ब्लेयर  में  उच्च  न्यायालय  की  स्थायों  न्‍्यायपीठ  को
 भ्यायोचित  नहीं  समझा  गया
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 प्रण्डमान  तथा  निकोबार  द्वोप  समूह  में  तेल  को  खोज

 4379,  श्री  मनोरंजन  मक्‍त  :  क्या  पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  तेल  मिलने  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  के  तटवर्ती  तथा  तट  दूर  क्षेत्रों  की  खुदाई  करमे  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  ऐसी  खुदाई  कितने  स्थानों  पर  को  गई  और

 कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  और  इसके  तत्संबंधी  परिणाम  क्या  हैं  ?

 वेट्रोलिण्म  भ्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 सन्‌  1959  से  अण्डमान  और  निकोबार  बेसिन  में  हाइड्रोकाबंनों  का  खोज  कार  प्रगति  पर

 अब  तक  केवल  अपतद  क्षेत्र  में  सात  कुएं  खोदे  गए  हैं  ।

 1985  के  अन्त  तक  इस  बेसिन  में  21  करोड़  रुपये  व्यय  किए  जा  चुके  थे  ।

 एक  संरचना  में  गेस  की  उपस्थित  स्थापित  की  गई

 उड़ीसा  में  केख्ट्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  निवेश

 4380.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कार्य  रत  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  कुल  कितना  तिवेश  किया  गया

 उड़ीसा  ज॑से  पिछड़े  राज्यों  के  औद्योगिकी  करण  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  निविश  का  किस

 प्रकार  उपयोग  किया  जा  सकता  ओर

 यदि  पिछड़े  राज्यों  में  आथिक  कारणों  से  सरकारी  क्षेत्र  में  निविश  की  सम्भावना  नहीं
 तो  क्‍या  सरकार  का  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  वितरण  के  फार्मूले  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  उड़ीसा
 जेसे  अलाभप्रद  स्थिति  वाले  राज्यों  को  विशेषकर  उसकी  प्राकृतिक  स्थिति  के  कारण  प्राथमिकता  देगे

 का  विचार  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्म्री  एम०  :  शोक  उद्यम

 1983-84,  जिसे  15  1985  को  लोक  सप्त-पटल  पर  रक्ा  के

 31-3-1984  को  उड़ीसा  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  सकल  परिसम्पत्ति  के  झुप  में  कुल

 पूंजीनिवेश  2164.55  64.55  करोड़  रुपये  का  था  ।

 इस  पूंजीनिवेश  के  प्रत्यक्ष  ताभ  के  इस  प्रकार  लगी  पूंजी  से  सहायक  उद्योगों  कौ
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 भी  प्रोत्साहन  मिलता  है  तथा  द्वितीयक  एवं  तृतीयक  उद्योगों  की  स्थापना  की  जाती  इससे  राज्य  को

 आप प्राप्त  होती  ह ैतथा  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  अवस्थापना  सम्बन्धी  क्ुविधाओं  में  पूंजी-निवेश  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के

 ओऔद्योगिक  विकास  को  बढ़ावा  मिलता  है  ।

 सातवों  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  राशि  संशोधित  गाडगिल  फार्मूला  अर्थात्‌
 जनसंख्या  60  प्रतिशत  राष्ट्रीय  औसत  से  नीचे  प्रति  व्यक्ति  आय  20  कर-उपलब्धि  प्रति
 व्यक्ति  10  प्रतिशत  ओर  विशेष  समस्‍यायें  10  प्रतिशत  के  अनुसार  संवितरित  की  गई  इस  फार्मूले
 के  अनुसार  राज्यों  के  आर्थिक  दुष्टि  से  पिछड़ेपन  को  पर्याप्त  महत्व  दिया  जाता  8  और  9
 1985  को  आयोजित  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  राज्यों  को  केन्द्रोय  सहायता  राशि  के
 धान  सहित  योजना  स्वीकृत  को  गई  है  ।

 पेट्रोल|/एल०  पो०  जी०  एजेंसियों  का  स्‍झ्राबंटन

 4381.  भ्रो  जगस्माय  प्रसाद  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 विभिन्‍न  वर्गों
 के  लिए  पेट्रोल  पम्प  तथा  खाना  बनाने  की  गैस्त  पी०

 शिप  का  कितना  कोटा  आरक्षित  है  ;

 क्या  पेट्रोल  पम्प  और  एल०  पी०  जो०  एजेंसियां  केवल  आरक्षित  वर्गों  के  व्यक्षितयों  को

 ही  आबंटित  की  जाती

 क्‍या  सरकार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  लोगों  के  लिए  ऋण
 की  भी  व्यवस्था  करती  है  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  होती  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्‍या  मान4ण्ड  अपनाए  गए  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मम्त्रलय  के  राज्य  मस्त्री  नवल  किशोर

 ओर  (@)  निम्नलिखित  आरक्षणों  के  अनुसार  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  फुटकर  (पेट्रोल/डोजल )
 डीमरों  और  एल०  पी०  जी०  के  बितरकों  की  निमुक्तियां  की  जाती  हैं  :  --

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  ०|एस०टी ०  25%

 बेरोजगार  स्नातक/बे  रोजगार  इंजीनियरिंग  स्नातक  (यू०्जी०/यू०इ०जी०)  25%

 रक्षा  श्रेणी  71%
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 शारीरिक  रूप  से  अपंग  )  78%

 स्वतन्त्रता  सेनानी  )  5%

 अन्य  30%

 और  रिजवं  बेंक  आफ  इंडिया  ने  1984  से  सामाजिक  उद्देश्य  श्रेणियों

 सहित  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  चुने  गये  डोलरीं  को  निश्चियों की
 की  75%  वित्तीय  सहायता  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के जरिए  देने  की  योजना  पहले  से  ही  आरंभ

 की  हुई

 ]

 झ्रतियासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  में  कमी

 4382.  श्री  जगसनाथ  पटमायक  :  क्या  उच्योग  म |  4  ऊँ  ह  4  जञ

 क्‍या  है  कि  1983-84  और  1985  में  अब  तक  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा

 भारत  में  पूंजीनिवेश  करने  में  कमी  आई

 यदि
 तो  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  अनिवासी  भारतीयों  को  कितने

 आशय  पत्र  जारी  किए  और

 अनिवासी  भारतीयों  को  भारत  में  पूंजीनिवेश  के  लिए  आकर्थित  करने  हेतु  सरकार  की

 बोजना  का  झ्यौरा  क्‍या  है  ?

 झोश्योगिक  विकास  विभाग  सें  राण्य  मस्त्रो  एस०  :  जी

 1983  में  विशेष  स्वीकृति  समिति  के  गठन  हो  जाने  के

 अभिवासी  भारती  यों  को  जारी  किए  गए  115  आशय  पत्र  अनुर्मा
 पत्रों/ओ०
 पत्रों|भऔ०  स्वी०

 वंज्ीकरणों  का  ब्वौरा  निम्न  प्रकार  है

 सबिवालय

 --
 और  दिस०  )  ५
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 लिखित  उत्तर  17  1985

 विद  रण

 अनिवासी  भारतीय/भारतीय  राष्ट्रीयता  वाले/मूल  अनिवासी  भारतीय

 को  उपलब्ध  सुविधाएं

 अनिवासी  भारतीयों  को  निवासी  भारतीयों  के  बराबर  ही  महत्व  दिया  जाता  उनके  विदेशी

 सहयोग  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  यदि  उनके  द्वारा  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किया  जाना  अपेक्षित

 निवासी  भारतीयों  पर  लागू  मानदण्डों  के  अनुसार  ही  विचार  किया  जाता  औद्योगिक  एककों

 की  स्थापना  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  अपेक्षित  पूंजीगत  माल  के  आयात  हेतु  उन्हें  वर्ष  1985-88  8  की

 आयात  नीति  के  पैरा  166  से  171  के  अन्तर्गत  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  कुछ  विशेष  सुविधाएं  दी  गई

 पंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  सुविधाएं  केवल

 उन  लोगों  तक  ही  सीमित  जो  स्थायी  रूप  से  रहने  के  लिए  वापस  आ  रहे  इन  विशेष  सुविधाओं
 के  अनिवासी  भारतीय  उन  पूंजीगत  वस्तुओं  का  आयात  कर  सकते  जो  स्वदेशी  रूप  से
 उपलब्ध  हैं  बशर्ते  कि  अपनी  निजी  विदेशी  मुद्रा  से  ही  आयात  के  लिए  पूर्णतया  वित्तीयन  करें  और
 भायात  की  जाने  वाली  वस्तु  को  आयात  पर  आयात  नीति  के  अनुसार  प्रतिबंधित  न  हो  ।

 2.  अनिवासी-भा  रतीय  किसी  के  साथ/स्वामित्वाधीन  फर्मों  या  लिमिटेड  कम्पनियों

 विक  सम्पदा  व्यवसाय  में  रत  कम्पनियों  को  में  स्वदेश  बापस  न  ले  जाने  की  शर्त  पर  100

 प्रतिशत  तक  का  पूंजी  निवेश  कर  सकते  वे  भारतीय  रिजवें  बेंक  और  घित्त  मन्त्रालय  द्वारा  निर्धारित
 नियमों  और  विनियमन  के  अनुस।र  पोर्टफोलियों  निवेश  भी  कर  सकते

 3.  स्वदेश  से  वापस  जाने  के  आधार  अनिवासी  भारतीय  40  प्रतिशत  या  74  प्रतिशत

 की  योजना  के  अस्तर्गत  निवेश  कर  सकते  40  प्रतिशत  योजना  के  अन्तगंत  अनिवासी  भारतीग

 विद्यमान  या  नई  कम्पनियों  के  नये  निर्गमों  में  सावंजनिक  नये  निगेमों  में  40  प्रतिशत  के
 जरिये  पूंजी  को  बढ़ाकर  विनियोजित  पूंजी  और  उससे  होने  वाली  आय  को  स्वदेश  ले  जाने  के  पूरे  लांभों

 को  उठाते  हुए  निवेश  कर  सकते  हैं  ।

 74  प्रतिशत  की  योजना  के  अतिवासी  भारतीय  कम्पनी  प्रथमिक्ता  वाले  किसी  भी

 उद्योग  और  निर्यातोन्‍्मुख  उद्योग  में  विनियोजित  पूंजी  और  उससे  होने  बाली  आय  को  स्वदेश  ले  आने
 का  पूरे  लाभ  उठाते  हुए  कम्पनी  की  इक्विटी  पूंजी  का  74  प्रतिशत  तक  का  निवेश  कर  सकते  दूसरे
 उद्योगों  में  भी  74  प्रतिशत  योजना  के  अन्तर्गत  निवेश  किया  जा  सकता  है  बशर्ते  कि  अनिवासी  भारतीय

 निवेशकर्ता  60  प्रतिशत  उत्पादन  के  निर्यात  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में

 75  दायित्व  की  वचनबद्धता  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  अनिवासी  भारतीय  74

 शत  योज ना  के  अन्तगंत  3,  4  या  5  सितारा  होटल  हस्पतालों  तथा  जटिल  प्रकार  के

 नैदानिक  केन्द्रों  में  सी  निवेश  कर  सकते  हैं  ।

 4.  अनिवासी  भारतीयों  अनिवासी  भारतीय
 निवेशकर्ताओं  )  को  दिए  जाने
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 वाले  कुछ  अन्य  वित्तीय  लाभ  निम्नलिखित  हैं  :  --

 (1)  कुछ  विनिदिष्ट  परिसम्पत्तियों  पर  20  प्रतिशत  की  सझान  दर  पर  आय  कर  ;

 (2)

 री  है  प्श्जे

 (7)

 परिसम्पत्तियोंਂ  पर  20  प्रतिशत  की  दर  पर  दीघाविधिक  पूंजीगत

 )  निवासी  भारतीयों  को  उपलब्ध  ब्याज  की  अपेक्षा  बैंक  जमा

 एफ०सी  ०एन  ०आर०  लेखों  और  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों  पर  उसी  परिपक्बता  के
 छ७काया  पर  अपेक्षाकृत  ब्याज  की  अधिक

 )  प्रम्पत्ति  कर  की  छूट  :--  स्थायी  तौर  पर  रहने  के  लिए  भारत  में  वापिस  भाते  समय
 भारत  में  लाई  गयी  परिसमापनकारी  परिसम्पत्तियों  और  विदेशी  मुद्रा  के मामले

 में  बाद  के  सात  वर्षों  तक  यह  चलती  रहती

 उपह्वर  कर  से  छूट  :--  मदि  उपहार  भारत  स्थित  संबंधियों  को  भेजा  गया  हो  ;

 )  भारतीयों  के  स्वदेश  लोटने  की  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  पात्रता  विदेश  से  वापिस

 आने  वाले  भा  रतीय  उनके  विदेश  प्रवास  के  दौरान  विदेशों  के  दौरों  के  व्यक्तिगत

 प्रयोजनों  भौर  आश्वित  बच्चों  व  अभिभावों  की  विदेश  में  शिक्षा  के  विदेश

 में  रह  रहे  मिकट  मित्रों  के  उपहार  भेजने  के  लिए  व्यावसायिक  उपयोगों  के  लिए  विशेष
 उपकरणों  के  लिए  उनके  द्वारा  स्वदेश  भेजी  गई  25  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर

 सकते

 यदि  वे  भारत  में  आने  के  पांच  वर्ष  किसी  अन्य  देश  में  रहने  के  लिए  भारत  से  बाहुर
 जाना  चाहते  तो अनिवासी  भारतीय  आवास  बदलने  पर  भारत  में  लाई  गई  समग्र

 मुद्रा  वापिस  ले  जा  सकते  हैं  ।

 हेलीफोन  हारा  दुंक  कालों  पर  वरीयता

 4383.  भ्री  प्रमल  दल  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलोफोन  विभाव  द्वारा  ट्रक  कालों  पर  किस  तरह  की  कालों  को  बरीयता  दी  जाती

 और  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 वरीयता  कासों  के  बारे  में  विद्यमान  दिशा  निरदेश  कया  भौर

 क्या  संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा  सदस्यों  को  वरीयता  नहीं  वी  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण हैं  ?

 संचार  भम्म्रालय  के  राज्य  मस्त्री
 रास  निवास  :  ट्रक  कालों  के  लिए
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 निम्नलिखित  प्राथमिकताएं
 उपसब्ध  हैं  :  --

 प्राथमिकताएं  लाइन  छाली  करें

 2.  अति  तत्काल

 3.  अति  तत्काल  प्रचालन

 4.  तत्काल

 5.  महत्वपूर्ण

 6.  लाइटनिंग

 7.  तुरन्त

 8.  साधारण

 खाली  करेंਂ  प्राथमिकता  वाली  कालें  किसी  भी  कर्मचारी  या  सार्वजनिक  व्यक्ति

 द्वारा  ऐसे  समय  में  बुक  कराई  जा  सकती  हैं  जब  उक्त  कालें  सामूहिक  दु्घेटना  जैसे  हवाई  जहाज  या

 रेल  बाढ़  भूकंप  आदि  से  संबंधित  हों  ।

 संसद  सदस्य  तथा  विधान  सभा  सदस्य  साधारण  कालों  के  अतिरिक्त

 एवं  कालें  बुक  करा  सकते  हैं  ।  क्रम  संझ्या  से  5  तक  की  प्राथमिकता  कालें  केन्द्र  तथा  राज्य
 सरकारों  के  प्रयोग  के  लिए  एक  ही  श्रेणी  में  कालों  की  प्राथमिकता  उनके  बुक  कराने  के  समय  के
 आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 तारों  की  ब्रुकिंग  के  लिए  प्राभसिकता

 4384.  श्री  ध्रमल  दत्त  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 : '  .

 क्या  व्यक्षितयों  की  श्रेणी  क॑  अनुसार  तारों  की  बुकिंग  के  लिए  प्राथमिकता  देने  की  संबंधी

 कोई  मार्गनिर्देश

 यदि  तो  मारगेनिर्देश  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  संसद  सदस्यों  ओर  विधान  सभा  सदस्यों  द्वारा  बुझु  कर।|ये  जाने  बाले
 तारों  को  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दो  जाती  और

 यदि  तो  जन  प्रतिनिधियों  को  इसमें  प्राथमिकता न  देने के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मस्जालय  के  राज्य  मसत्री  रास  मिवास  :

 प्रश्न ही  नहीं
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 मत  -  ही  विषय-वस्तु

 तारों  को  प्राएमिकता  उनकी  विषय-वस्तु  की  किस्म  और  तत्कालिकता  के  आधार  पर  न

 कि  तार  के  भेजने  वाले  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती  आम  तोर  पर  यह  प्राथमिकता  तार  के

 शीर्ष  पर  उपयक्त  श्रेणी  के  पूर्व  शब्द  लगाकर  दिखाई  जाती

 इलेक्ट्रोनिक्स  एक्सचेंजों  का  ह्रायात

 4385.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  के  जापान/फ़रांस  से  आयात  करने  की  योजना  है  और  इनका

 आयात  1985-86  के  दो  चरणबद्ध  रूप  से  सुनिश्चित  किया  गया

 यदि  तो  आयात  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  एक्सचेंज  की  स्थापना  कब  तक  हो

 क्या  इनमें  से  किसी  को  30  1985  तक  स्थापित  किया  गया  और

 क्या  उन्हें  ऐसे  जिला  मुख्यालयों  जहां  पर  इन  एक्सचेंजों  को  स्थापना  के  लिए  भवन

 तैयार  स्थापित  करने  को  प्राथमिकता  देने  का  विचार  है  ?

 संचार  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्म्री  रास  निवास  :

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 '-4-85  से  30-11-85  5  तक  के  निम्नलिखित  स्थानीय  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 चालू  किए  गए  हैं  :--

 1.  राजौरी  गान  10,000  विल्‍ली  टेलीफोन

 2.  नेहरु  10,000  दिल्‍ली  टेली  फोन

 3.  का  विस्तार  10,000  से  20,000  बम्बई  टेलीफोन

 4.  करोल  10,000  दिल्‍ली  टेलीफोन

 5.  रेलवे  पुरा-४  10,000  अहमदाबाद  टेलीफोन

 6.  10,000  हैदराबाद  टेलीफोन

 7.  लाहनें

 8.  लाजपतनग  कानपुर  टेलीफोन

 9.  वर्ली-लाा  10,000  अम्बई  टेलीफोन

 हां  ।
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 जिवरण

 जापान/फ्रांस  स ेआयातित  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  जिनके

 1985-86  के  दौरान  खोले  जाने  की  संभावना  है

 एक्सचेंज  क्षमता  जहां  स ेआयातित  टिप्पणी

 किया  भया  है

 1  2  3  4  5
 —

 1.  राजौरी  गाड्ड  दिल्ली

 2.  नेहरू  दिल्ली

 3.  करोल  दिल्ली

 4.  कोपरेज-५

 बस्बई

 5.  बम्बई

 6.  रेलवे  ५४,  अहमदाबाद

 7.  हैदराबाद

 8.  पंजाब

 9.  लाजपत  कानपुर

 10.  तीस  हजारी-४
 दिल्ली

 11.  बम्बई

 12.  प्रभा:वी 11,  बम्बई

 13.  बम्बई

 14.  बम्बई

 15.  फ्लोबर  मद्रास

 16,  लाजपत  कानपुर

 है  0,000  ला  ड्ने

 लाईनें

 10,000  लाइनें

 10,000  लाइनें  और

 20,000  जाइनें

 10,000  लाईनें

 10,000  लाइनें

 10,000  लाइनें

 3,000  लाइनें

 5,000  लाइनें

 10,000  लाइनें

 20,000  लाहने

 10,000  खाइनें

 20,000  लाईनें

 10,000  लाइनें

 5,000  लाइनें

 10,000  लाइनें

 10,000  लाइनें

 5,000  खाइनें

 जज  ाय-|

 न

 |

 ३

 4

 जापान  पहले  से  चलू

 वही

 वही

 वही

 वही
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 1  2  3  4  5

 17.  राजस्थान  3,000  लाइनें  फ्रांस  पहले  से  चालू

 18.  केरल  600  लाइनें  जावान  बडी

 19.  मध्य  प्रदेश  400  लाईनें  जापान  बह्ी

 20.  उड़ीसा
 00  लाइनें  जापान  वही

 2!.  राजस्थान  400  लाइनें  जापान  वही

 हाकधरों  में  मास  कोड  पर  भ्राधारित  तार  कार्यालयों  को  म॑  ज्री

 4386.  प्रो०  मारायण  चल्द  पराहार  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेसे  कि  :

 डाकघरों  में  कोड  पर  लाधारित  तार  कार्यालय  तथा  विभागीय  तार  कार्यालय

 मंजूर  करने  के  मानदण्ड  क्‍या

 क्‍या  कठिन  भौगोलिक  स्थिति  बिखरी  जनसंख्या  ओर  संचार  की  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  पव॑तीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  इन  मानदण्डों  में  कोई  छूट  दी  जाती

 यदि  तो  क्या  छूट  दी  जातो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  भसत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  (i)  डाकधर  में  मर्सि  कोड

 पर  तार  सुविधा  तभी  प्रदान  की  जाती  है  जबकि  उसका  तार  परियात  प्रति  दिन  10

 संरेश  का  हो  जाता

 (ii)  जिन  मुफसिल  इलाकों  में  कैन्द्रीय  तारघर/विभागीय  तारधर  उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां

 संयुक्त  तारघर  की  तार  शाखा  प्रतिदिन  500  या  उससे  अधिक  तार  संदेश  प्रचलित

 करने  पर  विभागीय  तारघर  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाता  है  ।

 (11)  जिन  शहरों  और  में  केन्द्रीय  तारघर/विभागीय  तारघर  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे
 वहां  के  संयुक्त  डाकतार  धर  की  तार  शाखा  को  प्रतिदिन  200  या  उससे  अधिक

 तार  संदेश  बुक  या  वितरित  करने  पर  विभागीय  तारघर  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाता

 (iv)  प्रतिदिन  500  या  उससे  अधिक  संदेश  वितरित  करने  पर  भौज  ।
 विभागीय  तारघर  का  विभाजन  कर  विया  जाता

 ैघूदा  केख्ीय  तारबर
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 की  सुविधा  मानदंड  में  ढोल  देकर  प्रदान  की  जाती  इसके  साथ-साथ  लभ्बी  दूरी  के  टेलीफोन  पर

 फोनोकम  आधार  पर  तार  सुविधा  भी  प्रदान  की  जाती  इस  क्षेत्र  की  संचार  आवश्यकता  की  पूर्ति

 करने  के  लिए  पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।

 पहाड़ी  और  ण्छड़े  इलाकों  में  स्थित  डाकधरों  में  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन

 हिमाचल  प्रदेश  में  नई  पनबिजली  परियोजनाएं

 4387.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराह्र  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों  में

 बिजली  उत्पादन  की  किन्हीं  नई  पन  बिजली  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  दोनों  श्रेणियों  की  परियोजनाओं  के  राज्य-वार  नाम  क्‍या  हैं  तथा  उनकी

 बिजली  उत्पादन  क्षमता  कया  होगी  और  प्रत्येक  का  कितने  समय  में  निर्माण  पूरा  होने  का  अनुमान
 और 54

 क्‍या  पन  बिजलो  उत्पादन  की  अत्यधिक  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हिमाचल  प्रदेश

 में  परियोजनाओं  को  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  है  ?

 विद्युत  बिसाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रारिफ  भोहम्मद  :  हां  ।

 5540.15  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  जल  विद्युत  स्कीमें  सातवीं  योजना  में

 चालू किए  जाने  की  संभावना  इसके  सातवीं  योजना  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  12

 गई  जल  विद्युत  स्कीमें  1-4-1985  के  बाद  स्वीकृत  की  गई  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 संबंधित  राज्य  की  विद्युत  क्षमता  सहिल  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोषों  के  आधार  पर

 वरियोजनाएं  अनुमोदित  की  जाती  हैं  ।

 विवरण

 कण No  ढैडै  स्कीम  का  नाम  राज्य  हु  प्रतिष्ठापित  हु  निर्माण  की
 सं०  )  अवधि

 की  संख्या )

 2  पु  4.  5

 1.  ककतिया  नहर  क्षाम्प्र  प्रदेश  3.05  3

 2.  नांगार्जुनसागर  जारंप्र  प्रदेश  30  3
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 चना

 !  2  3  4  $

 3.  तीस्ता नहर  प्रपात  पश्चिम  बंगाल  67.5  5

 4.  रोंगनीचु  विकिकम  2.5  3

 5.  सूर्य  महाराष्ट्र
 5

 6.  मानिकडोह  महाराष्ट्र  6  5

 7.  कनहेर  महाराष्ट्र  4  3

 8.  ढोम  महाराष्ट्र  3

 9.  रेंगाली  चरण-दो  उड़ीसा  150  5

 10.  मोराडि  मध्य  प्रदेश  1  3

 11.  माक्षमपुझा  केरल  2.5  3

 12.  मदुषट्टी  केरल  2  3
 --  -  कक

 बिजली  की  सप्लाई  में  पारेषण  की  हालि

 4388.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  घरेल्‌  उद्योग  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबिजली  की  मियमित  और

 विश्वसनीय  सप्लाई  में  पारेषण  हानि  बिजली  का  बार-बार  फेल  होना  और  अन्य  कमियों पर  ध्यान

 दिया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  पारेषण  हानि  की  प्रतिशतता  कया  है  ओर  हानि  को  कम

 करने  तथा  उपभोक्ताओं  को  सन्तोषजतक  सेवा  प्रदान  करते  के  लिए  विभिन्‍न  बिजली  बोडों  द्वारा  कसा

 उपाय  किए  गए

 कया  इस  बारे  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  विशेष  प्रयास  करने  का  डिभार

 और

 पदि  तो  उन  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्यत  बिसाग  में  राज्य  मम्प्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :  धरेलू  उपभोक्ताओं  के

 लिए  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युत  सप्लाई  की  समस्याओं  की  सरकार  को  जामकारी

 (@)  वर्ष  1984-85  के  दौरान  विभिःन  राज्यो ंमें  पारेषण  और  वितरण  हामियों की
 प्रतिशतता  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न है

 1$1
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 विद्युत  संबंधी  हानि  को  कम  करने  और  उपभोक्ताओं  को  संतोषजनक  सेवा  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  राज्यों  को  सुशाए  गए  महत्वपूर्ण|उपाबों  में  ये शामिल  हैं  (1)  उप-पारेषण  और  वितरण  प्रणालियों

 को  सशक्त  (2)  विद्युत  संघटक  में  सुधार  करने  के  लिए  कैपेसिटर्स  प्रतिष्ठापित  और

 (3)  ऊर्जा  की  घोरी  को  कम  करने  और  समाप्त  करने  के  लिए  सधत  पर्यवेक्षण  और  बाश्-बार  निरीक्षण

 करना  ।

 और  वितरण  प्रणालियों  के  लिए  विशेष  रूप  से  प्रणाली  सुधार  कार्यों  क ेलिए
 अपनी  वाधिक  योजनाओं  में  पर्याप्स  निधियों  का  आबंटन  करने  हेतु  राज्य  बिजली  बोर्डों  को सलाह  दी

 गई

 पथबरण

 ्
 1984-85  5  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  पारेषण  और  वितरण

 अति क  आगे  छ
 का  ब्रा्श्नतता  ।

 राज्य  *
 पारेषण  और  वितरण  हानियो  की

 1  2  3  ्ः

 |  आन्ध्र  प्रदेश  21.20

 2.  असम  20.00

 3...  बिहार  25.61

 4  गुजरात  21.00

 5  हरियाणा  21.81

 6...  हिमाचल  प्रदेश  21.04

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  39.00

 8.  कर्माठक  22.00

 9  केरल  15.00

 10...  मध्य  प्रदेश  19.15

 11...  महाराष्ट्र  14.80

 12  मणिपुर  डपलब्ध  नहीं

 13.  मेबालय  ।  7.18

 14...  नागाल॑ण्ड  उपलब्ध  नहीं

 152
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 15.  उड़ीसा  18.00  या

 16.  पंजाब  19.00

 17...  राजस्थान  24.00

 18.  सिक्किम  उपलब्ध  नहीं

 19...  तमिलनाडु  18.75

 20.  क़िपुरा  उपलब्ध  नहीं

 21...  उत्तर  प्रदेश  19.00

 22...  पश्चिम  बंगाल  17.90

 *  टिप्पणी  :  अनन्तिम  ।

 रुग्ण  एककों  को  पुनः  चालू  करना

 4389.  श्री  श्रीकांत  वत्त  नरसिहराज  वाडियर )
 :  क्‍या  उच्चोग  मन्तश्री  यह  बहाने  की  कृपा

 श्री  राधाकांत  डिगाल

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  रुणण  एककों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  देश  में  रुग्ण  एककों  की  संख्या  क्‍या

 उनकी  रुग्णता  के  मुख्य  कारण  क्‍या

 उन  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (2)  तत्सम्बन्धी  ब्योस  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  बिसाण  में  राज्य  मस्त्री  एस०  :  और  बैंकों
 द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुण्ण  ओद्योगिक  एककों  से  संबंधित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बैंक  ता  रा  उप्तके  द्वारा
 रुग्णता  की  स्वीकृत  परिभाषा  के  अनुसार  एकत्र  किए  जाते  इसके  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  नवीनतम
 आंकड़ों  के  अनुसार  दिसम्१र  1984  के  अस्त  तक  रुग्ण  एककों  की  संझ्या  93,282
 लघु  एकक  91,450,  मक्षोले  एकक  1287  और  बड़े  एकक  545  थे  ।

 (?'  साथ-साथ  चलने  वाले  आंतरिक  और  बाह्य  दोनों  ही  प्रकार के  अनेक  से

 1893
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 औद्योगिक  रुग्णता  पैदा  होती  दोषपूर्ण  प्रबंध  में  अकुशल  वित्तीय  नियन्त्रण
 संसाधनों  को  अन्यत्र  अनुसंधान  एवं  विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  न  प्रौद्योगिकी और
 मशीनरी  का  गत  प्रयोग  खराब  ओऔद्योगिक  मांग  में  कमी  कच्चे  माल  और  अन्य

 निविध्थियों  की  कमी  तथा  अवस्थापना  सम्बन्धी  अड़  चनें  आदि  प्रमुख  कारण  हैं

 और  सरकार  ने  1981  में  रुणण  एककों  के  लिए  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  की घोषणा  की  थी  और  इनकी  मुख्य  विशेषताएं  लोक  सभा  में  दिनांक  23-1-1985  को  पूछे
 गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  204  के  उत्तर  में  दे  दी  गई  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  बेक

 और  वित्तीय  संस्थाएं  निदानपरक  अध्ययनों  के  आधार  पर  पुनःस्थापन  योजना  तैयार  करती  हैं  जिसके

 साथ-साथ  पूंजी  का  ब्याज  संबंधी  देयताओं  का  आसान  शर्तों  पर  पूंजीगत  भौर

 कार्यणील  पूंजी  प्रबंध  संबंधी  ऋण  सेवाओं  की  देयताओं  में  राहत  या  इसके  लिए
 सूची  पुनः  बनाने  आदि  की  भी  व्यवस्था  शामिल  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पुनःस्थापन  के

 लिए  तैयार  की  गई  योजना  के  अंग  के  रूप  सरकार  की  सम्भाव्य  और  आवश्यक  राहुतें  और  रियायतें
 प्रदान  करती  इसके  स्वस्थ  एककों  द्वारा  रुगण  एककों  को  अपने  साथ  आमेलित  करने  के  लिए
 उन्हें  आयकर  में  रियायतें  देकर  प्रोत्साहित  किया  जाता  गत  प्रयोग  संयंत्र  और  मशीनों  के

 करण  और  उन्हें  प्रति  स्थापित  करने  के  लिए  पूंजीगत  माल  के  आयात  हेतु  तकनीकी  विकास  निधि

 आयात  नीति  के  अधीन  सहायता  भी  उपलब्ध

 इसके  साथ  ही  एक  बिल  अर्थात  सिक  इंडस्ट्रियल  कंपनीज

 1985  लोक  सभा  दिनांक  9  1985  को  पारित  कर  चुकी  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 रुग्ण  और  सक्षम  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  का  समय  पर  पता  लगाने  तथा  एक  अद्ध  निकाय  जिसे

 औद्योगिक  और  पुर्नानर्माण  बोर्ड  के  रूप  में  नामित  किया  जाना  की  स्थापना  करने  की  भी  व्यवस्था  है
 इस  निकाय  को  जीब्यक्ष  म  रुण  औद्योगिक  एकढकों  के  त्वरित  पुनस्थापन  के  लिए  उपयुक्त  सुधारात्मक
 उपायों  पर  विचार  करने  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।

 हल्विया  पेट्रो  रसायन  परियोजना  के  उत्पाद  सिक्स  को  बदलना

 4390.  श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  प्रस्तावित  हल्दिया  पेट्रो  रसायन  परियोजना  के  उत्पाद

 मिक्स  को  बदलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  मामले  पर  निर्णय  लिए  जाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 शसायन  शौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पह़्लार०  के०  जयचना  :

 पश्चिम  बंगाल  ओद्योगिक  विकास  निगम  लि० ने  प्रस्तावित  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना  के
 उत्पाद  मिश्रण  में  परिवर्तन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  क्रावेदन  किया  है  ।
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 और  अनुरोध  की  जांच  की  जा  रही

 ध्रोद्योगिको  के  लिए  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  जापानी  फर्मों  क ेसाथ  सहयोग

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मारुति  उद्योग  द्वारा  निभित  कारों  के  लिए  सिलेन्डरों  के  ब्लाकों  का  उत्पादन  करने
 के  लिए  मशीनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  हैदशाबाद  की  30  करोड़

 रुपये  मूल्य  का  कार्य  ठेका  नहीं  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  की  जिन  कम्पनियों  ने  प्रौद्योगिकी  तथा  समान  भागीदारी  के
 लिए  जापानी  फर्मों  के  साथ  सहयोग  क्रिया  था  वे  अब  अपने  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम  की  दीघंकालीन
 पैमाने  पर  तेयार  करने  के  लिए  जापानी  फर्मों  के अधिक  दबाव  में  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इसमें  कौन-सी  भारतीय  कम्पनियां  शामिल  हैं  ?

 ह्रौद्योगिक  जिकास  विभाग  में  राज्य  सम्म्री  एम०  :  ओर
 निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  कार  को  95  प्रतिशत  तक  स्वदेशी  बनाने  की  बचनबद्धता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  इंजन  ब्लाक  ओर  सिलेन्डर  हेड  मशीनिंग  लाइनों  के  स्वदेशी

 विकास  की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकता  है  और  इस  प्रकार  लगभग  के  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 है  जायात  किया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लघु  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिको  का  दर्जा  बढ़ाना

 4392.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  के  लिए  लघु  उद्योगों  का

 करणਂ  विषय  पर  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  एक  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठो  में  लबु  क्षेत्र  में

 प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  प्रदान  करने  तथा  आधुनिकीक  रण  के  क्षेत्र  में

 प्रयासों  का  समन्वय  करने  हेतु  एक  शीर्षस्थ  एजेंसी  श्रनाने  सहित  अनेक  उपाय  करने  का  आह  वान  किया

 गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 ध्रौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्रों  एस०  :  और

 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने !8 को आफ स्माल इडस्ट्रीज



 लिखिंश  कसर
 1985

 फार  एक्सपोटसਂ  के  अम्बन्ध  में  एक  विचार-मोष्ठी  का  आयोजस  किया  इस  विद्या  र-गोष्ठा

 में  बक्ताओं  और  सहभागियों  ने  निर्यात  के  लिए  लघु  उद्योगों  के  आधुनिकोकरण  से  सम्बन्धित  अनक

 विषयों  को  शामिल  किया  सिफारिशों  के  सारांश  में  आधुनिकीकरण
 में  प्रौद्योगिकी  के  उन्नयन

 के  लिए  आवश्यक  निवेशों  को  समेकित  करने  और  उनकी  व्यवस्था  करने  के  लिए  शीर्ष  संगठन  की

 स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  भी  शामिल  है  ।

 श्रांड  माम  बाली  भोषणियों  बनाम  मूल  माम  से  बनाई  जाने  बालो

 प्रौषधियों  के  विक्रय  मूल्य

 4393,  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  लघु  क्षेत्र  द्वारा  मूल  नाम  से  बनाई  जाने  वाली  बल्क  औषधियों  और  दवाइयों

 बमाम  उसी  कच्चे  माल  से  बड़े  एककों  द्वारा  ब्रान्ड  नाम  से  बनाए  जाने  बाली  ओषधियों  के  तुलनात्मक
 बिक्री  मूल्य  क्या  ओर

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैओर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  आर  फेट्रो-रशायन  बिसाग  में  शक्त्य  भस्ती  के०  जयचंद्र  :

 और  इम  लघु  एककों  को  जिनकी  कुल  बिक्री  50  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  औषध

 1979  के  पराग्राफ  13  के  संचालन  से  छूट  प्राप्त  मूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तर्गत

 आते  वाले  मिर्माता  सरका र  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  खुदरा  मूल्मों  तक  अपने  फार्मूलेशमों  की  बिक्षी

 करने  के  लिए  स्वठन्त्र  जातिगत  नामों  से  बेची  गई  दवाइयों  पर  कोई  उत्पाद  शुल्क  नहीं  हौता  जबकि

 विशेष  रूप  से  शिनाख्त  की  गई  दवाइयों  को  छोड़कर  ब्रांड  दवाईयों  पर  उत्पाद  शुल्क  इस  प्रकार

 जातिगत  और  ब्रांड  उत्पादों  के  मूल्यों  का कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 6  ए०पी०ए०  का  स्वदेशी  उत्पादन

 4394.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  आज  तक  स्वदेशी  निर्माताओं  द्वारा  6  ए०्पी  ०ए०  का  महीने  वार

 किश्वना  उत्पाद  किया  गया

 ॥  एमपीसीलीन  ट्राइह्राइड्रेट  के  उन  वास्तविक  प्रयोकताओं  के  क्या  अ्यौरे  हैं  जिन्होंने  अपने

 अधिकृत  हिस्से  से  अधिक  6  ए०पी०ए०  के  स्वदेशी  निमाताओं  से  इसकी  खेप  प्राप्त  की  औः

 संबंधित  पार्टियों  के  बिरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  भोर  उस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  शोर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्म्री  प्लार०  के०  जयचशा  :

 (@)  6  ए०पी०ए०  के  माहवार  उत्पादन  पर  इस  मन्त्रालय  द्वारा  निगरानी  रखी  जातो  उपलब्ध

 156
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 स्री मा  तक  स्वदेशी  की  सूचना  निम्न  प्रकार

 1983-84 5

 -  आई०्डी०पी०एल०  17.10  17.44

 एच०ए०एल०  1.48  15-61

 एलम्बिक  2.36  1.70

 मेक्‍्स  इंडिया  श्न्य  5.17

 और  राज्य  व्याधार  सरणीबद्ध  ने  सूचित  किया  है  कि  किसी
 भी  वास्तविक  उपभोक्ता  को  स्वदेशी  उत्पादकों  के  भण्डार  से  उनकी  हकदारी  से  अधिक  6  ए०पी  ग्ए०
 की  मात्रा  आब्रंटित  नहीं  की  गई  है  ।  यह  मंत्रालय  इस  बात  से  भी  अवगत  नहीं  है  कि  किसी  वास्तविक
 उपभोक्ता  ने  अपनी  हकदारी  से  अधिक  आपूर्ति  प्राप्स  की

 झौषण  कम्पनियों  द्वारा  क्षव  रोग  रोधी  श्रौषध्षियों  का  श्रघिक  मह्य  लिया  जानो

 4395.  डा०  गुलाम  याजदानी
 :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  यह  जानकारी  है  कि  ओवषध  कंपनियों  द्वारा  क्षय  रोग

 रोगाणु  रोधक  और  विभिन्‍न  अन्य  आवश्यक  औषधियों  का  अधिक  मूल्य  वसूल  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  ऐसे  मामलों  का  पता  चला  और

 प्रत्येक  मामले  में  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  श्ौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मम्जो  के०  :

 कुछ  कम्पनियों  द्वारा  बिता  मूल्य  अनुमोदन  के  सूत्रयोगों  का  विषणन  करने  के  मामले  सरकार  की

 जानकारी  में  भाए  हैं

 कम्पनियों  के  नाम  तथा  यथा  उपलब्ध  उत्पाद  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 क्रमांक  कम्पनी  का  मास  श्रेणी  उत्पाद

 1.  मैं  ०  वारनर  हिन्दुस्तान  लि०  एण्टी  टी०्वी०  इसोकिन  तरल

 इसोकिन  300  मि०  ब्रा०

 गोलियां

 2...  मै०  वारनर  हिन्दुस्तान  लि०  एण्टीसेप्टिक  लिस्टरिस

 आइसोकिल  लिक्विड  तथा  अ।इसोकिन  300  मि०पग्रा०  गोलियां  के  संबंध  में  मै०  बान॑र

 457
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 हिन्दुस्तान  एवं  इपके  निदेशकों  को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  था.जिसमें  अनिवार्य  बस्तु
 अधिनियम  के  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  अभियोग  चलाने  का  प्रस्ताव  कम्पनी  ने

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर  की  ।  उच्च  न्यायालय  ने  याचिका  को  वापिस  लिए  जाने

 के  रूप  में  रह  कर  दिया  तथा  दत्पश्चात  कम्पनी  ने  श्रेणी क  रण  सम्बन्धी  सरकार  के  निदेश  का  अनुपालन
 कर

 अन्य  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  तथा  कंपनियों  ने

 उत्तर  अनुवर्ती  काय्यंवाही  जारी

 1984.85  4-8  5  के  दौरान  डाकधर  खोलना

 4396.  श्री  ध्रमर  सिह  राठवा  :  करा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  984-85

 में  राज्यवार  गांवों  में  कितने  डाकघर  खोले  गए  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  सिवास  :  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  :

 राज्य

 1.  आनध्न  प्रदेश

 |

 2.  असम  1

 3.  बिहार  6

 4  गुजरात  |

 5  हरियाणा  शून्य

 6  हिमाचल  प्रदेश  6

 7  जम्मू  व  कश्मीर  3

 8  कर्नाटक  2

 9  केरल  1

 10  मध्य  प्रदेश  6

 11  महाराष्ट्र  7

 12  मणिपुर  ||

 13  मेभालय  1

 14...  जागालैंड
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 45,  उड़ीसा

 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान

 18,  सिक्किम

 19...  तमिलनाडु

 20...  त्रिपुरा

 21...  उत्तर  प्रदेश

 22...  पश्चिम  बंगाल

 संध  शासित  क्षेत्र

 1.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह

 2...  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  चन्डीगढ़

 4.  दादर  एवं  नगर  हवेली

 5.  दिल्‍ली

 6.  मोवा  दमन  द्वीव

 7.  लक्ष  द्वीप

 8.  मिजोरम

 9...  पांडिचरी

 4397.  क्री  मानबेसा  सिंह  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  सघु  क्षेत्र  के  एककों  की  परिभाषा  जैसी  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 की  गई  है  के  भीतर  आने  वाले  लघु  क्षेत्र  क ेएककों  को  रियायती  दर  पर

 बिजली  सप्लाई  के  लिए  कोई
 दिशा  निर्देश  बनाए  और

 लघु  क्षेत्र
 के यूनिट  की  परिभाषा  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मापदंड  लागू  करने  के
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 नीयत  eC  5/+  --

 बजाए  बिजली  बोर्डों  द्वारा  लोड  फैक्टर  के  मापदंड  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्रारिफ  मोहम्भद  :

 टैरिफ  के  प्रयोजन  हेत  लघ  उद्योगों  की  परिभाषा  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  टैरिफ  को

 अनुसूची  में  की  जाती  इसमें  भार  अनुपात  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 छोटे  प्रोषध  निर्माताओं  को  बल्क  ड्रग्स  के  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन

 4398.  श्री  मानवेख  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  से अब  तक  देश  में  बल्क  ड्रग्स  ओर  ड्रग्स  इंटरमीडिएटस  के  उत्पादन  में

 छोटे  औषध  निर्माताओं  द्वारा  कितना  योगदान  किया  गया

 इन  एककों  को  कया  प्रोत्साहन  और  संरक्षण  दिया  गया

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 )  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ? है

 रखायम  प्लोर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  श्रार०  के०  जयचसा

 जहां  तक  सूचना  उपलब्ध  लघु  क्षेत्र  द्वारा  वर्ष  1981-82,  1982.83  और  1983-84

 के  दौरान  किया  गया  बह्क  ओऔषधों  का  उत्पादन  क्रमशः  30  करोड़  रुपये  और  74  करोड़  रुपये

 का

 और  लघु  क्षेत्र  को  आई०  डी०  आर०  अधिनियम  के  औद्योगिक  लाइसेंसिंग
 सम्बन्धी  प्रावधानों  से  छूट  प्राप्त  कुछ  बल्क  औषधें  पूर्णतः  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित

 प्रश्न  ही  नहीं

 सौषधि  तथा  श्लौषध  इंटरमीडिएटस  का  ध्रायात

 4399.  थ्री  सानवेख  सिह  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ओषधि  तथा  औषध  इन्टरमी  डि०ट्स.के  आयात  के  लिए  सारिणीबद्ध  एजेंसी  को  प्रभार

 में  दी गई  अनुमति  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सरणीबद्ध  एजेंसियों  द्वारा  यह  प्रभार खर्च  किए
 बिना  ही  बसूल  किया  जा  रह

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-बार  इन  सारणीबद़
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 एजेन्सियों  को  इससे  कितनी  बचत
 हुई  और

 कया  सरकार  ने  यह  राशि  वसूल  कर  ली  है  ?

 रसायन  प्लौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्लार०  के०  जयचमा

 मुख्य  आयात  और  निर्यात  नियन्त्रक  द्वारा  अनुमोदित  फार्मूले  के  अनुसार  सरणीबद्ध

 अभिकरण  सविग  तथा  अन्य  प्रभारों  का  हकदार

 ओर  मुख्य  आयात  ओर  निर्यात  नियंत्रक  के  फार्मूले  के  अनुसार  निकाले  गए
 अआधिक्य  और  कमी  तथा  बंक  प्रभारों  के  सम्बन्ध  में  भी  बचतों  तथा  अन्य  भनषंगियों  को  सरणीबद्ध

 अभिकरण  द्वारा  औषध  मूल्य  समीकरण  खाते  में  दे  दिया  सरणीबद्ध  अभिकरण  मुख्य  आयात

 और  निर्यात  नियन्त्रक  के  फार्मूले  के  अनुसार  स्वीकायं  प्रभारों  को  अपने  पास  रखता  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  बतक  भ्रोषध  उच्योग  का  श्रेणीक  रण

 4400.  श्री  मानवेन्द्र  सिह  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लि०  ने  कोयले  के  आबंटन  के  मामले  में  बलक  ओऔषध  उद्योग  को  निम्न

 प्राथमिकता  वाली  श्रेणी  में  रखा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  उद्योग  का  श्रेणीकरण  करने  का

 यदि  तो  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  कोल  इंडिया  लि०  ने  उद्योगों  क  कोयले  के

 आबंटन  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  नियत  की  परन्तु  रेलवे  ने  कोयले  के  परिवहन  के  लिए  रेरूबे

 बैगनों  के  आवंटन  में  प्राथमिकता  नियत  की  रेलवे  ने  बड़े  औषधि  उद्योग  को  कोयला  ले  जाने  के  लिए

 वैगनों  के  आबंटन  के  मामले  में  कोई  अलग  से  प्राथमिकता  नहीं  दी  बड़े  औषधि  उद्योग  को  कोयले  के

 संचलन  के  लिए  सिफारिश  निर्दिष्ट  प्रायोजन  प्राधिकारी  रसायनਂ  वर्ग  के  अधीन  करते  इस

 थर्ग  क ेलिए  आबंटन  उसी  आधार  पर  किया  जाता  है  जिस  आधार  पर  अन्य  ऐसे  उच्च  प्राथमिकता

 प्राप्त  उपभोकता  क्षेत्रों  को  किया  जाता  है  जो
 ”  और  क्षेत्रों  से  भिन्‍न  होते

 कुबेत  धौर  इराक  में  इंजोनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  को  हुए  घाटों  की  जांच

 4401.  श्री  सुरेश  कुरूप  ै

 डा०  सुधीर  राय
 Ls  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि
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 क्या  सरकार ने  इंजी  नर्यारिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  की  दो  परियोजनाओं  अथरति

 कुवैत  में  ए०  बी०  एच०  पी०  और  इराक  में  सी०  एम०  बी०  पी०  जिनके  बारे  में  सरकारी  उपक्रमों

 संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  विस्तृत  ब्यौरा  दिया  गया  की  कोई  जांच  की

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ;

 यदि  अब  तक  कोई  जांच  नहीं  की  गई  तो  क्या  वह  अब  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  विषय  पर  पहले
 ही  विस्तृत  रूप  से  जांच  की  है और  समिति  की  सिफारिशों  पर  कारंवाई  ज॑ंसे  कि  सरकार  ने  स्वीकार
 किया  ई०  वी०  आई०  के  प्रबंधकों  सरकार  द्वारा  की  गई

 पग्रखिल  भारतीय  न्यायाधीश  संगम  द्वारा  की  गई  सांग

 4402.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विधि  प्रौर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  न्यायाधीश  संगम  ने  गत  अगस्त  में  प्रध।न  मंत्री  को  एक  ज्ञापन
 दिया  जिसमें  न्यायालय  फीस  और  जुर्माने  को  राज्य  वार  न्यायपालिका  विकास  निधि  में  जमा

 न्यायालयों  के  प्रबंध  का  कंप्पूटरीकरण  न्यायालयों  में  रजिस्ट्री  और  टेलेक्स  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 अधीनस्थ  न्यायिक  सेवा  के  सदस्यों  को  केंद्रीय  सेवाओं  के  बराबर  महंगाई  देनिक  भत्ता  और

 ब्रेहतर  वेतनमान  सवा  पोशाक  और  पुस्तकों  के  लिए  पर्याप्त  भत्ते  देने  और  प्रस्तावित  अखिल

 भारतीय  न्यायिक  सेवा  में  सभी  स्यायिक  अधिकारियों  को  सम्मिलित  करने  की  मांग  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  केंद्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  उस  पर  क्‍या  कार्रवाई
 करते  का  विधार  है  ।

 विधि  झोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  भारहाज  ):  ओर

 अखिल  भा  रतीय  न्यायाश्रीश  संगम  ने  अधीनस्थ  न्यायपालिका  की  सेबा  की  शर्तों  में  सुधार  की  मांत  करते

 हुए  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  भेजा  31  अगस्त  भौर  !  1985  को  हुए  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  और  विधि  मंत्रियों  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  भ्यायमू्तियों  के  संयुक्त  सम्मेलभ  अन्य

 बातों  के  अधीनस्थ  न्यायपालिका  की  सेवा  की  शर्तों  पर  विचार-विमर्श  किया  था  और  यह
 संकल्प  पारित  किया  था  कि  सभी  स्तरों  पर  अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  परिलब्धियां  और  अस्य

 सेवा  की  शर्तों  के  संबंध  में  ब्यापक  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  चूंकि  ये  मर्दे  मुख्य  रूप  से  संबढ़
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 राज्य  सरकारों  से  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 पंजाब  में  निर्वालनों  को  प्रत्याविष्ट  किया  जाना

 4403.  श्री  चित्त  महाता
 :  क्‍या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  हो  में  पंजशब  विधान  सभा  के  लिए  कुछ  निर्वाचन-स्षेत्रों  में  निर्वाचन

 प्रत्यादिष्ट  कर  दिए  थे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  निर्वाचनों  को  प्रत्यादिष्ट  किया  जाना  पूर्व  स्थापित  पद्धति  और  प्रक्रिया  के  अनुरूप
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विधि  भ्रौर  म्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एच०  पझार०  :  से

 उत्तर  और  केंद्रीय  सभा  निर्वायन-क्षेत्रों  क ेरिहनिंग  आफिसरों  ने  7  सितम्बर

 1985  को  श्री  गुरदयाल  सिंह  सैनी  जो  इन  दोनों  निर्वाचिनक्षेत्रों  से निदेलीय  अभ्यर्थी  के  रूप  में

 निर्वाचन  लड़  रहे  म॒त्य  के  कारण  इन  दोनों  निर्वाचन-क्षेत्रों  से  मब्नदान  प्रत्यादिष्ट  कर  दिए
 मतदानों  को  प्रत्यादिष्ट  किया  जाना  उस  तारीख  को  यथा  प्रवृत्त  लोक  प्रतिनिधित्व  1951
 की  धारा  52  के  अनूसार  था  ।

 उच्चतम  न्यायालय  भ्रौर  उच्च  न्यायालयों  में  कम्प्यूटर  लागू  करना

 4404.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विधि  झ्ौर  स्याय  मंत्री  उच्चतम  न्यायालय  ओऔर  उच्च

 स्पायालयों  और  राज्य  में  कम्प्यूटर  लागू  करने  के  बारे  23.7.1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्यांक
 169  के  उसर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उश्चतम  न्यायालय  के  कार्यकरण  में  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  लागू  करने

 तथा  मामलों  को  शी  प्र  निपटाने  के  लिए  एक  इलैक्ट्रानिक  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  राजस्थान

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति  लोढ़ा  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया

 प्रत्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 इसके  प्रथम  चरण  पर  प्राक्कलित  लागत  क्या  है  ?

 विधि  झोर  म्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  प्लार०  :  से

 भ्यायमृत्ति  श्री  जी०  एम०  लोढ़ा  ने  कम्प्यूटर  व्यवस्था  के  विषय  में  मोनोग्राफ  की  एक  प्रति  भेजी

 बह  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ओर  जापान  को  श्यायपालिका  में  कम्प्यूटर  ब्यवस्था  के  उनके  द्वारा
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 किए  गए  अध्ययन  पर  आधारित  इसमें  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कम्प्यूटर

 व्यवस्था  आरंभ  करने  की  परिकल्पना  की  गई  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  कंप्यूटर

 लगाने  का  प्रश्न  सरकार  के
 ध्यान

 में

 राज्यों  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  मार्गदशन  के  प्रन्तगंत  स्थापित  उश्योग

 4405.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनमे  से  कितने  उद्योग  बन्द  पड़े  हैं  और  उनमें  कितनी  पूंजी  लगाई  गई

 किसने  उद्योगों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  कितने  उद्योग  रुग्ण  पड़े  हैं  तथा  उनके

 रुग्ण  हो  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  कितने  रुग्ण  उद्योगों  को  कार्यसक्षम  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ?

 प्रोद्चोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  1978-79  से

 1983  84  तक  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  शुरू  होने  के  स्थापित  नए  एककों  उच्चोग  और

 कारीगर  पर  आधारित  एकक  )  की  कुल  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है|

 देश  में  बंद  पड़े  ओद्योगिक  एकक  ओर  उसमें  लगाई  गई  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  सूचना  इस

 मंत्रालय  में  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  1984

 के  अंत  तक  अधिसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  लघु  उद्योग  एककों  की  संख्या
 8',647  साथ-साथ  या  अकेले  चलने  वाले  आंतरिक  ओर  बाह्य  दोनों  ही  अनेक  प्रकार  के  कारण

 ओद्योगिक  रुग्णता  के  प्रति  उत्तरदायी  दोषपूर्ण  प्रबंध  में  वित्तीय  नियंत्रण  +

 स्रोतों  को  अन्यत्र  अनैसंघान  और  विकास  पर  अपर्याप्त  प्रौद्योगिक  ओर
 मशीनरी  का  गत  प्रयोग  होना  खराब  भ्ौद्योगिक  मांग  में  कच्चे  वित्त  और  अन्य

 निविष्टियों  की  कमी  तथा  अवस्थापना  संबंधी  अड  चनें  आदि  ओद्योगिक  रुग्णता  के  प्रमुख  कारण  हैं  |

 1984  के  अंत  तक  81,641  रुणण  खघु  उद्योग  एककों  में  से  लगभग  6000  एककਂ  को

 पुनरुज्जीवित  करने  के  लिए  जीथ्यक्षम  माना  गय
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 विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1978-79  से  1983-84  तक  स्थापित  किए

 का  नाम  गए  लघु  उद्योग  और  कारीगर  पर  आधारित

 नए  एककों की  कुल  संख्या

 2

 ््ः

 3  या

 1.  आंध्र  प्रदेश  145433

 2.  असम  11469

 3...  बिहार  135527

 4...  गुजरात  118185

 5...  हरियाणा  34210

 6.  हिमाचल  प्रदेश  21326

 7...  जम्मू  और  कश्मीर  5328

 8...  कर्नाटक  45260

 9...  मध्य  प्रदेश  89573

 10.  केरल  58428

 11...  महाराष्ट्र  136158

 12.  मणिपुर
 5864

 13.  मेघालय  4130

 14,  नागालंण्ड  3283

 15.  उड़ीसा  318688

 16,  पंजाब  55030

 17.  राजस्थान  40258

 18.  सिक्किम  *  24

 19.  भिपुरा  3370

 20.  उत्तर  प्रदेश  216060
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 21...  पश्चिम  बंगाल  28738

 22...  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  171

 23...  तभिल  नाडु  64633

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  699

 25.  अण्डीगढ़  584

 26.  दादर  और  नगर  हवेली  90

 27.  दमन  और  द्वीव  1984-85  से  जिला  उद्योग  केन्द्र  ने

 कार्य  शुरू  किया

 28.  मिजोरम  1048

 29.  पाण्डिचेरी  1240

 जोड़  :  1545032

 [  भ्रमुबाद  ]

 रिलबे-नकलेसाइड  को  ध्रधिक  कीसत  वसूल  करता

 4406.  भी  बिलाख  मत्तेमबार  :  क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ग्लिबेनक्लेमाइड  का  देश  में  निमाण  किया  जाता

 यदि  तो  इस  औषधि  का  निर्माण  करने  वालो  कम्पनियों  के  नाम  कया

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  ओषध  को  क्‍या  कीमत  निर्धारित  को  गई  है  और  कम्पनियों

 द्वारा  अपनी  निर्मित  औषधियों  की  दया  कीमत  वसूल  की  जा  रही  ओर

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कम्पनियां  अपनी  निर्मित  औषधियों  की  अधिक  कीमत  वसूल  कर  रही
 और

 (¥)  यदि  तो  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्यां  कदम

 उठाए  गए  हैं
 ?  +

 रसायन  प्रोर  पेह्ो-रसायन  विभाग  में  राय  मंत्री  ध्रार०  के०  जयचशा  :
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 न  -  का  का  ममशननननिनिककीी  कक  ——  कक पएस्‍न्‍पस्‍रक्‍रणयणथणख/पखपय ऊूप+प+

 संगठित  क्षेत्र  में  में०  हैकस्ट  ग्लाइवेन्कलामाहड  के  एकमा्र  निर्माता  हैं  ।

 से  (8)  ग्लाइवेन्कलामाइड  के  लिये  औषध  आदेश  के  अधीन

 प्रचलित  9800  रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०  मूल्य  में  औषध  आदेश  फार्मुलेशनों  के  अधीन
 2458  रुपये  प्रति  कि०  ग्राम  तक  कटोती  की  गई  थी  ।  इस  ओषध  पर  आधारित  फार्मूलेशनों  के  लीडर

 मूल्यों  में
 भी

 5  मि०  ग्रा०/गोली  के  कटौती  के  पेक  के  लिए  उत्पाद  शुल्क  सहित  उच्च  रुपये  से

 उत्पाद  शुल्क  के  बिना  5.98  रुपये  तक  कटौती  की  गई  कम्पनी  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय
 में  एक  रिट  याचिका  दायर  कर  दी  शी  और  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  ग्लाइवेन्कलामाहड  बल्क  ओषध

 और  इस  ओषध  पर  आधारित  फार्मुलेशनों  के  मूल्यों  में  संशोधन  क॑  सरकार  के  आदेशों  को  रह  कर  दिया

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  ऊैसले  के  विरुद्ध  भारत  क॑  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  विशेष  अनमति

 याचिका  दायर  की  गई
 ह

 प्रपतो  झ्रौषधियों  के  मुल्य  बढ़ाने  का  झ्रनु रोध  करते  बाली  कम्पनि  यां

 4407.  श्री  विष्णु  मोदी  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  बर्ष  और  से

 31  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  भोषधियों  के  मूल्य  बढ़ाने  हेतु  आवेदन  किया  है  तथा

 इनके  उत्पादों  के  नाम  क्या

 प्रत्येक  उत्पाद  के  एक-एक  पैक  का  पहले  मूल्य  क्या  था  और  प्रत्येक  मामले  में  वृद्धि  करने

 की  अनुमति  दी  गई  ओर

 प्रत्येक  मामले  में  मूल्य  वृद्धि  के  आधार  क्या  हैं  ?

 रसायन  झोर  पेटो-रसायन  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  के०  जयचमा  :  से

 औसतन  प्रत्येक  सप्ताह  फार्मूलेशनों  के  15  से  20  पैकों  के  मूल्य  संशोधित  किये  बये  हैं  उन

 फार्मूलेशनों  की  संक्या  जिन  फार्मूलेशनों  के  मूल्य  प्रश्नाधीन  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  किये  गये

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूछे  गये  ब्योरों  के  एकत्र  में  लगने  वाले  समय  और  प्रयासों  की  तुलना  में  प्राप्त

 होने  वाले  वित  परिश्रम  लाभप्रद  नहीं  होंगे  ।

 झनिवासो  भा  रतीयों  को  उच्चयोग  स्थापित  करते  के  लिए  उ।लबण्ध  रियापतें

 4408.  प्रो०  पौ०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनिवासी  भारतीयों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  रियायतें  दी  गयी  और

 इस  प्रकार  राज्य-वार  कितने  द्रद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  ओर  उनका  ब्योरा  कया  है  ?
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 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राष्ष्य  मंत्री  एस०  :

 संलग्न

 1985  में  विशेष  स्वीकृति  समिति  का  गठन  हो  जाने  के  बाद  से  अनिवासी

 भारतीयों  को  115  आशय-पत्र/अनुमति  पत्र/औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  आई०

 पंजीकरण  जारी  किए  गए  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  परियोजनाएं

 कार्याग्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।
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 अनिवासी  भारतीय/भारतीय  राष्ट्रीयता  वाले/मूल  अनिवासी  भारतीय  को

 उपलब्ध  सुविधाएं  ।

 1.  अनिवासी  भारतीयों  को  निवासी  भारतीयों  के  बराबर  ही  महत्व  दिया  जाता  उनके

 2

 3

 विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  यदि  उनके  द्वारा  औद्योगिक  एकक  स्थापित

 किया  जाना  अपेक्षित  निवासी  भारतीयों  पर  ल  गू  मानदण्डों  के  अनुसार  ही  विचार

 किया  जाता  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उनके  द्वारा
 अपेक्षित  पूंजीगत  माल  के  आयात  हेतु  उन्हें  वर्ष  1985-88  की  आयात  नीति  के  पैरा
 166  से  7।  के  अन्तर्गत  ढिए  गए  ब्योरे  के  अनुसार  कुछ  विशेष  सुविधाएं  दी  गई

 पूंजीगंत  माल  के  आयात  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  को  दी  जाने  वाली  विशेष

 सुविधाएं  कैवबल  उन  लोगों  तक  ही  समिति  जो  स्थायी  रूप  से  रहने  के  लिए  भारत

 वापिस  आ  रहे  इन  विशेष  सुविधाओं  के  अनिवासो  भारतीय  उन  पूंजीगत
 वस्तुओं  का  आयात  कर  सक्षते  जो  स्वदेशी  रूप  से  उपलब्ध  है  बशर्तें  कि अपनी  निजी

 विदेशी  मुद्रा  से  ही  आयात  के  लिए  पूर्णतया  वित्तीयन  करें  और  आयात  की  जाने  वाली

 वस्तु  को  आयात  पर  नीति  के  अनुसार  प्रतिबंधित  न  हो  ।

 अनिवासा-भा रतीय  किसी  के  साथ/स्वामित्वाधीन  फर्मों  या  लिमिटेड  कम्पनियों

 सम्पदा  व्यवसाय  में  रत  कम्पनियों  को  में  स्वदेश  वापस  न  ले  जाने

 की  शर्त  पर  100  प्रतिशत  तक  का  पूंजी  निवेश  कर  सकते  वे  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 और  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  नियमों  और  विनियमनों  के  अनुसार  पोर्टफोलियों

 निवेश  भी  कर  सकते

 स्वदेश  में  घापस  जाने  के  आधार  अनिवासी  भारतीय  40  प्रतिशत  या  74  प्रतिशत

 की  योजमा  के  अन्तगंत  निवेश  कर  सकते  40  प्रतिशत  योजना  के  अनिवासी

 भारतीय  विद्यमान  या  नई  कम्पनियों  के  नये  निगंमों  में  सावंजनिक  तये  निगम

 में  40  प्रतिशत  के  जरिये  पूंजी  को  बढ़ाकर  निवियोजित  पूंजी  और  उससे  होने
 बाली  आय  को  स्वदेश  ले  जाने

 के
 लाभों  को  उठाते  हुए  निवेश  कर  सकते
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 74  प्रतिशत  की  योजना  के  अनिवासी  भारतीय  कम्पनी  प्राथमिकता  बाले
 किसी  भी  उद्योग  और  मिर्यातोस्मु्च  उद्योग  में  निवियोजित  पूंजी  और  उससे  होने  वाली
 आय

 को  स्वदेश  ले  जाने  का  पूरे  लाभ  उठाते  हुए  कम्पनी  की  इक्विटो  पूंजी  का  74
 प्रतिशत  तक  का  निवेश  कर  सकते  दूपरे  उच्चोगों  में  भी  74  प्रतिश्ष  योजना  के

 अन्तगत  निवेश  किया  जा  सकता  है  बशर्ते  कि  अनिवासी  भारतीय  निवेशकर्त्ता  60

 प्रतिशत  उत्पादन  के  निर्यात  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  75

 प्रतिशत  की  वचनबद्धता  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  अनिवासी

 भारतीय  74  प्रतिशत  योजना  के  अन्तर्गत  3,  4  या  5  सितारा  होटल

 हस्पतालों  तथा  जटिल  प्रकार  के  नैदानिक  केन्दों  में  भी  निवेश  कर  सकते  हैं  ।

 पझनिवासी  मारतीयों  को  जारी  किये  गये  प्राशमपत्र/प्रनुमति  पत्र/ध्रौद्योगिक

 राज्य  (30-9-85

 3

 शान प्रदेश न 7 दावर और नगर हवेली ना न+ 2 दिल्ली 2 गुजरात 5 5 दमन ओर द्विव तन ्ा हरियाणा न 5 7 हिमाचल प्रदेश 2 जम्मू और कश्मीर न -- कर्नाटक न 3 5 महाराष्ट्र 7 9 मध्य प्रदेश 2 उड़ीसा +-++ 2 पंजाब नर स्वीकृति सचिवालय प्राई० हि कक का "५ उन जन «ंरनमननगनगन जनम नन«»मननमनन
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 2  3  4

 रा  राजस्थान  न+  न  १4

 तमिलनाडु  ]  3  6

 उत्तर  प्रदेश  1  4  12

 प०  बंगाल  ब+  न्न+  1

 6  39  70

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  विसंगतियां

 4409.  डा०  कृपा  सिंधु  भोई  है
 Sto  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  |

 श्री  मोहम्मद  महफूज  भलोी  खा»  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  कमला  प्रसाद  शावत
 श्री  ग्रनन्‍्त  प्रसाद  सेठी

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  चिकित्सा  विभाग  के  कार्यकरण  के

 बार ेमें
 ।7  1985  के  आफ  इन्डियाਂ  में  इन  डेसू  मेडिकल  सविसेजਂ

 शीर्षक  से  तथा
 17  1985  के  ही  में  भी  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  हां  ,  तो  क्या  बिना  टेन्डर  आमन्त्रित  किए  2  लाख  रुपये  से  भी  अधिक  की  औषधियां
 स्थानीय  बाजार  से  खरीदी  गई

 डेसू  को  क्षय  रोग  से  ग्रस्त  के  जिनकी  संख्या  बहुत  अधिक  एक्स-रे  की  कोई
 s. व्यवस्था  नहीं  है

 स्टाफ  कार  की  व्यवस्था  तथा  डेसू  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  को  स्थानीय

 खरीद  के  अधिकार  संबंधी  अन्य  अनियमितताओं  ओर  बिसंगतियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  सरकार  का  डेसू  में  चिकित्सा  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कया  कार्य -
 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहम्मद  खां  :  हां  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्पान  एक  नियमित  प्रणाली  के  जरिये  कोटेशन  मंगाने
 के  बाद  तथा  चिकित्सा  बोर्ड  और  भण्डार  क्रय  समिति  की  सिफारिशों  पर  दवाइयां  खरीदता  अगस्त
 से  1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  आपात  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  मुख्य
 चिकिस्सा  अधिकारी ने  पार्टियों  से  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  का  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदन  कर  दिए  जाने

 170
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 बा  ४ अक्‍क६क।४।थप।प:प) लिए यम  पक  दिए

 के  बाद  लगभग  लाख  रुपये  की  मुख्य  दवाइयां  खरीदने  के  लिए  आडंर  विए  इनके
 आवश्यक  कार्यवाही  पूरी  करने  के  बाद  अगस्त  1985  से  1985  तक  की  अवधि के
 दोरान  सुपर  बाजार  से  भी  लगभग  6  लाख  रुपये  की  राशि  की  दवाइयां  खरीदी  गई

 वर्ष  1982  के  दोरान  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  लगभग  337  कमंचारियों  को

 जिनके  बारे  में  क्षय  रोग  से  ग्रस्त  होने  का  संदेह  जांच  कराने  और  आवश्यक  उपचार  कराने  की

 सलाह  दी  गई  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  कमंचारियों  को  बाजार  में  एनस-रे  कराने  के  लिए
 कहा  जाता  तथा  अनुमोदित  दरों  पर  उन्हें  प्रभारों  की  प्रतिपूर्ति  की  जाती  है  ।

 निरीक्षण  करने  और  समुचित  चिकित्सा  सेवाएं  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रशासनिक

 दलील  पर  मुख्य  चिकित्मां  अधिकारी  को  1984  में  स्टाफकार  उपलब्ध  कराई  गई

 कालिक  स्थिति  में  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  क्रो  1000  रुपये  तक  की  दवाइयां  खरीदने  का  अधिकार

 है  तथा  यह  राशि  पूरे  वित्तीय  वर्ष  में  10,000  रु०  से  अधिक  नहीं  होनी  षबाहिए  ।

 (5)  अपने  कमं  चारियों  को  बेहतर  चिकित्सा  सूविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  डेसू  द्वारा  सतत

 प्रयास  किए  जा  रहे

 सातवीं  योजना  ध्रवधि  के  दोरान  बिजली  बोडों  को  हानि

 4410  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  के  अनुमान  के  बिजली  बोर्डों  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  दौरान  लगभग  11.757  करोड़  रुपये  की  हानि  और

 क्‍या  सम्भावित  हानि  को  रोकने  के  लिए  टैरिफ  दरों  में  वृद्धि  करने
 का  प्रस्ताव है

 ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :  योजना  दस्तावेज  के

 अनसा र  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  बिजली  बोर्डों  की वाणिज्यिक  हानियां  1984-85  5  की

 दरों  पर  लगभग  11.757  करोड़  रुपये  सहायता  के  ओर  अधिक  हो  जाने  का

 अनुमान  है  ।

 (a)  बिजली  1948  के  अम्तर्गत  बरों  को  लागू  करने  तथा  उनमें

 संशोधन  करने  का  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  अधिकार  1-4-1985  से  अधिनियम  में  एक

 संशोधन  के  एक  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  इस  प्रकार  से  कार्य  का  संचालन  करना  होगा

 और  अपनी  दरों  क  |  समायोजित  क  रना  होगा  कि  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  बोर्ड  की  जमा  पूंजी  का  3

 प्रतिशत  से  कम  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  उच्च  म

 111
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 बहुराष्ट्रीय  शरोषध  कम्पनियों  के  प्रनुसंघान  कार्य  का

 4411.  डा०  दी०  एल०
 शलेश

 .  ]
 लय

 रंगे
 ५  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 प्रो०  राभकृष्ण  मोरे  है|

 क्‍या  उनका  ध्यान  दिनांक  ने  बहुराष्ट्रोय  के  के  नई  दिल्ली  में

 बेनिफिट्स  फ्राम  एम०  एन०  सी०  ड्रग  फाम्‌  स  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रक।शित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यवि  तो  क्या  सरकार  ने  भारत  में  बहुराष्ट्रोय  औषध  कम्पनियों  के  पनपने  के  संबंध

 में  कोई  अध्ययन  किया  है  जिनके  द्वारा  विदेशों  में  स्थित  अपनी  प्रमुख  कम्पनियों  का  परोक्ष  रूपसे

 सहायता  करने  हेतु  भारत  में  अनुसंधान  कार्य  पर  50  करोड़  रुपये  ख  करता

 यदि  तो  उस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  अनेक  बहु  राष्ट्रीय  यूनिटों  के  संबंध  में  पैकिंग  सामग्री  सहित  कच्चे  माल  के  आयात

 पर  विदेशी  मुद्रा  पर  व्यय  बढ़ता  जा  रहा  है  और  यह  वृद्धि  50  प्रतिशत  से  अधिक

 (2)  यदि  तो  मे  यूनिट  कोन-कोन  सी  और

 सरकार  का  विचार  उन  यूनिटों  के  विरुद्ध  कया  कदम  उठाने  का  है  जो  क्षेत्र  में

 उच्च  प्रौद्योगिको  वाले  ओषधों  के  उत्पादन  के  नाम  पर  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  हैं  ?

 ल्‍
 स्सायन  प्लोर  पेट्रो  रसामन  विभाग  में  राज्य  संत्रो  प्रार०  के०  जयचस

 से  आयात-निर्यात  नीति  के  अनुसार  कच्चे  मालों  के  आयात  की  अनुमति  है

 । कथ्षमी-कार आयातों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं आाइनिंग एंड ख़लाइड मक्तो तरो कारपोरेशस लिमिटेड को कोयले झोर लिरताइट की सप्लाई भी एच० एन० मस्जे गौड़ा : क्‍या उच्चोग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : क्‍या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माइनिंग एन्ड अलाइड मशीनरी
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 व््लछ  कनन्‍»कनन-न,ी  नाना  वनिननन७ण७--७ननननननननमन+ न  म2लक  ज०  3  न  ननगनन का  लिखना

 रेशन  दुर्गापुर  की कोयला  और  लिग्गाइट क्षेत्र  की  सप्लाई  के  मामले  मे  इन  क्षेत्रों  का  उपयुक्त

 समर्थन  नहीं  मिल  रहा  हालांकि  उसे  उच्चतम  तकनीकी  क्षमता  प्राप्त  है  तथा  इसके  टेंडर  फी  राशि
 सबसे  कम  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 और  वर्ष  1984  भौर  1985  के  दौरान  सरकारी

 क्षेत्र  स ेविभिन्न  अन्य  उपक्रमों  को  मशीन  और  उपकरण  सप्लाई  करने  के  लिए  दिए  गये  टंडरों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 माइनिंग  एंड  अलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  सहायता  के  लिए  क्या
 वाही  करने  का  विचार  है  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  रूप  में  वह  अच्छा  काम  कर  सके  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  क्रपादेश
 देने  के  लिए  निविदाओं  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  सम्बड  वाणिज्यिक  और  तकनीकी  बातों  पर  आधारित

 होता  किन्तु  अन्य  के  साथ-साथ  कोयला  क्षेत्र  से  क्रयादेश  देने  के  लिए  एम०  ए०  एम०  सी०  को
 सम्भव  समथ्थंन  विया  गया  है  ।

 कुछ  प्रमुख  उपाय  किये  गये  हैं  जिनमें  दोावधि  क्रयादेश  प्राप्त  करने
 बे

 सहायता
 विद्यमान  सुविधाओं  का  आधुनिकीक रण  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  की दृष्टि  से  प्रबन्ध

 जबूत  और  संगत  वित्तीय  सहायता  देना  सम्मिलित  है

 कोयले  के  मल्य  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाना

 4413.  श्री  बा  लासाहेब  बिखे  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  चंपरमेन  ने  कहा  है  कि  भारत  में  कोयले  के  मूल्य भी  पेट्रोल
 के  मूल्य  की  तरह  ऊंचे  जेसा  कि  14  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कोयले  के  मूल्य  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  एक  दशक  पूरा  होने
 के  अवसर  पर  कोल  इंडिया  लि०  के  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  निदेशक  ने  कोल  इंडिया  लि०  तथा  इसको  सहायक

 कम्पनियों  के  कर्मचारियों  को  एक  अपील  के  रूप  में  संबोधित  इस  अपील  में  उन्हें  ने  कोयला

 उद्योत्त  के  राष्ट्रीयकरण  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  तथा  कम्पनियों  के  निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के

 लिए  कहा  |  इस  अपील  में  उन्होंने  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  निर्धारित  उद्देश्यों  की

 पृथ्ठभूमि  में  उद्योग  के  वास्तविक  निष्पादन  की  कुछ  विशेष  बातों  का  उल्लेख  उन्होंने  विभिन्‍न

 मुद्दों  पर  एक  पत्रकार  सम्मेलन  को  भी  संबोधित  किया  |  समाचार  पत्रों  ने  इस  पत्रकार  सम्मेलन  के
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 नन-..ननीोबीनगबजग'्नत:-नी>ोंफाइइ स्‍  िौौ|्ञाच्ा

 समाचार  आदि  विभिन्‍न  प्रकार  से  प्रकाशित

 कोयले  की  खान-महाना  कीमत  मजदूरी  तेल  और  चिकनाई

 आदि  जैसी  उत्पादन  सामग्री  की  लागत  में  वृद्धि  पर  विचार  लागत  अध्ययन  के  बाद  नियत  की

 जाती  है|

 कोयला  कम्पनियों  को  एफ  सुदृढ़  वित्तीय  आधार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  उन्हें  आगामी  वर्षों

 में  कोयले  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पूर्णतया  तंयार  करने  के  विचार  से  उनमें  उत्पादन  तथा

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  कोयला  कम्पनियों  में  उत्पादन  बढ़ाने  तथा

 दकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  तरीके  अपनाये  गए  हैं  जिनमें  यह्‌  उपाय  शामिल  हैं  :  नई  खानों

 में  पहले  ही  उपलब्ध  खनन  क्षमता  का  पूर्णतर  उपकरणों  का  बेहतर  इस्तेमाल  तथा

 रख  सामग्री  सूची  पर  अधिक  कड़ा  नियंत्रण  और  भंडार-सधामग्री  के  उपयोग  में

 अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  तथा  अनुशासन  लागू  करके  जनशक्ति  का  बेहतर  इस्तेमाल  और  बेशी

 कामगारों  का  पता  लगाकर  उचित  प्रशिक्षण  के  बाद  उनक्रा  इभारती  लकड़ी

 आदि  दुलंभ  उत्पादन-सामग्रियों  की  वेहतर  तोब्रतर  संचलन  तथा  प्रणालीबद्ध  वितरण  द्वारा

 खान  मुहाना  स्टकों  में  नई  परियोजनाएं  शीघ्रता  से  एवं  समय  पर  प्री  करना  तथा  कानून
 एबं  व्यवस्था  में  सुधार  ओर  बिहा  र-बंगाल  कोयला  क्षेत्रों  मे ंमाफिया  गिरोहों  के  क्रियाकलाप  पर

 नियंत्रण  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  को  विशालापलनम  स्थित

 तेल  शोधक  का  रखाने  में  हड़ताल

 4414.  श्री  एत०  एम०  भट्‌टस  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  विशाखापत्तनम  स्थित  तेल  शोधक  कारखाने  के

 हाल  ही  में  लगभग  42  दिनों  तक  हड़ताल  पर

 कया  हड़ताल  करने  वालों  में  कारपोरेशन  के  लिए  कारये  कर  रहा  एक  विदेशी  भी  शामिल

 यदि  तो  कर्मचा  रियों  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 *  कया  इस  बारे  में  कोई  समझौता  हुआ  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नथल  किशोर  :  (१)

 नहीं  ।
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 इन  मांगों  में  सेवा  से  मृक्त  कराए  गए  कर्मचारियों  को  काम  पर  कर्मचारियों  के
 विरुद्ध  कोई  कारंवाई  नहीं  किया  सुविधाएं  मुहैया  करना  और  सुरक्षा  के  पूर्वोपाय  करना  आदि

 शामिल

 हां  ।

 टी०  पो०  ए०  पश्रायात  करमे  सम्बन्धी  नीति  में  ढील

 के  कारण  उत्पन्त  समस्याएं

 4415.  5.  डा०  चिस्ता  सोहत  है|
 »  :  क्या  उच्चयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  जी०  थिजया  रामसाराब  |

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  टी०  पी०  ए०  जो  कि  डी०  एम०  टी०  की  तुलना  में  श्रेष्ठ

 फाइबर  है  के  आयात  के  लिए  आयात  नीति  में  ढील  दिए  जाने  के  कारण  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई

 और

 क्‍या  सरकार  ते  डी०  एम०  टी०  निर्माताओं  को  पुरानी  मशीनें  और  प्रौद्योगिकी  आयात

 करने  की  अनुमति  देने  के  पू॒ववर्ती  निर्णय  की  जांच  की  है  ?

 रसायन  झोौर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचसा  सिह )  :  टी०

 पी०  ए०  और  डी०  एम०  टी०  के  लिए  आयात  नीति  में  झुकाव  की  प्रवृति  नहीं  है  क्‍योंकि  ये  दोनों  मर्दे

 आयात  नीति  की  अनुसूची  ]  के  अधीन  आती  पोलिएस्टर  फाइबर  तथा  याने  के  उत्पादन  के  लिए

 डी०  एम०  टी०  तथा  टी०  पी०  ए०  दोनों  वैकल्पिक  कच्चे  माल

 नहीं  ।

 डी०  एम०  टी०  झौर  पी०  टी०  ए०  का  उत्पादन

 4416,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में
 डी०  एम०  टी०  और  परी०  टी०  ए०  का  विषय  में  वर्षबार  कितना

 उत्पादन  हुआ

 कया  यह  सच  है  कि  डी०  एम०  टी०  के  नहीं  बल्कि  पी०  टी०  ए०  के  उत्पादन  के  लिए

 सूदूर  पूर्व  में  अधिक  नये  संयंत्र  स्थापित  किए  जा  रहे  और

 क्‍या  यह  सच  है
 कि

 आई०अई०सी०
 की

 रिपोर्ट
 के  अनुसार  लानत की  दृष्टि  से  पी०टी०

 ए०  अधिक  सस्ता  कच्चा  माल  है  !

 रसायन  ओझोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रार०क०  कप गा  :  बर्ष
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 1980-81  गौर  1982  के  दोरान  डी०  एम०  टी०  और  पी०  टी०  ए०  का  विश्व  उत्पादन  निल्‍न  .

 प्रकार  सूचित किया  गया
 -

 डी०एम०  टी०  पी०  टी०  ए०  टी०  ए०  सहित

 1980  34,95,000  23,05,000

 1981  38,35,000  25,10,000

 1982  41,00,000  27,70,000

 सरकार  इससे  अवगत  नहीं

 डी०  एम०  टी०  और  पी०  टी०  ए०  पालिस्टर  के  निर्माण  के  लिए  पैकल्पिक  कच्चे  माल

 यदि  डो  एम० एम०  टी०  और  पी०  टी०  ए०  दोनों  के  मूल्य  बराबर  तो  पी०  टी०  ए०  अधिक  लागत

 दक्ष  कछचा  माल  होगा  ।

 वेस्पा  एक्स  ०  ई०  स्कटरों  की  कोमतों  में  बद्धि

 4417.  थी  ध्रामम्द  सिह  ]  रथ
 »  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  क्रीबल्लभ  पाणिप्रही

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  क्‍या  सरकार  द्वारा दो  पहिये  मोहर

 साइकिलों  और  मोपेड्स  के  गैर-सरकारी  निर्माता  अपने  वाहनों  की  कीमतों  में  मनमानी  वृद्धि  न  करें

 उन  पर  कोई  नियन्त्रण  लागू  किया  गया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  स्पोरा  क्या

 क्या  मैसर्स  लोहिया  मशीन्‍्स  लिमिटेड  इच्छुक  खरीदारों  से  बहुत  अधिक  संख्या  में

 जप्रिम  धम  के  रूप  में  राशि  एकत्रित  करने  के  बाद  वेस्पा  सी०  सी०  को  कीमतों  में

 माने  ढंग  से  काफी  वृद्धि  करके  इसकी  कीमत  लगभग  9000  रु०  कर  दी

 यदि  तो  कीमतों  में  कितनी  वृद्धि  की
 गई  है  तबा  इसके  क्या  कारण

 (e)  क्या  सरकार  ने  वेस्पा  सी०  सी०  की  लागत  ढांचे  का  विस्तृत  अध्ययन

 फिमा[है  अधवा  करने  का  विज्ञार  यह  तो  किसके  माध्यम  से  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कीमतों  में  मनमाने  ढंग  से  को  ग  ई  वृद्धि  को  समाप्त  कराने  या

 इच्छुक  खरीदारों  से  एकत्रित  की  गई  अग्रिम  राशि  ब्याज  समेत  वापिस  विखबाने  का  और
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 ऑफ  सलसरईाहपइडॉइ5ड़सकससस अ  ७-००...

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झौक्ोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एस»  :  और  मोटर

 गाड़ियों  की  कीमतों  पर  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं

 और  लोहिया  मशीन्ध्त  लिमिटेड  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  लोहिया  स्थूटर
 के  कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य  शुल्क  को  के  9,600  रुपये  से  बढ़कर

 11,355 55  रुपये  होने  के कारण  निम्नलिखित  हैं  :---
 ह

 (1)  मुद्रा-दरों  में  घट-अढ़  के
 कारण  स्कूटर  में  प्रयुनतत  आथातित  हिस्से-पुओं  की  लागत  में

 और

 (2)  अलौह  आदि  जैसी  अन्तर्वस्तुओं  की  कीमतों  में

 वृद्धि  ।

 (३)  नहीं  ।

 और  मैसरस  लोहिया  मशीन्‍्स  लिमिटेड  ने  बताया  है  कि  60  दिनों  की  निर्दिष्ट

 अवधि  के  अन्दर  आवेदकों  को  धनराशियां  लौटाई  जा  रही

 ऊर्जा  के  गर-पारम्परिक  साधनों  सम्बन्धो  कार्यकारी  दल

 4418.  श्री  के०  राममति  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऊर्जा  के  गै  र-पारम्परिक  साधनों  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  सिफारिशें  की  और

 उस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  बसम्त  :  और  अपारंपरिक  ऊर्जा  त्रोत  विभाग
 की  अध्यक्षता  में  अपारंपरिक  ऊर्जा  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  करने  के  लिए  एऐौजना
 आयोग  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  ने  इस  कार्यक्रम  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  5574.07  करोड़  रुपयै  के
 खर्च  की  सिफारिश  की  कार्यकारी  दल  की  क्षेत्र-सम्बन्धी  सिफारिश  संलग्न  में  दर्शायी
 गई  योजना  आयोग  ने  412  35  करोड़  रुपये  का  खर्चा  अनुमोदित  किया  इस  श्षत्र  से  संबंधित
 क्षेत्रीय  आवंटन  संलग्न  में  दिए  गए
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  हेतु  कायंकारी  दल  द्वारा

 किए  गए  क्षेत्रीय  आवंटन  को  दिखाने  वाला  विवरण

 क्रम  संख्या  क्षेत्र  सातवीं  योजना  (1985-90)  में  कुल

 पर
 ?  3

 1...  पारिवारिक आकार  के  बायोगैस  संयंत्र  525-00

 2...  सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस  संयंत्र  106.00

 3.  आायोगैस  में  विकास  एवं  अनुसंधान  10.00

 4...  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  544.00

 5.  सौर  तापीय  ऊर्जा  460.40

 6...  ग्रामीण  नवीकरणीय ऊर्जा  प्रणालियां  115.00

 7...  पबन  ऊर्जा  101.68

 8...  बायोमास  223*,00

 9...  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हों  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  85.00

 10.  शहरी  अपशिष्ट  कार्य  क्रम  522.00

 11...  भारवाही  पणरु  शक्ति  90.00

 12...  बैटरी की  शक्ति  से  चलने  वाले  वाहन  23.75

 “13.  हाइड्रो  डायनामिक्स  80.00

 14...  भू-तापीय  ऊर्जा  40.00

 15...  ऊर्जा  के  रासायनिक  स्रोत  10.00

 16...  महासागर  ऊर्जा  42.00

 17...  हाइड्रोजन  ऊर्जा  65.00

 18.  माहक्रो  हाइडेल  संयंत्र  $06.20
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 1  2  3

 19.  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग के  क्षेत्रीय  कार्यालय  6.12

 20.  सूचना  एवं  प्रचार  कार्यक्रम  5.92

 5574.07

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  हेतु  योजना  आपोग

 द्वारा  किए  गए  क्षेत्रीय  आवंटन  को  दिखाने  बाला  विवरण

 करोड़ों  में  )

 ऋ०  सं०  क्षेत्र  आवंटन

 2  3

 (i)  सोर  तापीय  ऊर्जा  32.00

 (1)  सौर  प्रकाशबोल्टीय  कार्यक्रम  27.00

 (iii)  .  बायोगेस  कार्य  कम  200.00

 बायोगैस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  177.00

 सामुदायिक  एवं  संस्थागत  बायोगैस  संयंत्र  17.00

 अनुसंधान  एवं  बिकास  6.00

 (iv)  पथन  ऊर्जा  कार्यक्रम  20.00

 (५).  बायोमास  25.00

 डम्गत  प्रकार  के  चल्हों  को  राष्द्राय  परियोजना  40.00

 शहरी  प्रपशिव्ट  कार्यक्रम  14.00

 भारबाही  पशु  शक्ति  5.00
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 क्‍या यह  2  3

 (४५)  अर्जा  के  प्रस्य  तवोकरणीय  जोत  34.85

 (५)...  प्रामीण  नबोकरणोय  ऊर्जा  प्रणालियां  0.50

 (2)...  सूचना  एवं  सार्वजनिक  शिक्षा  का  यक्रम  3.00

 (33)...  प्रत्रारंपरिकर  ऊर्जा  खोत  विमाग  के  क्षेत्रोय  कार्यालय  0.65

 सहयोग  एवं  प्रशिक्षण  0.35

 (४५).  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्राधिकरण

 योग  :

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  पदोस्नति  में  श्रारक्षण

 449.  भरी  प्रमादि  चरण  दास  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनेक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हाल  ही  में  समयबद्ध  पदोन्नति

 नीति.शुरू  की  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 पदोन्नति  हेतु  बनाई  गई  रोस्टर  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई

 क्या  उक्त  नीति  से  पदोन्नति  में  आरक्षण  सम्बन्दी  सरकपर  निदेशों  का  सीधा  उल्ल्ंश्नन
 होता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  और  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  आफ  पब्लिक
 की  मंजूरी  के  बिना  उक्त  नीति  लागू  की  गई  और

 यदि  तो  इस  नीति  को  लागू  करने  के  कया  करण  हैं  ?

 प्रोच्चोगिक  विकास  बिसाग  में  राज्य  सन्त्रो  एस०  :  से

 कारी एकत्र की जा रहो है भौर जितनी उपलब्ध उसे सभा पटल पर रख दिया बैगन बनाने बाले पनिटों हारा कम क्षमता का इस्तेमाल 4820. प्रो० पी० जे० कुरियम : क्‍या खच्चोश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ($) कया देश में वेगन बनाने वाले यूनिट अपनी अधिष्डापित क्षमता का कम प्रतिशत उपयोग कर रहे जौर ३80
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 कअज-+ढ ||
 यदि  प्रत्येक  यूनिट  का  क्षमता  उपयोग  सम्बन्धी  क्‍या

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एम०  :

 (©)  वर्ष  1984-85  में  क्षमता  का  45%  उपयोग  हुआ  ।  एककवार  ब्यौरे  संलग्न  घिवरण  में
 दिए  गए

 विवरण

 वर्तमान  वेगन  निर्माण  एककों  को  क्षमता  का  उपयोग

 कक्ता  खयग  का  शक
 1984-85  5

 भारत  बंगन  एण्ड  इंजी०  कम्पनो

 या

 मुजफ्फरपुर  49.0

 मोकामा  39.3

 2.  ब्रेथवेट एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  43.0

 3.  बम  स्टंस्डड  कम्पनो  लिसिटेड

 बतंपुर  42.7

 हावड़ा  39.8

 4.  जैसप  एण्ड  कम्पनी  कसकता  8.0

 5.  सिमको  भरतपुर  76.5

 6.  हिख्स्तान  जनरल  दिल्ली  35.0

 7.  माडन  सहिबाबाद  26.9

 8.  टैक्समेको  कलकत्ता  86.5

 450

 ]

 राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 4422.  भी  अनंबारी लाल  बरबा  :  क्‍या  उद्योग  मस्त्री,यह  बताने  की  रूप्रा  करेंगे  .
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 |  जज  या

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकारी  के  विकास  ओर  राजस्थान

 के  टोंक  जिले  में  ऐसे  नये  उपक्रम  स्थापित  करने  की  कोई  व्यवस्था  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एम०  :  और

 क्षित  ब्योरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  विवरण  सभा  १टल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 [  प्रमुबाद |

 राजस्थान  में  केम्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  कार्यरत  प्रनस॒चित  जातियों  धझोर

 झनसू लथित  जनजातियों  के  व्यक्त

 4423.  श्री  बनवा री  लाल  बेरवा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 4  राजस्थान  में  कार्य  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  31  उपक्रमों  में  कायंरत  33  हजार
 व्यक्तियों  में  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  ओर  केंद्रीय
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व
 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उप-क्रमवार  एकत्र  की  जाती  है  ओर  रखी  जाती  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र

 के  छः  ,  उपक्रमों  के  पं  जीकृत  कार्यालय  राजस्थान  राज्य  में  स्थित  1-1-1985  को  इन  उपक्रमों

 में  सेवारत  16,283  में  से  2285  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  तथा  2107  व्यक्ति  अनुसूचित
 जातियों  से  सम्बन्धित  थे  ।

 कोल  इंडिया  सिमिटेड  हारा  बिहार  में  उपभोक्ताप्नों  स ेधनराशि  वसूल  करमा

 4424.  भरी  विजय  कूमार  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1985  के  नेशनल  में  छपे  इस  समाचार

 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  1973,  से  1985  में  बिहार  के

 उपभोक्ताओं  से  36  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  की  दर  सेवा  प्रभारों  के  रूप  में  7  करोड़  रुपये  से  अधिक  वसूल

 किए

 यवि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  सेवा  प्रभार  केवल  बिहार
 में  ही  बसूल  किए  हैं  और  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  जैसे  अम्य  राष्यों  में  और

 यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इस  भेदभाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार
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 ऊर्जा  भन्‍त्री  वसन्‍्त  :

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पालियस्टर  स्टंपल  फाइबर  झर  पालियस्टर  फिलामेस्ट  थाने  के  बीच  मूल्य  समानता

 4425.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  1  पालियस्टर  स्टैपल  फाइबर  ओर  ।  किलोग्राम

 फिलामेंट  यान  के  बीच  क्या  मूल्य  समानता

 भारत  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मूल्य  समानता  और

 घरेलू  तथा  अल्त  राष्ट्रीय  बाजारों  में  इन  दोनों  में  मूल्य  समानता  में  भारी  अन्तर  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रार०  के०  जयचसा  :  (१)  से

 सूचना  मिली  है
 कि  आयातित  पोलिएस्टर  फिलामेन्ट  यान  ओ०  बाई०  यान  तथा

 पोलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  का  1984-85  के  दौरान  सी  ०  आई०  एफ०  मृल्य  निम्न  प्रकार  हैं

 पोलियस्टर  फिलामेन्ट  यान॑

 ओ०  वाई०  याने  सहित  )  30  रुपये  से  36  रुपये  प्रति  कि०  प्रा०

 पोलियस्टर  स्टैपल  फाइबर  12  रुपये  से  15  रुपये  प्रति  कि०  प्रा०

 सूचना  मिली  है  कि  भारत  में  प्रथम  दर्जे  के  पोलियस्टर  फिलामेन्ट  यार्ने  का  असल

 बाजार  मूल्य  जनव
 1985  के  दौरान  डेनियर  के  आधार  पर  183.60  रुपये  से  194.80  र७

 के  बीच

 सूचना  मिली  है  कि  भारत  में  पोलियस्टर  स्टैपल  फाइबर  का  औसत  बाजार  मूल्य
 985  के  दौरान  9]  रु०  से  92  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  के  बीच  रहा  ।

 झल्कोहल  की  कमसो  को  द्र  करने  लिए  रासायतिक  प्रक्रिया  हारा

 प्रल्कोहल  का  उत्पादन

 4426.  भीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  14  1985  के  बिजनेस  स्टेंडड्ड  में  छपे  समाचार  के  अनुसार  अल्कोहल  की
 कमी  के  रण  देश  में  औषध  कम्पनियां  बन्द  होने  के  लिए  मजबर  हो

 रही

 यदि  तो  क्‍या  सुधा  रात्मक  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव
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 क्या  भारत  में  वेज्ञानिकों  ने  शीरे  के  अलावा  अन्य  नवी  करणीय  साधनों  से  अल्कोहल
 तैयार  करने  का  तरीका  विकसित  किया  है  और  उसका  प्रचार  किया  है  और  यदि  तो  वह  क्‍या

 क्‍या  अमरीका  आदि  की  भांति  रसायन  प्रक्रिया  से  अल्कोहल  का  उत्पादन  सम्भव

 यदि  ते  क्‍या  देश  में  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  उत्पादन  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  धर  पेंट्रो--सायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्रार०  के०  जयचना  :

 और  देश  में  अल्कोहल  के  पर्याप्त  उत्पादन  के  कारण  औद्योगिक  एककों  औषध  एककों
 को  की  गई  आपूर्ति  पूर्ण  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  पर्याप्त  नहीं  सरकार ने

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  सीमा  शुल्क  मुक्त  अल्कोहल  के  आयात  की  अनुमति
 प्रदात  का  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  सैन्‍्ट्रल  क्राप्स  रिसच  त्रिवेन्द्रम  में  अल

 हल  के  उत्पादन  के  लिए  टैपियोका  को  प्रयोग  करने  की  प्रक्रिया  विकसित  की  है  इस  प्रक्रिया

 का  वाणिज्यिक  उपयोग  आरम्भ  नहीं  हुआ  टै  ।

 से  अल्कोहल  के  उत्पादन  में  रसायन  प्रक्रिया  अन्तग्रंस्त  ऐसा  लग  रहा
 कि  सदन  सिथेटिक  अल्कोहल  की  ओर  जिसका  अमेरिका  में  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जाता
 सिथेटिक  अल्कोहल  का  भारत  में  उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  वेगन  एण्ड  इं  जिनिर्यारिंग  कम्पनी  के  मुख्यालय  को  बदलना

 4427.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  वेगन  एण्ड  इंजिनियरिंग  कम्पनी  के  चेयरमन  एवं  प्रबन्ध  निदेशेक  द्वारा

 मुख्यालय  को  मुजफ्फरपुर  से  बदल  कर  पटना  ले  जाया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  इसका  प्रतिष्ठान  व्यय

 दस  गुना  बढ़  गया  ओर

 कया  सरकार  इस  मामले  में  कोई  जांच  करवा  रही  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सस्ती  एम०  :  सभी  पहलुओं
 पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  पटना  में  मुख्यालप  के  होने  के  विशिष्ट  लाभों  क ेकारण  निदेशक  मण्डल

 निर्णय के  अनसार  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी  भारत  वैगन  एण्ड  इंजिनियरिंग  कम्पनी

 लिमिटेड  के  मुख्यालय  को  1982  में  मुजफ्फरपुर  से  पटना  स्थानांतरित  कर  दिया  मैवा
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 झ्रांभ्र  प्रदेश के  तटवर्तों  क्षेत्रों  में  छिडण  कार्य

 4428.  श्री  एम०  रघमा  रेड्डी  )

 »  :  क्या  पेट्रोलियम  ध्ौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने
 श्री  पी०  मानिक  रेड्डी  है

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  रिगों  की  संख्या  बढ़ाने  के  समुद्र  में  छिद्रण  कार्य  करने

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  कोई  भ्रस्ताव

 यदि  तो  रिगों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  किए  जाने  का  लक्ष्य

 वर्ष  1985-86  में  कितने  कुओं  की  खुदाई  की  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गंस  मस्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  नवल  किश्षोर  :  और

 ओ०  एन०  जी०  सी०  का  1985-86  के  चालू  वर्ष  के  दोरान  कार्यशील  रिगों  की  संख्या  बढ़ाकर
 5  तथा  वर्ष  1986-87  के  दौरान  6  तक  करने  का  प्रस्ताव  है  जबकि  इस  समय  कृष्णा-गोदावरी

 तट  पर  4  रिग  कायंशील  हैं  ।

 )  दस  |

 लगभग  57  करोड़

 राग्ण  विद्यत  संयंत्रों  का  ग्रधिप्रहण

 4429.  श्री  एस०  रधुमा  रेड्डी
 है

 ॒
 भरी  मानिक  वि
 भी  प्ंपाल

 रह
 मलिक

 कर्ा  मी  यह  बताने  की  हा  करेगे

 श्री  सुमाव  यादव

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अनेक  विद्युत  संयंत्र  रुग्ण  पड़े

 प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  अमेक  रुग्ण  विद्युत  संयंत्रों  के  नाਂ  और  उनकी  संख्या  क्‍या

 उन  रुग्ण  विद्युत  संयंत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  सरकार  द्वारा  अपने  हाथों  में  लेने  का

 विचार  और

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सस्त्रो  प्रारिफ  सोहस्मद  और  देश  में  अनेक

 ताप-विद्युत  संयंत्रों  के  पुराने  डिजाइन  संबंधी  उपस्कर  संबंधी  निम्न
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 गुणवत्ता  वाले  कोयले  आदि  जैसे  अनेक  का  रशों  से  अपना  निर्धारित  विद्युत  उत्पादन  नही  कर
 पा  रहे

 उन्हें  रुग्ण  ताप-विद्युत  संयंत्रों  की  श्रेणी  में  नहीं  माना  जा

 और  ऐसा  कोई  प्रस्तांब  नहीं  वर्तमान  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  विद्युत
 उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  राज्य  बिजली  बो्डों  की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारां  प्रायोजित  एक
 करण  तथा  आधुनिकीकरण  स्कीम  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसके  अन्तगंत  32  ताप  बिद्युते  केन्द्रों

 को  अनुमोदित  किया  गया  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  कंन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  1985-86  5-86
 बष॑  के  लिए  90.26  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  में  उक्ोग  स्थापित  करता

 4430.  श्री  राधाकास्त  डिगाल  :  कया  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौशन  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  उद्योग  स्थापित

 किए

 उनकी  जिलेवार  क्या  संख्या  है  तथा  वे  कहां  पर  स्थापित  किए  गए

 क्या  राज्य  के  पिछड़े  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  में  बहुत  धीमी  गति  से  प्रगति  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  में  तेजी
 लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 प्रौद्योगिक
 विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  झरूणाचलम  )  :  से  (8)  किसी

 विशेष  जिले।क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्राथमिवः  उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकार  का
 केन्द्र  सरकार  बिभिन्‍न  राजकोषीय  रियायतों  और  केन्द्रीय  निवेश  रियायती  वित्त

 ब्याज  यता  आदि  जैसी  राजसहायताओं  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने में
 उनके

 प्रयत्नों
 में

 मदद  करती  सभी  प्रोत्साहनों  के  ब्यौरे  प्रेस  टिप्पण  सं०  नामक  ०बी  ०
 दिए  दिनांक  9-4-85  के  साथ  पठित  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  लिए  प्रोत्साहनਂ  नामक

 दिया
 ह॑  पुस्तिका  में

 दिए  गए  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 वर्ष  से  के  दौरान  उड़ीसा  के  रि
 करने  के  लिए  निम्नलिखित

 पंजीकरण  जारी  किए  गए  थे  :

 पछड़  क्षेत्रों  में  उच्चोचष  स्थापित

 औद्योगिक लाइसेंस एवं तकनीकी विकास महानिवेशासंध के
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 वर्ष  आशय-पत्र  भौद्योगिक  लाइसेंस  तकनीकी  विकास

 निदेश  में

 1980  7  5  6

 1981  11  3  15

 1982  25  2  12

 1983  12  5  21

 1984  7  5  14

 1985  7  6

 एकक  का  स्थल  विनिर्माण  की  वस्तु  आदि  जैसे  ब्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा

 उसके  मन्षलो  न्यूजलेटर  में  प्रकाशित  किए  जाते  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा

 सरकार  को  6.17  करोड़  रुपये  की  राशि  की  प्रतिपू्ति  की  गई  बर्ष-बार  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है
 ्पपपपपपपपपपपिााजजर  फिे््््णण

 क्ष  राशि

 रुपयों

 1980-81
 ं  बन

 1981-82  2  on

 1982-83 3  2.03

 1983-84  1.56

 1984-85  2.58
 can  tape  ees

 सातवों  योजनाबधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  विद्युत  उत्पादन

 4431.  श्री  राधाक्ाम्त  डिगाल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  विद्युत  उत्पादन  पर  अधिक  बल
 दिया

 यदि  तो  इस  प्रयोजन के  रिए  कितनी  रासि  निर्धारित  की  मई

 187:
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 उड़ीसा  में  उपरोक्त  योजनाबधि  के  दोरान  कितनी  मुख्य  विद्युत  परियोजनाएं  शुरू  करने

 का  विचार

 उड़ीसा  में  इस  योजनावधि  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 गए  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  ध्रारिफ  मोहम्मद
 :  सातवीं  योजनावधि  के

 दोरात  क्षमता  में  22,245  मेगावाट  की  अभिवृद्धि  किए  जाने  की  परिकल्पना  pap

 सातवीं  योजना  में  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  लगभग  34,273  करोड़  रुपए  का  परिव्यय

 किया  गया  है|

 से  आवश्यक  निवेशों  और  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  पर  इन  ताप  विद्युत  केन्द्र
 ओर  तलचेर  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  हाथ  में  लिए  जाने  की  संभावना  उड़ीसा
 में  अपर  ही  राकंड  पोट्टेस  और  रेंगाली  विस्तार  परियोजनाओं  से  483.5
 मेगावाट  के  लाभ  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  उपलब्ध  हो  जामे  की  परि  कल्पना

 ]

 कासनी  झनुसंघान  संस्थाहों  को  वित्तीय  सहायता

 4422.  श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्या  विधि  झौर  स्थाय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कानूनी  अनुसंधान  कार्यरत  गैर-सरकारी  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता

 देब्बी

 यदि  तो  उन  गैर-स  रकारी  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उनके  मन्त्रालय  ने  पिछले

 तीन  वर्षों  के दौरान  सहायता  दी  इसके  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  गए  और  ऐसी  प्रत्येक  संस्था  को

 दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  ये  संस्थाएं  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  अधिनियम  या  किसी  अन्य  अधिनियम  के  अंतर्गत

 पंजीकृत  और  क्‍या  उनके  लेखों  की  नियमित  रूप  से  लेखापरीक्षा  की  जाती  और

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  कार्य  का  मूल्यांकन  किया  है  ओर  यदि

 तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 विधि  झौर  न्याय  मस्वालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  श्ार०  :  हा  ।

 विधि ओर  न्याय  मस्त्रालय न  बिधिक  अनुसंधान के  क्षेत्र  में  लगे  हुए  कुछ  संस्थानों को
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 अनुदान  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  इन  संस्थानों  क॑ नाम  और  गत  3  वर्षों  के  दौरान  उन्हें  दी  गई
 रकम  निम्नलिशित  है

 ३

 (i)  इंडियन  ला  इंस्टीट्यूट

 1982-83  1983-84  1984-85

 8,50,000  8,50,000.  6,75,000

 (ii)  सांविधानिक  ओर  संसदीय  अध्ययन  संस्थान  न

 1982-83  2-83  1983-84  1984-85

 “6,00,000  6,00,000  6,73,000  6,00,000

 (iii)  इंटरनेशनल  ला  प्रादेशिक  शाखा

 1982-83  1983-84  1984-85

 "23,203.40  |
 ्ः

 (iv)  इंडियन  एसोसिएशन  आफ  लायक

 1982-83  1983-84  1984-85 5

 डा

 ये  इसलिए  दिए  जाते  हैं  कि  जिससे  संस्थान  केवल  विध्विक  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में

 कलापों  पर  व्यय  को  आंशिक  रूप  से  पूर्ति  कर  सकें  ।  उपयुक्त  के  अतिरिक्त  वर्ष  1984-85  के

 इंडियन  ला  इंस्टीट्यूट  के  माध्यम  से  1985  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  विधि  भौर  औषधि

 विषयक  विश्व  कांग्रेस  क ेआयोजकों  को  5  लाख  रुपए  की  राशि  दी  आयोजकों  ने  इस  रकम  का

 उपभोग  नहीं  किया  और  पूरी  रकम  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  ही  बापस  कर  दी  गई  ।

 इंडियन  ला  सांविधानिक  और  संसदीय  अध्ययन  संस्थान  तथा  इंडियन

 सिएशन  आफ  लायसं  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  अधिनियम  (1960  का  अधिमियम  21)  के  अधीन

 रजिस्ट्रीकृत  सोसाइटियां  इंटरनेशनल  ला  एसोसिएशब  प्रादेशिक  शाखा  इंग्लैंड  में

 रजिस्ट्रीकृत  इंट  रनेशनल  ला  एसोसिएशन  की  एक  शाखा  1873  में  स्थापित  इंटरनेशनल  सा

 सिएशन  एक  विश्व  व्यापी  संगठन  है  जिसकी  प्रास्थिति  राष्ट्र  संघ  में  परामर्श  देने  की  इम  संस्थानों

 से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  अपने  लेखाओं  को  किसी  रजिस्ट्रीकृत  लेखापाल  या

 लेखा  परीक्षकों  के  अन्य  मान्यता  प्राप्त  निकाय  से  करवा  कर  इन  लेखाओं

 की  महालेखापरीक्षक  के  विवेकानुसार  परीक्षण  जांच  भी  को  जा  सकती  है  भौर  भारत  सरकार  को

 प्रेरणा  पर  लेखाओं  की  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  द्वारा  लेखापरीक्षा  कराने  का  अधिकार
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 4433.  श्री  मुल  चन्द  डागा  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  अर्षों
 के

 दौरान  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे  बिजली  की  दरों/प्रभारों  में कितनी  बार

 बृद्धि  की  गई  ओर  प्रत्येक  मामले  में  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  थे  ;

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  जहां  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  प्रत्येक  मामले  में  विद्युत  उत्पादन  के
 रु  न्श्श्िनि  व  छ

 प्रत्येक  चरण  में  एक  यूनिट  बिजली  की  उत्पादन  लामत  कया

 कया  विद्युत  उत्पादन  ओर  वितरण  में  कुप्रबन्ध  श्रम  समस्याओं  के  कारण  भी
 से

 वि
 ॥  कई  3

 दरों  6  हुई  रु  ।

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  कितने  मामलों  में  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  की  गई  और

 (¥)  भाग  में  उल्लिखित  कारणों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  अषवा

 निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  ?
 ँर्मग

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  प्लारिफ  सोहम्मद  से  (5)  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उद्योगों  के  लिए  पुरानो  मशीनरी  का  पझ्ायात

 4434.  श्री  मूल  अम्द  डागा  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमा  यह  सब  है  कि  केवल  कुछ  ही  वर्ष  पहले  केन्द्रीय  सरकार  ने  वि  उद्योगों  के  लिए

 पुरानी  मझ्तेनरी  का  आबात  करने  की  अनुमति  दी  थी

 यदि  तो
 आयात  करने  वाले  उद्योगों

 के
 नाम  क्‍या  हैं  और  आयात  का  वर्ष

 क्या  है  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अन्तग्रंस्त  है  )  निर्यात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्‍या

 आयगात  करने  बालो  पार्टियों  की  संख्या  क्‍या  है  और  आयात  करने  के  क्या  कारण

 पुरानी  मशोनरी  का  आयात॑  करने  थाली
 पार्टियों  में

 से
 कितनी  ब्ा्टियां  आधुनिक्रोक  रण

 आयात कर रहो हैं और कितमी पाशियां रुग्ण एककों की सूच्ची में हैं ?



 1907  लिखित  उत्तर

 श्रोद्चोगिक  विकास  बिजाण  में  राज्य  मस्त्ौ  एम०  :  प्रयोग

 की  हुई  मशीनों  के  आयात  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कुछ  शर्तें  पूरी  होने  पर  कुछ  वर्षों  से इन

 मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  दी  जा  रही

 ओर  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य  नियन्त्रक  ने  सूचना  वी  है  कि  भारतीय  व्यापार

 बर्नीकरण  जिसके  आधार  पर  बिदेश्षी  व्यापार  के  आंकड़े  अधि8लेखबद्ध/प्रकाशित  किए  जाते

 द्वारा  पुराती/नई  मशीनों  को  भिन्न-भिन्न  वर्गों  में  नद्ठीं  रखा  जाता  है  तथा  विदेशी  व्यापार  के  आंकड़े

 समग्र  देश  के  लिए  रखे  जाते  त  कि  उद्योगवार/पार्टीवार  अतः  उन  जिन्होंने  प्रयोग  की  हुई
 मशीनों  का  आयात  दिया  है  और  जो  पार्टियां  आधुमिकीकरण  में  संलग्न  हैं  अथवा  दग्ण  हो  गई  की

 संख्या  केन्द्रीय  रूप  से  तहीं  रखी  जाती  |

 झसम  के  कछार  जिले  में  हृर-संचार  ०्यवस्था  का  विकास

 4435.  श्री  प्रजय  विश्वास  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  असम  के  कछार  जिले  में  दूर-संथार  व्यवस्था  के
 बिका प्त  हेत ुक्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 तत्संबंधी  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्ती  राम  नियास  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  असम  के  कछार  जिले  में  स्थाई  रूप  से  दुर-संचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्विषन  ओर
 संबारण  नेटवर्क  को  आधुनिक  बनाना  और  बढ़ाना  ।

 (@)  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 सातवीं  योजना  के  दौरान  प्रस्ताबित  योजनाओं  के  ब्यौरे

 1.  हेलाकण्डी  ओर  करीमगंज  एगसचेंजों  का  स्वभलीक रण  ।

 2.  सिलचर  ओर  ऐजवाल  के  बीच  माइक्रोवेव  सम्पर्क  स्थापित

 3.  हेलाकण्डी  में  ट्रंक  एक्सचेंज

 4.  कछार  जिले  में  एक्सचेंज  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  स्थापित  करने  की  बोजना  है
 जिसमें  से  7  मल्टी  एक्मेस  ग्रामीण  रेडियो  प्रणाली  के  अन्तगंत  ओर  7  ओपन  लाइन  बायर
 प्रणाली  पर
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 त्रिपुरा  शौर  मेघालय  में  प्रामोण  विद्युतीकरण

 4436.  श्री  प्रजय  विश्वास
 :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  और  मेघालय  में  क्रमशः  कुल  कितने  गांव

 सातवीं  पंच्र्थीय  योजना  में  त्रिपुरा  तथा  मेघालय  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  हैतु

 कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  और

 हस  सम्बन्ध  में  क्या  मानदंड  अपनाये  जा  रहे  हैं  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  भ्ारिफ  मोहम्मद  :  1971  की  जनगणना  के

 त्रिपुरा  या  मेघालय  में  गांवों  की  कुल  संख्या  क्रशः  4727  और  4583

 (@)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  त्रिपुरा  तथा  मेघालय  में  ग्राम  विद्युती  करण  के  लिए
 15  करोड  रुपये  तथा  24  करोड  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 (१)  ग्राम  विद्युतोकरण  निगम  द्वारा  वित्त-पोषित  ग्राम  विद्युतीकरण
 1984-85  बर्ष  के  लिए  अनुमोदित  प्रावधान  में  10  प्रतिशत  की  वाधिक  बढ़ोतरी  के  आधार  पर  राज्य

 योजना  में  तैयार  किया  गया  राज्य  योजना  के  अन्तगेत  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  क्रम  के  लिए

 धान  राज्य  के  संप्ाधनों  तथा  विद्युत  के  पारेषण  और  वितरण  कायंत्रम  के  प्रतिस्पर्धात्मक

 दावों  पर  निर्भर  करते  हुए  किया  जाता

 बिजलो  की  सांग  झौर  सप्लाई

 4437.  श्री  पग्रजय  विश्वास  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  बिजली  की  मांग  और  सप्लाई  कितनी  थी

 और  तस्‍्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 देश  में  बिजली  की  मांग  और  सप्लाई  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  हेतु  सरकार  ने  कया

 कदम  उठाए  हैं  ?

 बिद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्रारिफ  मोहस्मद  1983-84  और  1984-85

 के  दोरान  राज्यवार  विद्युत  की  उपलब्धता  और  आवश्यकता  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्म

 देश  में  विद्यूत  की  उपलब्धता  में  और  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  जा  रहे

 इन  उपायों  में  ये  शामिल  वर्तमान  क्षमता  से  इष्टतम  विद्युत  उत्पादन  निर्माणाधीन

 योजनाओं  को  शीघ्र  चालू  परेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  आदि  ।



 26  1907  लिखित  उत्तर

 विवरण

 सप्लाई  की  बािक  स्थिति  )

 |  आंकड़े  मिलियन  यूनिट

 राज्य|प्रणाली/क्षेत्र  1983-84  1984-85  5

 2  3

 क्षेत्र

 हरियाणा

 आवश्यकता  4536

 उपलब्धता  4204  3963

 कमी  (% )  --332  --

 (7.3)  (28.9)

 बी०  एस०एल०  सहित  हिमाचल  प्रदेश

 आवश्यकता
 उपलब्धता  536  650

 अधिशेष  (%  )  +36

 (2.9)  (5.8)

 जम्मू  तथा  कशमीर

 आवश्यकता

 उपलब्धता

 कमी  (९)  --296  --279

 एन०  एफ०  एफ०  सहित  पंजाब

 आवश्यकता  86.44  95835

 उपलब्धता  77.87

 कमी  (%)

 (9.9)

 193
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 ]  2  3

 राजस्थान

 आवश्यकता  5996  6570

 उपलब्धता  5617  5903

 कमी  (%)  --379  --667

 (6.3)  (10.2)

 उत्तर  प्रवेश

 आवश्यकता  15154  16352

 उपलब्धता  13028  14193

 कमी  (% )

 (13.0)  (13.2)

 बिल्ली

 आवश्यकता  3614  4175

 उपलब्धता  3811  4448

 अधिशेष  (% )  +197  +273

 (5.4)  (6.5)

 शंडीगढ़

 आवश्यकता  279  306

 उपलब्धता  278  303

 कमी  (%  )

 (0.4)  (1.0)

 जोड़  उत्तरी  क्षेत्र

 आवश्यकता  40254  44  22

 उपलब्धता  36475  38471

 कमी  (%) )  --3779  --6  5]

 (9.4)  (14.0)
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 1  2

 पश्चिमो  क्षेत्र

 गुजरात

 आवश्यकता  11751

 उपलब्धता  11846

 मधिशेष  (%)  +95

 (0.8)

 सध्य  प्रदेश

 आवश्यकता  8602

 उपलब्धता  8701

 अषिक्षेष  (१)  +99

 (1.2)

 महाराष्ट्र  गोप्मा  सहित

 आवश्यकता  24337

 शपसब्धता  20858

 कमी  (%)
 --  3479

 (14.3)

 जोड़  परिचमो  क्षेत्र

 आवश्यकता
 44690

 उपलब्धता  41405

 कमी  (%)

 (7.4)

 दक्षिणो  क्षेत्र

 झायफ्र  प्रदेश

 भावश्यकता  9899

 उपलब्धता  10045

 अधिशेष  (%)  +146

 (1.5)

 लिखित  उत्तरे
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 1  2  3

 कर्माटक

 आवश्यकता  9610  10277

 उपसब्धता  8299  9532

 कमी  (%)  -- 1311  --745

 (13.6)  (7.2)

 केरल

 आवश्यकता  4466  4775

 उपलब्धता  3704  4662

 कमी  (%)  --762

 (17.1)  (2.4)

 तमिलनाडु

 आवश्यकता  13015  13390

 उपलब्धता  10449  13580

 मधिशेष/कमी  (९)  --2566  +190

 (19.7)  (1.4)

 जोड़  दक्षिणी  क्षेत्र

 आवश्यकता  36990  39729

 उपलब्धता  32497  39810

 अधिलेष/कमी  (%)  --4493  +81

 (12.1)  (0.2)

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार

 भआावश्यकता  4389  4418

 उपलब्धता  2635  2678
 कमी  (%)  “-1754)  -

 (40.0)  (39.4)
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 2

 पश्चिम  बंगाल

 आवश्यकता  7172

 उपलब्धता  6109

 कमी  (९८)

 (14.8)

 बासोदर  घाटी  निगम

 आवश्यकता
 5602

 उपलब्धता
 5134

 कमी  (९)  --468

 (8.3)

 उड़ीसा

 आवश्यकता  4681

 उपलब्धता
 3948

 कमी  (%)  “7733

 (15.7)

 जोड़  पूर्वी  क्षेत

 आवश्यकता  21844

 उपलब्धता
 17826

 कमी  (%)  --4018

 (18.4)

 उत्तर  पू्षों  क्षेत्र

 आवश्यकता  1506

 उपलब्धता  1490

 कमी  (%)  “6

 (1.1)

 लिखित  उत्तर
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 जोड़  प्लिल  मारत

 आवश्यकता
 145284  155432

 उपलब्धता
 14  013

 कमी  (९८)

 (10.7)  (6.1)

 उत्तर  प्रदेश  के  पबतीय  जिलों  में  डाकधघर  झोर  उप  डाकधर  खोलना

 4438  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  उपयुक्त  पाये  गये  सभी  स्थानों  पर  गत  पांच  वर्षो

 के  दौरान  शाखा  डाकघर  अथवा  उप  डाकधर  खोले  गये

 यदि  तो  आठ  जिलों  में  जिलावार  कितने  स्थान  डाकधर  श्ोलने  हेतु  उपयुक्त  पामे

 गये  कितु  उन  स्थानों  पर  ये  डाकधर  नहों  खोले  गये

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  इन  सभी  स्थानों  पर  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  शाखा  डाकधर  अक्षया
 उप-डाकधर  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  पदों  के  सजन  पर  प्रतिबन्धਂ
 त्रों  *रि

 हु  हे  ढ़
 लगने  तक  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों

 में  विभागीय  मानदण्डों  के  अनुसार  उपयक्त  पाये  गये  भाखा
 घर  एवं  उप-डाकघर  श्लोल  दिये  गये

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 ओर  पदों  के  सृजन  पर  मौजूदा  प्रतिबन्ध  क ेकारण  नए  डाकघर  खोलने  सम्बन्धो

 किसी  भी  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा  फिर  6-8-85  से  शुरू  को गई  एक  नई
 प्रणाली  के  अन्तर्गत  उपयुक्त  संस्थानों/व्यक्ति  विशेष  को  अपनी  कालोनियों/ग्रामों  में  कमीशन  अ।खारਂ
 पर  कुछ  निर्धारित  डाक  कार्य  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिये  जा  सकते

 डाक  झौर  तार  बिमाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  पर्वतोय  क्षेत्रों
 में  विभागीय  रिहायक्षी  फ्लेटों  का  निर्माण

 4439.  भी  हरौक्ष  रात  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 १6  1907  )  लिखित  उसर

 क्‍या  उन्हें  बालूम  है  कि  देश  के  कसी थ  क्षेत्रों  में कार्यरेस  उनके  मंत्रालय  के  कमचारियों

 को  आवास  की  गंभीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता

 (a)  यदि  तो  क्या  इन  क्षेत्रों  में  कायंरत  कम  ब्ारियों  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 विभागीय  रिहायशी  फ्लैटों  का  निर्माण  करमे  की  कोई  योजना  बनागे  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  पहाड़ी  और  मैदानी  दोनों

 क्षेत्रों  में  ही  स्टाफ  क्वार्टरों  की  कमी  यहां  निर्माण  के  लिए  निधि  की  कमी  तथा  कुछ  स्थानों  पर  भूमि
 उपलब्ध  ने  होने  के  कारण  ही  यह  कमी

 ()  और  इस  सम्बन्ध  में  मारगं-निर्देशन  पहले  से  ही  जारी  किये  गये  हैं  जिसके  अन्तगंत

 पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेकिसी  स्थान  पर  60  प्रतिशत  कमचारियों  के  लिए  स्टाफ  क्यार्टर  निभित  किये  जा  सकते

 फिर  स्टाफ  क्वार्टर  का  निर्माण  परिचालन  आवश्यकताओं  निधि  और  निर्माण  के  लिए  स्थान

 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  परियोजनाझों  के  निर्माण  के  लिए  विश्ल  अंक

 धादि  से  बित्तोय  सहायता

 4440  श्री  हरीश  राबत  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  विश्व  बैंक

 सद्डित कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  अथवा  विभिन्‍न  देशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने हेतु  प्रस्त।य

 प्रसतृत  किये  और

 यदि  तो  इन  विद्युत  परियोजनाओं  के  माम  कया  हैं  और  उनका  ब्योरा  क्‍या  है  तथा

 इन  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  उनके  मंत्रालय  द्वागा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विद्युत  विमाग  में  राज्य  मस्त्री  ध्रारिफ  भोहम्भद  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  वित्त  व्यवस्था

 करने  के  लिए  समय-समय  पर  सुझाव  दिये  इन  परियोजनाओं  में  निम्नलिखित  शामिल  श्रीनपर

 जल  विद्युत  परियोजना  (4  »८  50  लोहा  रिगपाला  जल  विद्युत  परियोजना  (3  x  94

 काट )  किव्जु  प्रयाग  जल  विद्युत  परियोजना  (4  )<  120  भर  ऊंचाह्यार  ताप  विद्युत  विस्तार

 परियोजना  (2x  जापान  की  सहायता  स्ले  रमपारप्र  ताप  विद्युत  परियोजना

 (2  9८  £00  क्रियान्वित  की  जा  रही  दिपक्षीय  सहायता  के  लिए  टिहरी  और  श्रीनगर

 परियोजनाओं  का  निर्धारण  किया  गया
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 4441.  श्री  सोम  जी  माई  डासार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  दाहोद  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  किये  गये  ट्रंक  काल

 नहीं  मिलते

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 भ्या  प्रत्येक  गांव  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोला  गया  परन्तु  वे  ठीक  से  काम  नहीं
 कर  रहे  हैं  और  जब  कभी  यह  ठीक  काम  करते  तो  प्रत्येक  टेलीफोन  पर  एक  ही  बातचीत  सुनाई  देती

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 उपयृंक्त  भाग  के  उत्तर  को  महनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जिले  के  प्रत्येक  गांव  में  सार्व  जनिक  टेलीफोनधर  स्थापित  नहीं  किये  गये  क्योंकि

 अनेक  गांवों  में  सावंजनिक  टेलीफोनधर  से  बहुत  कम  कालें  की  जाती  कई  सावंजनिक  टेलीफोनघर

 वायरों  के  एक  ही  पेयर  पर  दिये  गये  हैं  जिन्हें  टेंडस  सावंजनिक  टेलीफोनघर  कहते  प्रत्येक  सावंजनिक

 टेलीफोनघर  पोस्टमास्टर  के  चार्ज  में  होता  है  जिसे  यह  सुनिश्चित  करना  पड़ता  है  कि  उस  सार्वजनिक

 टेलीफोन  घर  से  एक  बार  एक  ही  काल  की  जाती  यदि  कभी  वह  ऐसा  न  कर  तो  एक  दूसरे  की

 बातें  सुनने  की  स्थिति  पैदा  होगी  जिससे  उपभोकताओों  को  बचना  चाहिए  ।

 गांवों  में  सावंजनिक  टेलीफोनघर  लंबी  ओवरहैड  तारों  पर  प्रदान  किये  जाते  हैं  ये  तारें  झक्कड़

 आने  या  पेड़ों  के  गिर  जाने  से  या  फिर  भारी  लदे  हुए  ठेलों  ओर  ट्रकों  सै  टूट  सकती  इन्हें  तुरन्त  ठीक

 कर  दिया  जाता

 गुजरात  में  दाहोद  में  टेलोफोम  एक्सचेंज  के  लिए  भमि  का  श्रधि  प्रहण

 4442.  भरी  सोभजी  भाई  डासार  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  6-7  बर्षों  से  गुजरात  में  दाहोद  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  जिए  भूमि

 अधिग्रहण  के  कोई  प्रयास  नहीं  किये  गए

 कया  इस  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अधिकारियों  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  हेतु

 केन्द्रीय  सरकार  को  कभी  आवेदन  नहीं
 .

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर
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 न  ि++-नसब

 कया  भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  वे  अब  आवेदन  करेंगे  और  यदि  तो  कब  ?

 संचार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  राम  निवबाप  :  जी  नहीं  ।

 सर्वेक्षण  वाले  एक  भू-खण्ड  के  बारे  में  गुजरात  राज्य  सरकार  के  साथ  बातचीत

 चल  रही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रोहतक  दिल्‍ली  क्षेत्र  स ेएल०  पी०  जी०
 गोदामों

 को

 4443.  भी  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  पंजाबी  शक्‌  रोहतक  दिल्ली  में  खाना  पक।ने  की  गैस  के  भण्डार

 में  आग  लगने  की  घटना  के  बाद  सरकार  का  विचार  इन  गोदामों  को  घनी  आबादी के  क्षेत्र  से  बाहर  ले

 जाने  का

 यदि  तो  छन  भण्डारों  को  उस  क्षेत्र  से  हूटामे  के  लिए  अब  कोई  कायंवाही  न  करने  के

 क्या  कारण  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नबल  किशोर  :  जी

 हस  संयंत्र  का  पुनंस्थापन  किया  जा  रहा  है  तथा  एक  नया  भरण  संयत्र  निर्माणाधीन  है
 तथा  इसके  1988  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 इंडियन  आ्रॉयल  कार्पोरेशन  के  शक्रबस्ती  भरण  संयंत्र  में  1982  में  हुई  दुर्घटना  के

 सरभ  में  एक  समिति  मठित  की  गई  जिसमें  भरण  संयंत्रों  में  सुरक्षा  आवश्यकताबं  के  सम्बन्ध  में
 रिशें  इन  सिफारिशों  के  अनुसार  आई०  ओ०  सी०  तथा  बी०  पी०  सी०  एल०  के  शक्रबस्ती  के

 संयंत्रों  को  दिल्ली  के  नजदीक  ठिकरीकलां  तथा  अमोती  में  पुनंस्थापित  किया  जा  रहा  अब

 स्थापित  किये  जा  रहे  भरण  संयंत्रों  में  समिति  की  सिफारिशों  का  अनुपालन  किया  जा  रह्वा
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 [  प्रनुवाद  ]

 भारतीय  चमड़ा  धोर  जूता  निगम  लि०  का  राष्ट्रीयकरण  समाप्त  किया  जाता

 4444. भी  एस०  एम  ०  भट्टस
 पे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  था  करेंगे

 श्री  यशवम्त  राव  गडाख  पाटिल  |

 क्‍या  भारतीय  चमड़ा  और  जूता  निगम  लि०  के  प्रबन्धग्रहण  के  लिए  इच्छुक  गैद  सरकारी

 फर्मों  को  आमंत्रित  कर  इसका  राष्ट्रीयकरण  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एच०  एम०  टी०  घड़ियों  के  निर्माण  में  बढ़ि

 444  :  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  देश  में  कितने एच०  एम०  टी०  कारखाने  घड़ियों  का  निर्माण  कर  *हे  हैं  और  ये  कारश्षाने

 कहां-कहां

 प्रत्येक  कारखाने  में  प्रति  वर्ष  कितनी  घड़ियों  का  निर्माण  किया  जाता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  तथा  विदेशों  में  एच०  एम०  टी०  घड़ियों  की  भारी  मांग
 ओर

 यदि  तो  उन  कारखानों  में  अधिक  घड़ियों  का  निर्माण  करने  और  साटवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  नए  कारखाने  लमामे  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एम०  :  एच०  एम०  टी०

 के  निम्नलिखित  स्थामों  पर  घड़ी-कारखाने  हैं  :---

 स्थान

 चड़ी  कर्नाटक  ।

 घड़ी  जम्मू  एवं  कश्मीर  ।
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 घड़ी  कर्नाटक  ।

 घड़ो  का  उ०प्र  ०  ।

 घड़ी  संयोजन  और  क्याट ज  एनालाग  कर्नाटक  ।

 वर्ष  1984-85  में  इन  कारखानों  में  सिभमित  की  गई  घड़ियों  को  संख्या  नीचे  दो
 जाती

 हैं

 संख्या  लाल  में

 एकक  "1984-85  5

 बंगलौर  8.09

 श्रीनगर  5.12

 तुमशुर
 20.00

 रानीबाग  0.03

 घड़ी  संयोजन  ओर  क्वाट्‌ज  एनालाग

 बंगलोर  10.85

 देश  में  एच०  एम०  टी०  घड़ियों  की  काफा  मांग  है  और  कुछ  मांग  उन  देशों  में  है  जिनमें

 प्रवासी  भारती थों  की अधिक  आबादी

 घड़ियों  का  उत्यादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :--

 (1)  बंगलौर  ओर  श्रीनगर  कारखानों  का  आधुनिकी  करण  ओर  बिस्तार  ।

 (2)  रामजीबाग  में  स्थापित  नये  घड़ी  का  रखाते  में  उत्पादन  शुरू  हो  गया

 प्रस्तर  राज्य  विद्युत  टेरिफ  में  ध्स्तर

 4446.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  राज्यों  के  बीच  विद्युत  टैरिफ  में  100  प्रतिशत  तक  अन्तर  है  जिसके

 णामस्वरूप  उद्योगों  को  लागत  में  बहुत  अध्टिक  अन्तर  हो  गया
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 क्‍या  अध्ययन से  पता  चला  है  कि  पश्चिम  बंगाल
 या  गुजरात जैसे  राज्यों  के

 भीतर  ही  वास्तव  में  विद्यूत  टेरिफ में  भारी  अन्तर

 क्‍या  के  कर्नाटक  और  हिमाचल  प्रदेश  में  बड़े  ओद्योगिक  एककों  से  ली  जाने  बाली

 विद्य,त्  दर  गुजरात  बिहार  या  पश्विम  बंगाल  में  ऐसे  एककों  से  ली  जाने  वाली  विद्युत  दर  की  तुलना

 में  आधे  से  भी  कम

 यदि  तो  अध्ययन  की  रिपोर्ट  में  और  क्‍या  मुद्दे  बताये  गये  और

 राज्य  विद्य ूत  टैरिफ  अन्तर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 बिद्युत  विभाष  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :

 से  राज्य  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  किस  अध्ययन  का  उल्लेख  किया  गया  है  तथापि  देश  में

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  विद्यूत  की  टैरिफ  भिन्‍न-भिन्‍न  है  जिसके  निम्नलिखित  एक  या  अनेक  कारण

 हो  सकते  हैं  वितरण

 (3)  जल  विद्युत-ताप  विद्यूत  का  मिश्रण

 (2)  पूंजीगत  लागत  और  विद्यूत्॒  उत्पादन  परियोजनाओं  का  पुराना  होना  और  पारेषण  और

 वितरण

 (3)  क्षमता

 (4)  केन्द्र  की  व्यस्ततमकालीन  या  भार  पर

 (5)  प्रभालन  और  अनुरक्षण  संबंधी

 (6)  स्थापन  लागतें  आदि  ।

 मितब्ययता  के  बारे  में  राष्ट्रीय  शाप  विद्यत  निगम  की  ध्रध्ययन  रिपोर्ट

 4447.  भी  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किये गये अध्ययन में मितथ्ययता और इसके चालन को कुशल बनाने के सम्बन्ध में व्यापक सिफारिशें की गई यदि तो अध्ययन रिपोर्ट की मख्य बातें क्या क्या सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 204
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 यदि  तो  इसके  प्रमुख  कारण  क्‍या  हैं  ?
 न  ७->-->>3-०००.नक

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  से  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत
 निगम  द्वारा  अपने  संग  ढांचे  तथा  प्रचालन  प्रणाली  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  समय

 समय  पर  आवश्यक  परिवर्तन  किये  जाते  हैं  । निगम  के  संगठनात्मक  ढांचे  का  अध्ययन  करने  और  इस

 संबंध  में  धुधारों  के  बारे  में  सुझाव  देने  हेतु  राष्ट्रीय  ताप-विद्यूत  निगम  द्वारा  1984  में  मेसर्स  फाउन्डेशन

 फार  ओरगेनाइजेशनल  र्सिव॑  को  अनुबंधित  किया  गया  था  ;
 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  बातों  के

 साथ  ठेकों  तथा  इंजीनियरी  कार्यों  का  केन्द्रीयकरण  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  कार्यकारी  निदेशकों  की

 तैनाती  करने  और  राजस्व  एकत्र  करने  की  सिफारिश  की  निगम  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  क्ियान्बित

 किया  जा  चुका

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  को  धाठा

 4449,  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  ने  कोल  इंडिया  को  हुए  1100  करोड़  रुपये  के

 घाटे  पर  बिता
 ध्यक्त  की

 कया  उन्होंने  यह्‌  भी  कहा  है  कि  या  तो  केग्त्रीय  सरकार  को  कोयले  की  कीमतें  बढ़ानी

 चाहिए  अथवा  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिए  क्योंकि  ऐसे  किये  बिना  भारी  घाटे  को  पूरा  करना  सम्भव

 नहीं

 यदि  तो  कोल  इण्डिया  को  हुये  भारी  धाटे  के  क्या  मुख्य  कारण  और

 भावी  घाटे  की  स्थिति  में  सुधार  करमे  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  सहायता  देने  पर

 राजी  हो  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  साठे  )  :  से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  का  एक  दशक  पूरा  हमे
 के  अवसर  १२  कोल  इण्डिया  लि०  के  अध्यक्ष  सह-प्रबंध  निदेशक  मे  कोल  इण्डिया  लि०  तथा  इसकी

 सहायक  कंपनियों  के  कमंचारियों  को  एक  अपील  के  रूप  में  संबोधित  इस  अपील  में  उहोंने
 कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  तथा  कंपनियों  के  निष्पादन  को  बेहदर  बनाने

 के  लिए  कहा  ।  इस  अपील  में  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  निर्धारित  उद्देश्यों  की

 पृष्ठभूमि  कोयला  उद्योग  के  कार्य  के  विभिन्न  पहुलुओं  के  बारे  में  बताया  जिसमें  पिछले  वित्तीय  बर्ष
 के  अंत  तक  कंपनी  को  हुए  रु०  1108  करोड़  के  संचयी  घाटे  का  उल्लेख  शामिल

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  वर्ष  1985-86  के  उत्पावन-सामग्रियों  को  लागत  में
 अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  तथा  बोनस  आदि  को  ध्यान  में  उत्पादन  की  अनुमानित  लागत  निविध्ट
 की  कोयले  की  कीमतों  हें  संशोधन  के  बारे  में  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  । को  ५  T

 धादा  होने  के  कुछ  प्रमुख  कारण  हैं  :--  प्रवन्ध्त  सम्बन्धा  भारत  कोकिंग  कोल  लिं०



 लिखित  उत्तर  17  1985
 ——  —

 ओर  ईस्टन  कोल  फील्ड्स  लि०  में  जहां  अधिकांश  उत्पादन  भूमिगत  खानों  से  होता  है  जिनमें  उत्पादन
 की  लागत  अधिक  है--कठिन  भौगोलिक  और  भूखनन  स्थितियां  तथा  साथ  में  अनियमित  बिजली

 सप्लाई  को  जन्मजात  अत्यधिक  श्रमिक  तथा  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  भादि  ।

 कोयला  कंपनियों  को  एक  सुदृढ़  विरीय  आधार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  उन्हें  आगामी  वर्षों

 में  कोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पूर्णतया  तेयार  करने  के  विचार  से  उनमें  उत्पादन

 तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  सभी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन  बढ़ाने  तथा
 उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  तरीके  अपनाये  गये  हैं  जिनमें  यह्‌  उपाय  शामिल  हैं  :  नई
 श्ाना  में  निवेश  पहले  ही  उपलब्ध  खनन  क्षमता  का  पूर्णतर  उपकरणों  का  बेहतर  इस्तेमाल
 तथा  प्षामग्री  सूची  पर  अधिक  कड़ा  नियंत्रण  और  भंडार-सामग्री  के  उपयोग  में

 अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियन्त्रण  तथा  अनुशासन  लागू  करके  जनशक्ति  का  बेहतर  इस्तेमाल  और
 बेशी  कामगारों  का  पता  लगाकर  उचित  प्रशिक्षण  के  बाद  उनका  इमारती

 लकड़ी  आदि  दुलंभ  उत्पादन  सामग्रियों  की  बेहतर  तीव्रतर  संचलन  तथा  प्रणालीबद्ध  वितरण
 द्वारा  खान  मुहाना  स्टाकों  में  नई  परियोजनायें  शोप्रता  से  एवं  समय  पर  पूरी  करना  तथा  कान

 ]

 महाराष्ट्र  में  '  उच्चोग  रहितਂ  जिले

 4450.  श्री  विलास  मु्त  मवार  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  उन  जिलों  या  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  रहितਂ  जिलों  में  शामिल

 करने  के  लिए  गत  दो  वर्षों  में  उन्हें  या  मंत्रालय  को  सुझाव  प्राप्त  हुये  और

 इन  सुझावों  पर  अब  तक  क्‍या  कारंवाई  की  गई  हैं  और  इन्हें  कब  तक  रहितਂ
 चोषित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 प्रौद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  गढ़चिरोली  जिले  को  रहित  जिलोंਂ  को  सूची  पें  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया

 भा

 1-4-1985  से  गढ़चिरौलो  जिले  को  रहित  जिलाਂ  घोषित  कर  दिया गया

 ]

 निर्यालन  विधि  में  संप्ोजन

 कद

 445  ।.  भी  राभबिलास  भुस्त  सबार  :  कया  विधि  झोर  स्थाय  मन्त्री  यह  बताने  की  ढरपा  करेंगे
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 क्‍या  पंजाब  विधान

 ह

 सभा  के  लिए  हाल  में  हुये  निर्वाचनों  में  कुछ  निबाचिन-क्षेत्रों  में  अभ्यर्थी

 बड़ी  संख्या में  होने  के  कारण  निर्वाचन  प्रतीक  आबंटित  करने  तथा  मतपत्र  तैयार करने  में  कुछ
 ताइयां  आई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  ऐसी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  दृष्टि

 से  सुसंगत  निर्वाचन  विधियों  में  संशोधन  करने  के  लिए  विधान  लाने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  झोर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एज०  प्लार०  :  से  जी

 नहीं  ।  पंजाब  में  हाल  ही  के  निर्वाचनों  के  दौरान  अभ्यर्थियों  की  संख्या  में  वृद्धि  क ेकारण  आयोग  ने

 प्रतीकों  के  आबंटन  या  मतपत्रों  के  मुद्रण  में  कोई  कठिनाई  महसूस  नहीं  की  ।  कितु  आयोग  ने  कुछ
 चन-क्षेत्रों  के  पहले  के  निर्वा  भनों  में  कुछ  कठिनाइयां  महसूस  की  थीं  ओर  उसने  गेर-संजीदा  अभ्यर्थियों  की

 संख्या  कम  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  इनके  ब्यौरे  तारोख  30-7-1985  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०

 1087  के  उत्तर  में  दिये  गये

 मध्य  प्रदेदा  में  विज्व त  संयंत्रों  क ेलिए  कोयले  की  मासिक  प्रावश्यकता

 4452,  क्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  )
 ५  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सुभाष  यादव

 मध्य  प्रदेश  में  विद्य,त  संयंत्रों
 क ेलिए  कोयले  की  मासिक  आवश्यकता  कितनी

 गत  एफ  वर्ष  में  कितनी  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई  किया

 कोयले  की  कम  सप्लाई  करने  के  क्या  कारण  और

 राज्य  में  बिजली  की  कटौती  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञ  त  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रारिफ  सोहम्भद  मध्य  प्रदेश  में  त

 केन्द्रों  के  लिए कोयले  की  ओसत  मासिक  आवश्यकता  लगभग  8.88  लाख  टन

 1984  से  1985  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  विद्यू,त  केम्द्रों  द्वारा  प्राप्त

 की  गई  कोयले  की  मात्रा  101.31  लाख  टन

 मध्य  प्रदेश  के  विद्यूत  केन्द्र  पिट-हैडों  क ेसमीप  स्थित  हैं  तथा  कुल  मिलाकर  कोयले  की

 ढुलाई  के  लिए  उन्हींने  अपना  ही  प्रबन्ध  किया  हुआ  विद्युत  केर्द्रों  न ेइनको  लिक  किए  गए  कोयले

 की  तुलना  में  कम  कोयले  की  दुलाई  को

 यध्य  प्रदेश  के  पास  फालतू  ऊर्जा  होती  है  ओर  व्यस्वतम  मांग  के  दौरान  सीमान्त  कमी
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 होती  राज्य  में  विद्यत  की  उपलब्धता  में  अभिवृद्धि  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  ये  शामिल

 वर्तमान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  क्षमता  समृपयोजन  में  सुधार  अमरकंटक  और  सतपुड़ा
 ताप  विद्युत  केम्द्रों  का नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  करना  और  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का

 समयानुसार  क्रियान्वयन  करना  ।

 हरियाणा  में  ज्ञाता  पकाने  की  गैस  एजेन्सियां

 4433.  श्री  ध्मंपाल  सिंह  मलिक  )

 हे  /  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  सुमाष  यादव  हि

 कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  के  कितने  कस्बों  में  खाना  पकाने  की  गैस  एजेन्सियां  और

 हरियाणा  में  किन-किन  कस्बों  को  अगले  दो  वर्षों  के  भीतर  खाना  पकाने  की  गैस  की

 एजेन्सियां  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  इस
 समय  हरियाणा  के  28  नगरों  में  40  एल०  पी०  जी०  की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपे  हैं

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  एल०  पी०  जी  डिस्ट्रीब्यूटर  शिपें  स्थापना  के  विभिन्‍न  घरणों

 में  है ंजिसमें  आवेदनों  का  आमंत्रित  किया  चयन  किया  चालू  किया  जाना  आदि  शामिल

 हैं  :--

 सभिवानी  रैनां

 करनाल  सफीडोन

 रोहतक  समालशा

 लाड़वा  असंद

 नूह  फतेहाबाव

 जींद  अंबाला

 तोशम  हांसी

 कैथल  गुड़गांव

 महूँदरगढ़  गोहाना

 नरवाना  पानीपत

 मंडी  देववाली  बल्लभगढ़
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 चरखी  दादरी  फरीदाबाद

 बरवाला  हिसार

 घरोदा  यमुना  नगर

 रेवाड़ी  सोनीपत

 होडल  गनौर

 डिस्ट्रीम्यूटरशिय  चालू  करने  से  पूर्व  उठाये  जाने  वाले  कदमों  को  ध्यान  में  रखकर  यहबताना
 व्यवहारिक  नहीं  है  कि  इसमें  कितना  समय

 पश्चिम  बंगाल  में  रुग्ण  भ्रौद्योगिक  एककों  का  प्राधसिकीकरण

 4454.  श्रो  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पश्चचिम  बंगाल  के  रुग्ण

 एककों  में  आधुनिकीक  विविधिकरण  और  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  योजनाओं  को

 न्वित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  विशेष  कर  हावड़ा  जिले  में  रुग्ण  एककों  संबंधी

 इस  प्रकार  की  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 5

 हा

 धन  के  वितरण/इस्तेमाल  की  कार्य  प्रणाली  क्या

 1985-86  के  दोरान  इस  प्रकार  की  योजनाओं  के  लिए  कितनी  राशि  के  आवंटम  का

 प्रस्ताव  है  और  1985-86  5-86  के  पहले  6  मास  के  दोरान  इस  आवंटन  का  कितना  भाग  इस्तेमाल  कर  लिया

 गया  और

 छठी  योजना  के  दौरान  इस  प्रकार  की  योजनाओं  का  क्या  लक्ष्य  था  और  1980-85 5  के

 दौरान  यह  लक्ष्य  वास्तव  में  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एसम०  झ्रुणाचलस  :  और  पश्चिम्र

 बंगाल  में  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  के  आधुनिकीकरण  विविधिकरण  और  प्रौद्योगिकी  उन्‍्मयन  का  छठी

 योजना  अवधि  के  दौरान  कोई  विशेष  प्रावधान  नहीं  न  ही  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कोई

 बिशेष  प्रस्ताव  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 क्षतिप्रस्त  झौर  पुराने  केबिलों  को  बदलते  के  नए  तरीके

 4455.  भरी  बी०  एस  ०  कृष्ण  धम्पर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बड़े  शहरों  में  क्षतिग्रस्त  और  पुराने  केबिलों  को  बदलने  में  काफी  समय  लग  जाता

 क्‍या  इसमें  दबे  हुए  केबिलों  को  खोदकर  निकालना  आदि  भी  शामिल

 यदि  तो  क्या  दू  रसंचार  सलाहकारों  ने  केबिलों  को  बदलने  और  डकटिंग  के  लिए  नए
 तरीके  सुझाए  और

 कया  सरकार  ने  सभी  बड़े  शहरों  विशेष  रूप  से  बंगलौर  में.नए  तरीके  अपनाए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी जय  /

 जी

 जी  हां  ।  भूमिगत  डक्ट  में  सरल  प्रणाली  से  केबिल  बिछाने  का  सुझाव  दिया  थ्रग्रा

 जी  हां  ।

 4456.  श्री  झ्रार०  एम०  भोये  :  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बतामे  की  कृषा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  गम्भीर  समस्या  की  ओर  दिलाया  गया है  कि  कई  बार  गैस

 एजेंसियों  द्वारा  नियुवत  डिह्टीबरी  मैन  अपनी  कम्पनियों  के  गेंस  सिलिडरों  की  सप्लाई  करते  हैं  परन्तु
 उपभोक्ताओं  को  नए  सिलिडरों  की  सप्लाई  के  समय  बम्पनी  के  उन  सिलिंडरों  को  इस  बहाने  स्वीकार

 नहीं  करते  कि  वे  नकली  और

 यदि  तो  असली  गैस  सिलिढरों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ढ्ष्या

 कदम  उठा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  नबल  किशोर  :  और
 तेल  विपणन  कम्पनियों  के  पास  ऐसे  बहुत  कम  उदाह-ण  हैं  जहां  एक  के  उपभोक्ताओं  के  पास

 अंभ्य  कम्पनियों  के  एल०  पी०  जी०  सिलिण्डर  पाये  गये  हैं  ।  ऐसे  मामलों  पर  आमतौर  पर  उनके

 गुणों  के  आधार  पर  कारंवाई  की  जाती  है  और  सिलिंडरों  का  प्रतिस्थापन  किया  जाता  है  बशतें  कि

 सिनलिडर  नकली  न  हों  ।  सभी  एल०  पी०  जी०  वितरकों  के  लिये  उपभोकताओं  को  सिलिडर  की

 बरी  करने  से  पहले  जांच-पड़ताल  करनी  आवश्यक  होती  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  सिलिडर

 सही  हैं  और  वे  संबंधित  तेल  कम्पनी  के  ही  उपभोक्ता  भी  इन्हीं  आधारों  पर  सिलिडर  लेने  से  इंकार

 कर  सकते  हैं  ।
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 महाराष्ट्र  में  पेट्रोल  श्रौर  गंस  एजेंसियों  का  प्राबंटन

 4457.  भी  भ्रार०  एम०  भोये  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 *

 देश  में  डोजल  और  पेट्रोल  पम्पों  क ेलिए  वितरकों  और  एजेन्टों  को  नियुक्ति  के  लिए  क्‍या
 -  झानदण्ड  अपनाए  गये

 (w)  1984  के  दोरान  तथा  चालू  बच  में  महाराष्ट्र  में  कितने  गैंस  वितरक  और  डीक्षल  तथा

 पेट्रोल  पम्पों  के  एजेंटों  की  नियुक्ति  की  गई  और

 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  ओर  पिछड़े  वर्गों  के  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  तेल
 न  करने  वाली  कम्पनियां  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  डीलरों/एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरों  की  नियुक्तियां

 सम्बन्धित  तेल  चयन  बोडड  से  प्राप्त  सिफारिशों  के  आधार  पर  करती  पात्र  प्रत्याशियों  में  से  चयन

 :  करते  समय  तेल  चयन  बो्ड  निम्नलिखित  घटकों  को  ध्यान  में  रखते  हैं  :  —
 :
 पा

 (i)  व्यक्तित्व

 (11)  श्वापारिक  योग्यता/बिक्री  कारिता

 वित्त  जुटाने  की  क्षमता  तथा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  योग्यता

 (iv)  डीतर  के  रूप  में  पूरे  समय  कार्य  करने  को  तत्परता

 (५)  सामान्य  मूल्यांकन  तथा  अन्य  कार्यकलाप

 ओर  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1984  तथा  वर्ष  .985  में  नियुक्त  किए
 गये  खुदरा  बिक्री  बंद्रों  (पेट्रोल/डोजल  )  डोलरों  तथा  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीम्यूटरों  की  संख्या  तथा

 इसमें  से  कितनी  भंख्या  में  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  सदस्यों  को  दिये

 इसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :««

 खुदरा  बिक़ो  केगा  पझ्रन०  प्रमु०  एल०  पी०  जी०  परम  ०  झनु०
 जाति  जनजाति  जाति  जनजाति

 31  3  6  94  12  11

 चूंकि  डिस्ट्रीब्यूटरों  की  नियुक्ति  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  कोई  आरक्षण  नहीं  है
 इसलिसे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते
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 स्ट्रोटोनेज  इं  जेक्शन  की  सप्लाई  में  कमी

 4458.  श्री  सरफराज  प्नहमद  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सत्र  है  कि  ओषध  कम्पनियों  ने  आवश्यक  उत्पादों  के  उत्पादन  में  कमी  कर  दी

 है  ओर  अनावश्यक  उत्पादों  के  उत्पादन  में  बृद्धि  की  न

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इंजेक्शनਂ  स्ट्रपटोपेंसिलीन  इन्जेक्शन  और

 पी०  ए०  एस०  ग्रेन्यूल्सਂ  की  काफी  कम  सप्लाई

 प्रत्येक  कम्पनी  की  अनुमति  प्राप्त  क्षमता  ब्या  है ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 बार  कितना  उत्पादन

 कया  यह  भी  सच  है  कि  फम्पनियां  बीकासूल  और  अन्य
 विभिन्‍न  विटामिनों  जेसे  अनावश्यक  उत्पादों  की  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  है  ओर  उनका

 अधिक  मूल्य  वसूल  कर  रही  ओर

 यदि  तो  प्रत्येक  कम्पनी  की  अनुमति  प्राप्त  क्षमता  क्या  है  और  प्रत्येक  उत्पाद  के

 लिये  क्‍या  मूल्य  निर्धारित  किये  गये  तथा  वतंमान  उत्पादन  क्‍या  है  और  प्रत्येक  को  किस  मूल्य  पर

 बेचा  जा  रहा  है  ?

 श्सायन  झौर  पेट्रो  रसायन  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ार०के०  जयचस्त्र  किसी

 उत्पाद  विशेष  का  उत्पादन  बाजार  मांग  और  +म्पनी  की  पूर्ण  आयोजना  पर  निर्भर  करता

 स्ट्रैप्टोमाइसिन  और  पी०  ए०  एस०  फार्मूलेशनों  की  कमी  को  कोई  शिकायत  इस

 मंत्रालय  में  प्राप्त  नहों  हुई  है  ।

 ओद्योगिक  अनुमोदनों  में  प्रत्येक  फार्मलेिशन  और  पैक  की  अलग-अलग

 ताएं  निधिष्ट  नहीं  हो  गी  ।  अलग-अलग  फार्मुलेशनों  के  उत्पादन  पर  निगरानी  नहीं  रखी  जाती  ।

 ओर  (2)  मूल्यों  के  उपलब्धि  की  सीमा  संलग्न  विवरण  में  दिये गये  हैं  ।

 बीकासूल्स  कैप्सूलों  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  लिये  जा  रहे  मूल्य  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  के

 रूप  कम्पनी  ने  पोटीनेक्स  के  संबंध  में  डी०  पी०  सी०  भो०  1979  के  अधीन  एक  अभ्यावेदन
 दिया  अभ्यावेदन  के  निपटान  हेतु  कार्यवाही  जारी
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 विवरण

 क्रमांक  फार्मूलेशन  नाम  पैक  आकार  डी०  पी०  प्ोी०  ओ०  कम्पनी  द्वारा

 1979  के  अधीन  लिया  जा

 सरकार  द्वारा  रहा  मृल्य

 ह
 निर्धारित  मूल्य

 1.  बोकोसयूल्स  कंप्सूल्स  20  का  6.13  8.85

 100  का  26.89  33.13

 2.  प्रेटीनेक्स  115  ग्राम  10.56  13.37

 225  ग्राम  17.07  21.70

 सातवीं  पंचवर्दोय  योजना  में  झ्लौषधियों  की  मांग

 4459.  श्री  श्रोकांत  दस  नरसहराज  वाडियार  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  तक  देश  में  औषधियों  को  मांग  का  कोई  अनुमान

 लगाया गया

 यदि  हा  ,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  औषधियों  की  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा

 क्‍या  सरकार  औषधियों  का  आयात  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  !

 रसायन  धोर  पेद्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०के०  जयचमा  :

 हां

 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  ओषधों  और  भेषजों  पर  कार्यकारी  दल  नै  स्थिर  मूल्यों

 पर  वर्ष  1989-90  के  दौरान  1033.4  3.4  करोड़  रुपये  और  3775  करोड़  रुपये  की  बलल्‍्क  ओषधों

 और  फार्मूलेशनों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया
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 इसके  अलावा  विदेशी  सहयोग  की  नीतियों  को  भी  उदार  बनाया  गया  है  ।

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  1989-90  के  दौरान  आयात  225  करोड़  रुपये

 भाई०  के  आयात  गैर  सरकारी  पार्टियों द्वारा  किये  जायेंगे  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कारों  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 4460.  श्री  श्रीकांत  दस  नरसिहराज  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करगे

 क्या  कारों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  देश  में  वर्ष  1984-85  5  में  कितनी  कारें  बनाई  गई  ;

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितनी  कारें  बनाये  जाने  की  संभावना  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :

 लगभग  छिहृत्तर  हजार  ।

 और  योजना  आयोग  ने  सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  तक  प्रतिवर्ष  130  हजार

 कारों  का  निर्माण  करने  की  योजना  बनाई

 सातबों  पंचवर्षोय  पोजना  के  दो  रान  परमाणु  ऊर्जा  एककों  हारा  ऊर्जा  पेदा  कश्सा

 4461.  भ्री  के०  कर्जम्बु  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पैदा  की  गई  ऊर्जा  में  से परमाणु  ऊर्जा  एककों  द्वारा  कितनों  प्रतिशत  ऊर्जा  पैदा

 की

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  इस  प्रतिशतता  मेंब्‌  द्धि  करने  की  कोई

 पोजना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्लारिफ  मोहस्मद  :  छठो  योजना  के  अभ्त
 में  कूल

 व्ुत  उत्पादन  दामता  में  न्थूक्खिय विद्युत  का  भाग  2.58  प्रतिक्षत
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 |
 और

 हां  ।
 कुल  विद्युत  उत्पावन  क्षमता  में  उपर्युक्त  हिस्से  को  2.78  प्रतिशत

 तक  बढ़ाने  हेतु  सातवों  योजना
 में  कलपक्कम  के

 दूसरे  यूनिट  और नरौरा  के  दो  यूनिटों को  चालू  करने
 की  परिकल्पना की  गई

 केरल  को  सीमेस्ट  कौ  सप्लाई

 4462.  भ्रौ  के०  कस्जम्थु  :  क्या  उच्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (२)  देश  में  सीमेंट  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  की  मासिक  मांग  कया  है  और  प्रत्येक  राज्य  को

 कितना  सीमेंट  सप्लाई  किया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केरल  में  सीमेन्ट  की  कमी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बहुत  सो  महत्त्व

 पूर्ण  परियोजनाओं  पर  काये  बन्द  हो  गया  और

 यदि  तो  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ग्रौद्योगिक  +कास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एस०  :  में  वर्ष  1984
 और  1985  1985)  के  दौरान  सीमेन्ट  का  उत्पादन  क्रमशः  296.72  लाख
 मो०  टन  और  289.90  लाख  मी०  टन

 राज्य  सरकारों/संध  शातित  क्षेत्रों  से  मांग  नियमित  आधार  पर  प्राप्त  नहीं  होती  ।
 तथापि  आवंटन  में  वृद्धि  करने  के  जिये  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  मांगों  पर  गुणाबगुण  के

 आधार  पर  विचार  किया  जाता  है।इस  अवधि  1985)  में  प्रत्येक  राज्य/संध
 शासित  क्षेत्र  को  किये  गये  राज्यवार  आवंटनों  भौर  प्रेषणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  केरल  राज्य  को  लेवी  सीमेंट  की  आवंटन  से  कम  पूर्ति  मुख्य  रूप  से

 नाड  में  लेवी  सीमेंट  की  आवंटन  से  कम  पूर्ति  मुख्य  रूप  से  तमिलमाड़  में  सीमेंट  कारखानों  में  जो  केरल

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  सीमेंट  की  पू्ति  करते  बिजली  की  कटौती  के  कारण  ओर  केरल  सरकार  के

 एक  उप+म  मालावार  सीमेंट्स  लिमिटेड  में  जिसका  उत्पादन  अभी  पूर्णतया  स्थिर  नहीं  हो  पाया

 के  सामने  आई  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  के  फलस्वरूप  उत्पादन  कम  होने  के  कारण  हुई  है  केरल  सरकार

 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सुनिश्चित  करे  कि  मेसस  मालावार  सीमेंट  जिसके  लेबी

 सीमेंट  के  प्रषणों  में  काफी  कमी  आ  गई  इस  कमी  को  दूर  करे  ताकि  राज्य  में  सीमेट  की  पृ्ति  में  भाई

 कमी  को  प्रा  किया  जा  सके  ।
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 बर्ष  1985)  अनन्तिम  के  दौरान  सीमेंट  का  राज्यवार  आवंटन  मूल  और

 सिंचाई  तथा  विद्युत  अलग  से  और  सीमेंट  के  प्रेषण  और  विद्युत  सहित  )
 दर्शाने  वाला  विवरण

 हजार  मे ं)

 राज्य/संघ  शासित  मूल  आवंटन  सिंचाई  और  कुल  आवंटन  सीमेंट  का  आवंटन  के

 क्षेत्र  का नाम  1985  विद्युत  प्रेषण  अनुसार
 सित०  टन  1985  ओर  प्रेषण  का

 सहित  )  भोौर  विद्युत  प्रतिशत

 I धु  985  सहित )
 1985

 ०-

 अनंतिम

 ||  2  3  4  $  6

 उत्तर

 1.  चंडीगढ़  58  10  68  30  44

 2.  दिल्‍ली  200  17  217  173  80

 3.  हरियाणा  175  116  291  211  73

 4.  हिमाचल  69  75  144  80  56

 5.  जम्मू  ब  कश्मीर  100  206  306  223  73

 6.  पंजाब  258  298  556  270  49

 7.  राजस्थान  228  145  373  246  66

 8.  उत्तर  प्रदेश  893  782  1575  867  52

 योग  1981  1649  3630  2100  58
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 2  3  4  5  6

 पूर्ष

 9.-  भसम  118  106  224  98  44

 10.  अरुणाचल  43  1  44  20  45

 11.  बिहार  470  301  771  397  51

 12.  मेघालय  59  81  67  47  70

 13.  मिजोरम  23  2  25  11  44

 14.  मणीपुर  37  23  60  40  67

 15.  नागालैंड  47  13  60  50  83

 16.  छड़ीसा  206  146  352  212  60

 17.  सिक्किम  39  7  46  21  46

 18.  त्रिपुरा  37  14  51  25  49

 19.  पश्चिम  बंगाल  512  200  712  398  56

 योग  1591  821  2412  1319  55

 पश्चिस

 20.  दादरा  और

 नगर  हवेली  15  =  15  8  53

 21.  गोवा  दमन
 व  दिव  66  17  83  36  43

 22.  गुजरात  428  321  749  708  95

 23.  मध्य  प्रदेश  412  563  975  664  68

 24.  महाराष्ट्र  653  553.  1206  1015  84

 योग  1574  1454  3028  243]  80

 दलिण

 25.  अष्डमान और

 निकोबार  17  न  17  6  35
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 2  3  4  5  6

 26,  आन्ध्र  462  304  66  705  92

 27.  कर्नाटक  343  284  627  479  १6.

 28.  केरल  230  88  318  207  65

 29.  लक्षद्वीप  4  न  4  4  100

 30.  पांडिचेरी  20  ||  21  13  62

 31.  तमिलनाड  527  190  717  477  67

 योग  1603  867  2470  1892  77

 कुल  योग  6749  4791  11540  7742  67

 मध्य  प्रदेश  में  प्रामीण  विदतीकरण

 4463.  श्री  ग्रजय  मुशरान  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतगंत
 कितने  गांवों  का  विद्युतीक  रण  किया

 मध्य  प्रदेश  के जबलपुर  मण्डल  के  लिए  वर्ष  1984-85  के  दौरान  तत्संबंध्री  ब्योरा  क्या

 और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मध्य

 प्रदेश  में  कितने  गांवों  का  विद्युतीक  रण  किया  जाएगा  और  जबलपुर  डिवीजन  के  बारे  में  अलग  से  आंकड़े
 क्‍या  हैं  ?

 बिच्च त  विभाग  में  राज्य  संत्री  झ्रारिफ  सोहस्मद  :  1984-85  के  दोरान

 मध्य  प्रदेश  में  3,698  गांवों  का  त्रिद्युतीक  रण  किया  गया

 1984-85  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  क ेजवलपुर  डिवीजन  में  433  गांवों  का  विद्युतीकरण
 किया  गया  था  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  170,20  गांवो ंके  विज्युत्ीकृरण  का

 लक्ष्य  रखा  गया  जिलेवार  संसाधनों  की  आनुषगिक  सुविधाओं  तथा  विद्युत  की

 उपलब्धता  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वाधिक  आध्य र  पर  किए  जाते
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 40  प्रतिशत  से  झधिक  को  विदेशी  पूंजो  बाली  कम्पनियां

 4464.  श्री  विष्णु  मोदो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  वर्ष  1978  और  1981  में  40  प्रतिशत से
 अधिक  की  पूंजी  लगी  हुई  थी  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  की  इक्विटो  घारिता  का  प्रतिशत
 क्या

 1978  और  1981  में  आापातित  और  सरणीबद्ध  बल्क  औषधियों  के  आधार  पर
 प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  फार्मूलेशनों  के  नाम  कया  हैं  तथा  प्रत्येक  फार्मूलेशनों  का  संयोजन  और
 बिक्रो  कारोबार  कितना

 क्‍या  इनमें  से  किसी  भी  कम्पनी  ने  1981  के  बाद  ऐसी  बल्क  ओऔदधियों  का  उत्पादन

 किया  जिसे  वे  पहले  आयात  कर  रही  थी  अथवा  सरणीबद्ध  एजेंसी  से  प्राप्त  कर  रही

 यदि  तो  उन  ओषधियों  से  सहित  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  गत  तीन

 वर्षों के  दौरान  प्रति  वर्ष  उक्त  प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा  उक्त  प्रत्येक  भौषध  का  कितना  उत्पादन  किया

 (8)  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बल्क  ओषधियों  का  कुल
 कितना  आयात  और  श्वरीद  की

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इन  कम्पनियों  पर  इन  बल्क  औषधियों  का  प्राथमिक  चरण  से
 उत्पादन  करने  के  लिए  दबाव  डालन  हेतु  कोई  कदम  उठाए  गए  भोर

 (७)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  प्र  पेट्रो-रसायम  बिमाग  में  राज्य  मंत्लो  झ्लार०के०  जयचशा  :
 1978  में  40  प्रतिशत  से  अधिक  प्रस्यक्ष  विदेशी  साम्यपूंजी  वाली  कम्पनियां  औषध के  क्षेत्र  में  कार्यरत

 1981  के  अन्त  इस  प्रकार  को  कम्पनियों  की  संदुया  25  थी  |  अ्योरे  संलग्ग  विवरण  में  दिए
 गये

 इन  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  किये  जाने  वाले  फार्मू  लेशनो  के  माम  तथा  उमंके  सम्मिश्रण
 के  विवरण  एक  निजी  प्रकाशन  भारतीय  भेषज  गाईड  में  प्रतिवर्ष  प्रकाशित  किये  जाते  इस  प्रकार

 के  आंकड़े  एकत्र  करने  में  लगने  वाला  समय  तथा  प्रयास  प्राप्त  होने  वाले  संभावित  परिणामों  के

 अनुरूप  नहीं  फार्मूलेशनों  की  बिक्री  की  निगरानी  इस  मंत्रालय  द्व:रा  नहीं  की  जाती  ।

 से  उपलब्धि  को  सीमा  तक  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।  »
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 प्प्प
 _-

 कम्पनियों  1978  में  40 प्रतिशत ओषध
 क ेक्षेत्र  में

 से  अधिक  विदेशी
 साम्य  पूंजी  सहित  की  स्थिति

 कर्माके  विदेशी  कम्पनी  का  माम  विदेशी
 साम्यता  स्तर

 1978  31-12.1981  टिप्पणी

 के  अनुसार

 ।  2

 या

 ३  4

 मुख्य  फार्मूलेटर

 में  एंगलो  फ्र  व  ड्रग्स  कं०  60

 2...  में०  इंडियन  शेयरिंग  लि०  88.6

 3.  मै०  निकोलस आफ  इण्डिया  100

 4...  मैं०  कारटर  बेलेन्स  लि०  49.46

 5.  मैं०  सी०  ई०  फुलफोर्ड
 पी०  लि०  100  100

 6...  मे०  अबोट  लेब्स  लि०  100  100

 7...  मै०  स्मिथ  केलाइन  एण्ड  फ्रेंच
 लि०  कंपनी  की  100

 झ्म्य

 8...  मै०  सुधीर  गेगी  आफ  इण्डिया  47.5

 9...  मै०  ज्योफरी  मेनर्स
 45

 10.  मै»  पार्क  डेविस  88.33  88.33

 11...  मै०  वारनर  हिन्दुस्तान
 50  50

 12.  मै  सीबा  गेगी  65  65

 13.  मै०  ओरगेनन  लि०  इण्डिया  49  49

 14.  मे०  मे  एण्ड  बेकर  100  100
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 1

 19.

 22.

 2

 मं  ०  ग्लेक्सो  लेब्स

 मै०  होचेस्ट  फार्मास्युटिकल्स

 मैं०  विफस्स  इण्डिया  लि०

 मै०  डेयर  लि०

 मै०  जोनसन  एण्ड  जोनसन  लि०

 ण्डिया  लि

 मै०  एलकली  कैमिकल्स  कार्पोरेशन

 आफ  इण्डिया

 मैं०  फाइजर  इण्डिया  लि०

 मै०  बूटस  इण्डिया

 मै०  मर्क  शार्प  एण्ड  डोहमे

 मै०  बुरोज  बेलकम

 मे०  रोचे  प्रोडक्ट्स

 मै०  रिचर्डसन  हिम्दुस्तान

 मै०  ई०  मर्क  प्रा०  लि०

 75.05

 50

 50  +1  शेयर

 53

 75

 65

 60

 75

 58

 49

 कागल  में  श्रात्मनिभरता

 हमा  है  और  जिनकी  वर्तमान  भावश्यकता  आयात  द्वारा  पूरी  की  जाती

 50

 50  +1  शेयर

 53

 75

 55

 60.14

 100

 55.97

 4465.  भरी  के०  पो०  उम्मोकृष्णन  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कागज  की  ऐसी  कोस-सी  किसमें  हैं  जिनके  मामले  में  भारत  अभी  तक  आसत्मनिर्भर  नहीं

 कितनी  मात्रा  मैं  ओर  कितने  मूल्य  के  कागज  का  भायात  किया  जाता

 *
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 उक्त  किस्म  के  कागज का  देश  में  उत्पादन  न  करने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  भारत  में  इस  प्रकार  के  कागज  का  उत्पादन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एम०  प्ररुणालम  )  :  देश  में  कागज  और

 गत्ते  की  मांग  देशीय  उत्पादन  से  पूरी  की  जादी  वेशिष्टतया  वाले  कागज  जंसे  फोटो  के  लिए

 कागज  बेंक  नोट/चैक  के  लिए  सटे  सिल  के  आधार  वाला  कागज  क्रोम  और  आर्ट

 प्रैस  पाम  पेपर  आदि  का  आयात  किया  जा  रहा

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 )  आयात  किए  जा  २हे  विभिन्न  प्रकार  के  कामज  के  अपर्याप्त  उत्पादन  के  कारण

 निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  उत्पादन  की  क्वालिटी  विशेष  अनुप्रयोगों  को  पूरा  करने  में  असमर्थ

 (2)  आवश्यकताओं  के  कम  होने  के  कारण  स्वतन्त्र  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  करने  का
 ओचित्य  नहीं

 ह

 (3)  आवश्यक  कच्चा  माल  देशीय  रूप  से  उपलब्ध  नहों  है  ।

 इस  प्रकार  के  कागज  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए  किएं  गए  उपाय  नोचे  दिये
 गये  हैं  :--

 (1)  अमुसंघान  और  विकास  के  माध्यम  से  स्वदेशी  कच्चे  माल  पर  आधारित  इन  मददों के
 निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  करने  के  लिए  अनवरत  प्रयास  किए  जा

 रहे

 (2)  इस  प्रकार  के  कागजों  का  निर्माण  करने  में  समर्थ  एककों  को  इन  मदों  का  उत्पादन  शुरू
 क  रने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।

 (3)  कागज  उद्योग  को  विशेष  जौधोनिक  लाइसेंसों  की  आवश्यकता  के  बिना  अपनी  प्षमग्र

 लाइसेंस  में  ही  कागज/गत्ते  किसी  भी  किस्म  का  उत्पादन  करने की  सुविधाओं  की

 अनुमति दी  जाती  है  ।

 (4)  कच्चे  प्रौद्योगिकियों  और  उपस्करों  के  भायात  के  लिए  एककों  को  सहायता
 प्रदान  को  जाती

 443
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 पे  क
 बरेली  में  रबड़  फंक्ट्री  मे ंजहरोली  गेस  के  रिसाव  से  प्रभावित  सजधूर

 4466,  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  में  एक  रबड़  फैक्ट्री  से  जहरीली  गैस

 रिसाव  से  प्रभावित  मजदूर  बीमार  पड़  गये  थे और  अभी  भी  खतरनाक  रोगों  से  पीड़ित

 यदि  तो  क्या  सिथेटिक  और  रसायन  संयंत्रों  का कायंकरण  असंतोषजनक

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  उपर्युक्त  रबड़  फंतट्री  के  प्रबंधकों/प्रशासन के  विरुद्ध

 कोई  कारंवाई  की  है  और  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  के  अनुदेश  दिये

 भौर के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एम०  ग्रुणाघलम )  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 नंबेली  लिग्नाहट  कारपोरेशम  की  दूसरी  विस्तार  परियोजना  के

 बारे  में  विशेष  दल  का  प्रस्ताव

 4467.  श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  विदेशी  तकनीकी  सलाहकारों  और/अथवा  विशेषज्ञनों  जिन्होंने  नैवेली

 लिग्नाइट  तमिलनाडु  का  दौरा  किया  नैवेली  लिग्न[इट  कारपौरेशन  लिमिटेड

 की  दूसरी  खान  विस्तार  परियोजना  के  बारे  में  अपना  प्रतिबेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  पम्रमणकारी  विशेषज्ञ  दल  ने  क्या  सिफारिशें  की  भौर

 इस  बारे  में  आगे  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  पश्चिम  जमंनी  के  मैसस  राइनश्राउन  कंसल्टरैंट्स
 ने  विस्तार  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  उपकरणों  के  विनिर्देशों  तथा  प्राप्त  निविदाओं  के  तकनीकी

 मूल्यांकन  पर  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  यह  प्रतिवेदन

 रेशन  के  विचाराधीन

 226
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 रामागुस्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केख  संयंत्र  के  सिगरेमी  कोयला  लानों  से  कोयले  को

 सप्लाई  बन्द  किया  जाना

 44068.  क्री  नारायण  चौबे  है
 श्री  सस्येज  नारायण  सिह  >»  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हो  बी०  एस०  कृष्ण  झग्पर  |

 ($%)  क्या  सिंगरेनी  कोयला  खातों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  आंध्र  प्रदेश
 में

 रामागुस्डम  सुपर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  को  सप्लाई  को  बन्द  करने  के  निर्णय  के  इस  विद्युत  केन्द्र  को  200  मेगावाट

 क्षमता  वाली  तीन  यूनिटें  हाल  ही  में  दो  दिन  के  लिए  बन्द  कर  दी  गई  थी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  बन्द  होने  के  कारण  इसमें  कितनी  बिश्युत  उत्पादन  की  हानि  ६ई

 भविष्य  में  इस  तरह  संयंत्र  को  बन्द  होने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 विधुत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  मोहम्मद  :  से

 कोयलिरोज  कंपनी  लि०  द्वारा  प्रतिष्ठापित  इलैक्ट्रानिक  भार  म,पक  बेल्ट  द्वारा  रिकार्ड  किए  गए  कोयले
 के  भार  में  कुछ  विसंगतियां  पाई  गई  जिनको  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निमम  ने  उन
 पर  बनाए  गए  कोयले  के  बिलों  में  कटोती  कर  दी  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  रामागुन्डम  सुपर
 ताप  बिद्युत  केन्द्र  को  कोयले  की  सप्लाई  17  ओर  18  1985  को  बन्द  कर  दी  गई  थी  और
 उस  केन्द्र  को  तीन  युनिटें  बन्द  कर  दी  गई

 सरकार  ने  कोयले  की  सप्लाई  तल्काश्न  पुनः  चालू  करने  के  निर्देश  दियेथे  ओर  तीनों  यूनिटें
 उत्तरोत्तर  20,  21  और  22  1985  झो  पुनः  चालू  कर  दी  गई  राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निगम  के  अनुसार  विद्युत  उत्पादन  में  42.29  मिलियन  यूनिट  की  हानि  हुई  थी  ।

 कोयले  को  तोलने  से  संबंधित  मामले  की  समीक्षा  की  गई  है  और  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि

 अगले  पांच  सप्ताह  भार  मापक  बैल्ट  पर  तौलों  व्यासमापन  के  यांजिक  भार  मापक  पर

 तोल  के  साथ  तुलना  की  जानी  चाहिए  ताकि  सही-सहा  विसंगति  का  हिछाब  लगाया  जा  सके  ओर  उसे

 दूर  किया  जा  सके  ।

 उसरी  झोर  पश्चिम  ह्ोद्योगिक  क्षत्रों  की  नदी  से  कोयले  को  हलाई

 लिभ  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तरो  ओर

 पशिविमी  क्षेत्रों  को  नदी  से  कोपले  को  दुल।ई  करने  के  लए  एण्ड  पावर  कससल्देस्सी  सर्विसेज
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 लिमिटेडਂ  को  अध्ययन  करने  के  आदेश  दिए  गए  थे  अथवा  दिए  जाने  वाले  के  क्या

 परिणाम  निकले  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  वसन्‍्त  :  रानीगंज  और  राजमहल  कोयला  क्षेत्रों  से  गंगा  नदी  के  जरिए
 कोयले  के  नदी-परिवहन  की  संभावना  के  अध्ययन  के  लिए  साध्यता  रिपोर्ट  तंयार  करने  का  प्रस्ताव

 उसी  गंगा  नदी  के  फरक्का-इलाहाबाद  अनुभाग  में  जल  परिवहन  सेवाएंਂ  पर

 एक  विस्तृत  साध्यता  अध्ययन  प्राप्त  हो  गया  यह  अध्ययन  तत्कालीन  जहाजरानी  और  परिवहन
 मंत्रालय  ने  किया  हस  साध्यता  अध्ययन  की  जांच  के  पहले  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर

 मामले  पर  किया  गया  था  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  अलग  से  किसी  अध्ययन  की  आवश्यकता

 नहीं  समझी  गई

 नहाने  के  साबुन  में  मार  झोर  च्बों  को  मात्रा  का  कम  किया  जाता

 4470.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सनलाइट  आदि  जंसे  साबून  निर्माताओं  ने  इन  साबुनों  के  भार  को  एक
 से  अधिक  बार  कम  किया  जबकि  उनके  मूल्यों  में  कमी  नहीं  की  गई

 क्या  इन  साबुनों  में  चर्बी  की  मात्रा  को  भी  कम  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  के  लिए  ऐसी  हानिकारक  और
 निर्माताओं  को  अधिक  लाभ  देने  वासी  प्रवृत्तियों  को  समाप्त  करने  हेतु  उपयुक्त  कदम  उठाने  का  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  तोल

 और  माप  1977  के  मानकों  के  उपबंधों  के  नहाने  के  साबुन  के

 वजन  में  ज्यादा  से  ज्यादा  गलती  या  खामी  3  प्रतिशत  होती  नियमों  में  नहाने  के  साबुन  के

 टी०एफ०एम०  भार  के  संबंध  में  कोई  भी  अनुज  य  अधिकतम  गलती  निश्चित  नहीं  हुई  नियमों  में

 पह  भी  प्रावधान  है  कि  ऐसी  बस्तुओं  के  संबंध  में  जिनके  वजन  या  माप  में  पर्यावरणीय  या  अन्य  स्थितियों

 के  कारण  विशेष  अन्तर  आ  जाने  की  संभावना  मात्रा  की  घोषणा  में  बन्द  किया  गयाਂ  शब्द

 लिखा  जाएगा  ।  नहाने  के  साबुन  को  वस्तुओं  की  सूची  में  शामिल  हो  गया  जिसके  मामले  में  शुद्ध
 भार  ग्राह्म  होना  इसके  यदि  नहाने  के  साबुन  के  मामले  में  शुद्ध  भार  की  पात्रता  के

 लिए  बन्द  किया  ग्याਂ  शब्द  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो  उत्पादक  से  उपभोक्ता  क्री  जानकारी

 के  लिए  टी०  एफ०  एम०  भार  की  घोषणा  करने  की  अपेक्षा  की  गई

 राज्य  सरकारों  ओर  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  तोल  और  माप  1976  (1976  का

 50)  के  मानकों  तथा  तोल  ओर  माप  1977  को  प्रशासित  किया  जाता

 कन्‍्तु  उपलब्ध  सू  बना  के  नहाने  के  साबुन  के  वजन  या  टी०  एफ०  एम०  भार  कम  हो  जाने

 ही  कोई  घटना  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  महीं  लाई  गई
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 मादा  रबड़  प्रार  संयुक्त  उच्यम  के  विरुद्ध  जांच

 4471.  श्री  के०  रामसूर्ति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  एकाधि  कार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  के  अन्तर्गत  आने  वाली

 मोदी  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  सरकारी  क्षेत्र  के  पिककप  के  प्रस्तावित  संयुक्षत  क्षेत्र
 के  उद्यम  के  मामले  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  जांच  वी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधरी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  आयोग  ने  मोदो  रबड़  द्वारा

 कार  तथा  अवरोधक  व्यापार  र अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  पहले  भी  रिपोर्ट  की

 यदि  तो  उत्त  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 (2)  क्या  मोदी  रबड़  के  पास  ओपन  के  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आयात  की  गई  सिन्थेटिक

 रबड़  का  बहुत  भारी  भण्डार

 (=)  क्या  मोदी  रबड़  ने  मैससं  सिंथेटिक्स  एण्ड  कमिकल्स  की  बहुत  अधिक  बकाया  राशि  का

 अभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संयुक्त  जो  मोदी  रबड़  के  लिए  लाभकारी  नहीं  में

 बहुत  अधिक  सावजनिक  निवेश  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  :  और

 उत्तर  प्रदेश  में  स्टेरीन  बुटाडाइन  रबड़  के  विनिर्माण  के  लिए  मेससं  पिककप

 के  साथ  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  के  स्थापनाथं  मैससं  मोदी  रबड़  लिमिटेड  से  एकाध्विकार  तथा

 धक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  22  के  अन्त्गंत  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  उक्त

 अधिनियम  की  धारा  29  के  निबन्धनों  में  4-12-1985  को  सुनवाई  सम्पन्न  की  गई  उपयुक्त
 प्रस्ताव  सरका  (  के  विचाराधीन  है  ।

 और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याप।रिक  व्यवहार  आयोग  ने  मेंस  मोदी  रवड़
 लिमिटेड  द्वारा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  किसी  उल्लंघन  की

 सूचना  नहीं  दी  कतिपय  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहारों  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  सालों
 की  अवधि  में  आयोग  द्वारा  चार  जांचें  संस्थापित  की  गई  थीं  और  इनमें  से  दो  को  बन्द  कर  दिया  गया

 है  भर  अम्य  दो  अभी  तक  अनिर्णीत  हैं  ।

 आयात  और  मिर्यात  मुख्य  सियन्त्रक  ने  सूचित  किया  है  कि  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत

 भायातित  सिंथेटिक  रबड़  के  ब्यौरे  विशेष  कम्पनियों  के  निबन्धनों  के  अन्तर्गत  नहीं  दिये  जाते  हैं  ।
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 (4)  मेसस  सिथड़िक्स  एण्ड  के|  प्रकल्स  लिमिटेड  को  मैसस  मोदी  रबड़  लिमिटेड  द्वारा  अगर

 कोई  बकाया  राशि  नहीं  दी  गई  है  तो
 सरकार  उससे  संबंधित  नहीं  है  ।

 एस०बी०आर०  के  विनिर्माण  के  लिए  पिककप  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  मैसर्स  मोदी

 रबड़  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  पर  संयुक्‍त  क्षेत्र  उद्यमों  के लिए  मार्गदर्शिका  के  अनुसरण  ओर  एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  उपबन्धों  के  अनुसार  सरकार  द्वारा  विक्षर

 किया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  सहकारी  समिति  महासंध  द्वारा  भुगतान  रोकना

 4472.  श्री  भोला  राउत  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  समिति  लिमिटेड  ने  चमड़ा  सहकारी  समितियों  की

 विभिन्‍न  प्राथमिक  यूनिटों  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  माल  की  अदायगियां  एक  दशक  से  अधिक  समय  से

 रोकी  हुई

 क्‍या  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  ने  अपनी  रिपोर्ट  दी  है  ओर  चमड़ा  शिल्प

 गिक  सहकारी  समिति  करोल  बाग  नई  दिल्ली  जो  कि  राष्ट्रीय  महासंघ  को  भी  चमड़े  के  गाल  की  सप्लाई
 करता  है  को  देय  55,053.65  रुपये  की  बकाया  अदायगी  का  अनुमान  लगाया

 क्या  उद्योग  मन्त्रालय  से  47  लाख  रुपये  प्राप्त  करने  के  बावजूद  भी  राष्ट्रीय  महासंघ
 विभिन्न  यूनिटों  की  अदायगी  रोक  रहा  है

 a  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  राष्ट्रीय  महासंघ  सरकारी  यूनिटों  जिन्होंने  अपने  माल  की  सप्लाई
 की  की  अदायगी  न  करने  के  लिये  गेर-सरकारी  एजेंसियों  से सप्लाई  ले  रहा  और

 (=)  यदि  तो  उपर्युक्त  भाग  फे  अनुसार  राष्ट्रीय  महासंघ  चमड़ा  शिल्प  औद्योगिक

 सहकारी  समिति  को  कब  तक  अदायगी  कर  देगा  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और  चमड़ा

 बस्तुओं  के  निर्यात  हेतु  राज्य  व्यापार  निगम  से  प्राप्त  आदेशों  के  आधार  पर  इन  वस्तुओं
 की  आपूर्ति  के  लिए  नेशनल  फंडरेशन  आफ  इण्डस्ट्रियल  को-आपरेटिग्ज  लि०  ने  दिल्ली  की  चमड़ा
 कारी  समितियों  के  एक  समूह  के  साथ  एक  संविदा  की  1967-68  से  1976-77  76-77  तक

 दिल्‍ली  की  चमड़ा  सहकारी  समितियों  ने  नेफिक  फंडरेशन  आफ  इण्डस्ट्रियल  को-ओपरेटिव्स

 को  निर्यात  के  लिए  चमड़ा  वस्तुओं  की  आपूर्ति  को  जेसा  कि  इस  प्रकार  की  संविदाओं  में

 होता  कुछ  विवादपूर्ण  दावों  के  मामले  दिल्‍ली  बरमड़ा  सहकारी  समितियों  द्वारा  उठाए  गए  जब

 पह  मामला  सहकारी  समितियों  के  पंजीकार  की  जानकारी  में  लाया  गया  तब  टेस्ट  केस  के  रूप  में  इन

 समितियों  में  स  एक  अर्थात्‌  लेदर  क्राफ्ट्स  इण्डस्ट्रियल  कोपरेटिब  सोसाइटी  के  दावों  को  जांच  के  लिए
 डनके  द्वारा  अपना  एक  सहायक  पंजीकार  को  भेजा  गया  दावों  को  जांच  करने  के  बाद  सहकारी
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 समितियों  के  सहायक  पंजीका  दिल्‍ली  ने  अन्तिम  रूप  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  नेशनल  फैडरैशन

 द्वारा  लेदर  क्राफ्ट्स  सोसाइटी  खाते  में  55,053.62  रुपये  की  रकम  जमा  की  जा  सकती

 रेशन  द्वारा  सहायक  पंजीकार  की  सिफारिशों  की  जांच  की  गई  थी  और  यह  पाया  गया  था  कि  कुछ  दावे

 अमान्थ  थे  ।  दूसरी  ओर  फंडरेशन  के  पाप्त  लेदर  क्राफ्ट्स  सोसाइटी  के  मामले  सहित  कुछ  ऐसे  मामले  थे

 जिनका  निपटान  लेदर  कोपरेटिव  दिल्‍ली  द्वारा  किया  जाना

 भारत  सरकार  इस  फैडरेशन  की  प्रमुख  शेयरधारक  है  भोर  अब  तक

 सरकार  द्वारा  इस  फंडरेशन  की  अंश  पूंजी  में  कुल  48  लाख  की  राशि  लगाई  जा  चुकी  यह  कहा
 ठीक  नहीं  है  कि  यह  फैडरेशन  विभिन्‍न  एकक़ों  का  भुगतान  रोके  हुए  कुछ  समितियों  के  दावे  के

 सिपटान  में  विलम्ब  ऐसे  कारणों  से  हुआ  है  जो  इस  फैडरेशन  के  नियन्त्रण  से  बाहर  हैं  क्योंकि  इस  प्रकार

 के  दावों  के  विषय  में  उन्हें  अपनी  संतुष्टि  करनी  होती  है  ओर  साथ  ही  लेखा  परीक्षा  के  लिए  भी

 विंवरणीय  )  होते

 सामान्यतया  यह  फैडरेशन  अपनी  आपूर्तियां  सदस्य  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  से

 प्राप्त  करता  है
 किन्तु  कभी-कभी  असामान्य  स्थिति  में  जब्व  कुछ  विशेष  दायित्व  सदस्य  समितियां  पूरे  नहीं

 कर  पाती  केवल  तभी  कुछ  वस्तुएं  निजी  क्षेत्र  से खरीदने  के  विकल्प  का  इसे  सहारा  लेना  पड़  सकता

 लेदर  क्रापट्स  इण्डस्ट्रियल  कापरेटिव  सोसाइटीज  को  देय  भुगतान  के  बारे  में

 यदि  कोई  हो  तो  उसका  निपटान  केवल  तभी  हो  सकता  है  जब  कि  फैडरेशन  त्वारा  उनके  दावों  का
 संतोषजनक  रूप  से  सत्यापन  कर  लिया  जाए  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  उद्योग  के  लिए  वित्त  संबंधी  प्रध्ययन

 4473.  श्री  झ्ामर्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मंडल  ने  हाल  ही
 में  पश्चिम  बंगाल  में  उच्योग  के  लिये  वित्त

 संबंधी  भध्ययन  किया

 हि  यदि  तो  उक्त  अध्ययन  की  मुद्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  सरकार  उक्त  अध्ययन  के  निष्कृर्षों  स ेसहमत  और

 यदि  नहीं  तो  सरकार  का  किन  मुद्दों  पर  मतभेद  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 झौलए्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्ज्ी  एम०  श्र  णाचलम ):  भारतीय  वाणिज्य
 उद्योग  मंडल  के  उन्होंने  अमी  हाल  पें  पश्चिम  बंगाल  में  उच्चोगों  क ेलिए  वित्त  सम्बन्धी  कोई
 अध्ययन  नहीं  किया  है|

 से  प्रश्त  ही  नहीं
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 ]

 प्रातक  दुघंटना  1855  में  संशोधत  करमा

 4474.  श्री  शास्ति  धा  रीवाल  :  क्‍या  विधि  प्रौर  स्याय  मन्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मोटर  यान  1939  के  अन्तर्गत  किसी  मोटर  दुर्घटना  में  मृत  व्यक्ति  के

 निकट  रिश्तेदार  को  मोटर  दुर्घटना  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  मुआवजे  का  दावा  पेश  करने  के  लिए  दस

 रुपए  न्यायालय  शुल्क  जमा  करना  पड़ता

 यदि  तो  क्‍या  मोटर  यान  से  भिन्‍न  बैलगाड़ी  आदि  जंसे  अन्य  किसी  वाहन  से  हु

 दुर्घटना  में  मरने  वाले  ब्यक्ति  के  निकट  रिश्तेदार  को  भारतीय  घातक  दुर्घटना  1855  के
 अन्तगंत  जिला  न्यायाधीश  के  समक्ष  मुआवजा  दावा  पेश  करने  हेतु  अधिक  न्यायालय  शुल्क  देना
 पढ़ता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  घातक  दुघंटना  1855  में  दस  रुपए  न्यायालय  शुल्क
 निर्धारित  करने  और  एक  घातक  दुघंटना  दावा  न्‍्यायाधिकरण  गठित  करने  के  लिए  भी  उसमें  संशोधन

 करने  का  ओर

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झ्ार०  :  मोटर

 यान  1939  की  के  राज्य  सरकारों  को  अधिनियम  के  अधीन  दावों  के

 लिए  आवेदनों  की  बाबत  संदेय  फीस  विहित  करनी  होती  उपलब्ध  जानकारी  के  आधार  पर  यह

 कहा  जा  सकता  है  कि  कुछ  राज्यों  में  हिमाचल  उत्तर

 पश्चिमी  दमन  और  फीस  10  रुपये  नियत  की  गई  भले  ही

 रकम  कितनी  ही  हो  ।  असम  में  यह्‌  फीस  11  कर्नाटक  और  मध्य  प्ररेश  में  ।5  रु०  पंजाब  और

 चंडीगढ़  में  नियत  फीस  केवल  1.25  रु०  किन्तु  आन्ध्र  उड़ीसा

 ओर  तमिलनाडु  में  संदेय  फीस  मूल्यानुसार  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  विहित  की  गई  मृल्यानुसार  दरें

 बहुत  कम  हैं  और  स्लैब  के  आधार  पर  महाराष्ट्र  जहां  दावा  5  हजार  रु०  से  अधिक  का  नहीं

 बहां  फीस  10  रु०  है  ओर  जहां  दावा  5001  रु०  से  50,000  रु०  के  बीच  में  वहां  रकम  का  एक

 चौथाई  (0.25)  प्रतिशत  फीस  है  ओर  जहां  दावा  50,001  रु०  से  10,00,000  रु०  के  बीच  में

 वहां  फीस  रकम  का  आधा  प्रतिशत  है  और  जहां  |  लाख  रु०  से  अधिक  का  दावा  वहां  फीस  रकम

 का  एक  प्रतिशत  है  ।

 न्यायालय  के  सिवाए  सभी  न्यायालयों  में  संदेय  फीसਂ  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची
 में  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  3  के  अधीन  आती  घातक  दुर्घटना  दावा  अधिकरण  के  गठन  के  लिए  कीई

 प्रस्ताव  नहीं  है  और  यह  अनुभव  किया  गया  है  कि  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  जाने  के  फलस्वरूप

 योज्य  दोषों  या  अपकत्यों  से  उद्भूत  प्रतिकर  के  दावों  को  बाबत  अधिकारिता  मामूली  न्यायालयों  के  पास
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 ही  बनी  रहनी  जैसा  कि  इस  समय  है  और  जैसा  कि  अन्य  अनुयोमज्य  दोषों  या  अपहत्यों  के  मामले

 में

 [  प्रगुवाद ]

 ताजमहल  के  पास  पास  प्रदूषण  रहित  उद्योगों  की  स्थापना

 4475,  डा०  छुपा  सिरधु  भोई  :  क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ताजमहल  को  प्रदूषण  से  बचाने
 के  लिए  उसके  आस-पास  उद्योगों

 की  स्थापना  करने  पर  कुछ  प्रतिवन्ध  लगाए  गये
 हू

 यदि  तो  प्रतिबंधित  क्षेत्र  की  सीमा  कितने  किलोमीटर  में

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रतिबंधित  क्षेत्र  में  प्रदूषण  पैदा  न  करने  वाले  कुछ  अन्य  किस्म

 के  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  हां  ।

 से  आगरा-मथुर  क्षेत्र  में  ताज  के  चारों  ओर  एक  भौगोलिक  क्षेत्र  का  निर्धारण

 किया  गया  है  जहां  प्रदूषण  उत्पन्न  करने  बाले  उद्योग  स्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं  विर्धारित  क्षेत्र

 लगभग  10,400  वर्ग  किलोमीटर  इस  क्षेत्र  में  प्रदूषण  उत्पन्न  न  करने  वाले  उद्योग  स4।पित

 करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 कालपोंग  बांध

 4476.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  अण्डमान  में  कालपोंग  परियोजना  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  भौर

 निर्माण  कार्य  कब  से  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 विद्युत  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  :  कालपोंग  परियोजना  के

 प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  अण्डमान  तथा  निकोबार  प्रशासन

 के  परामशे  से  जांच  की  जा  रही

 (@)  परियोजना पर  कार्य  आवश्यक  अनुमोदन  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  अ्रारम्भ किया  जा

 सकवा
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 तारों  के  बुक  करते  के  समय  में  परिवतेत  के  बारे  में  विनांक  10  1985  के

 प्रतारांकित  प्रश्न  स्ंल्या  3333  के  उत्तर  में  शुद्धि  करमे  बाला  विवरण

 में  यह  शुद्धि  लागू  नहीं

 सज-->ममभ  सनम»  जम-+-ा

 मध्याह

 [  प्रनुवाद ]

 श्री  बसुदेव  श्राचायं  सभा  में  कुछ  महत्वपूर्ण  मसलों  पर  चर्चा  होती

 चाहिए  और  उनमें  से  एक  मसला  यह  है  **
 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  सदा  महत्वपूर्ण  मसलों  पर  ही  चर्चा  करते  मैं  इसे  विशेष  तरहोज
 दे  रहा  मैं  इसे  पहले  ही  स्वीकार  कर  चुका  हूं  और  इस  पर  अब  विचार  कियः  जाने  वाला

 क्री  बसुदेव  झ्ालाय  :  हस  पर  कब  विघार  किया  जाएगा  ?
 |

 इथ्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  विशेष  तरहीज  दी

 श्री  बसुदेव  ध्रालाय  :  आपने  मेरी  बात  नहीं  सुनी  है  ।

 पझ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  यह  प्रश्न-काल  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  भारतीयों  के  एकदल  को  दक्षिण  अफ्रीका

 जाने  की  अनुमति  दी  गई  जो  इस  बात  के  लिए  प्रतिकूल  है  कि'**  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जानकारी  मगवाने  के  लिए  कह  चुका  हूं  ।  कल  इन  माननीय  सदस्या

 ने  यह  प्रश्न  उठाया  मैंने  उन्हीं  के  प्रश्न  को  जानकारी  मंगवाने  के  लिए  भेजा  है  कि  यह  सब  क्‍या

 मैं  यह  काम  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।

 )
 ।  00  ait

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  अध्यक्ष  मैंने  कपास  के  बारे  में  हाफ-एन-आवर

 डिस्कशन  का  नोटिस  दिया  था  |

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  कल  ओर  परसों  उठा  चुका  मैंने  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  दे  दी
 है  और  सभा में  इस  पर  चर्चा  होने  वाली  इससे  अधिक ओर  मैं  क्या  कर  सकता हूं  ?
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 ]

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  किसानों के  लिए  कोई  भी  मदद  नहीं हो  रही

 प्रध्यक्ष  महोदय  :
 जंगा  रेड्डी  जो  बात  कर  रहे

 [  प्रमुवाद ]

 मैं  वास्तव  में  इस  बारे  में  चितित  हूं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरकार  इस  बारे  में  क्या  करेगी  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  ।  लेकिन  मैं  इस  बात  का  पता  लगाऊंगा  ।

 श्री  बसुदेव  ध्राचाय  :  आपने  मेरी  बात  सुनी  नहीं  अनुच्छेद  311(2)  को

 निय॑ बन  के  बारे  में
 '**

 )  *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 भी  घ्मल  दस  :  आपने  ही  स्वयं  निर्णय  लिया  था  कि  मामले  पर  चर्चा  की

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  पहले  ही  कर  चुका  श्री  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते
 मैं  प्रो०  मधु  दंडवते  के  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  विशेष  अनुमति  प्रदान  कर  चुका  हूं  ।

 भरी  बसुदेव  ध्राचार्य  :  यह  कब  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  कब  प्रस्तुत  किया  मैं  इसके  लिए  विशेष

 अनुमति  प्रदान  कर  चुका  हूं  ।

 ]

 मरी  बालासाहेव  बिखे  पाटिल  :  अध्यक्ष  गम्ने के  दाम  में  कमो  होते के
 कारण  यू०  पी०  में  6  मिलें  बन्द  हो  चुकी  हैं  तथा  और  भी  बन्द  होने  जा  रही  मैंने  आपके  पास

 रुवास्त  रखी  है  कि  सरकार  जल्द  से  जल्द  गन्ने  का  दाम  तय  करे  ताकि  भिलें  चालू हो

 क्षप्यक्ष  महोदय  :  ठोक  आप  बंठ  जाइए  ।

 झीसतो  कृष्णा  साहो  :  अध्यक्ष  14  दिसम्बर  को
 **

 पा  ऊझययाय

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 लिखित  उत्तर  17  दिसम्बर  1985

 [  प्रमुवाद ]

 कुमारी  ममता  बनजो  :  आग  लगने  की  दो  बड़ी  घटनाएं  हुई  एक

 न्यू  कलकत्ता  में  दूसरी  हावड़ा  मार्केट  में***  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  दो  महिलाओं  के  बीच  में  मैं  नहीं  आने  वाला  हूं  ।

 ]

 कम  से  कम  मैं  दो  महिलाओं  के  बीच  दीवार  नहीं

 कुमारो  ममता  बनर्जी  :  मेरी  दो  मांगें  पहली  मांग  तो  यह  है  कि कलकत्ता  और
 हाबड़ा  में  घटित  अ।ग  की  इन  दो  घटनाओं  की  सी०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  की  जानी  मुझे
 आपकी  सुरक्षा  क्योकि  यह  एक  घडयन्त्र  है  ओर  ये  राजमीति  से  प्रेरित  घटनाएं  पांच
 हजार  से

 भी
 अधिक  मजदूर  वेघरबार  होकर  अब  सड़कों  पर  मैं  प्रधान  मन्त्री  के  राहुत-कोष  से

 वित्तीय  सहायता  को  भी  मांग  करती

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  शान्त  हो  जाइये  ।  आपका  क्रोध  तो  आग  से  भी  अधिक  प्रचण्ड

 क्र्मारी  ममता  बनर्जो  :  इस  मामले  में  सी०  बी०  आई०  की  जांच  होनी  चाहिए'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  अमल  आप  ऐसा  कीजिए  !

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  पता

 झीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  14  दिसम्बर  को  में  एक  समाचार  चण्डीगढ़
 से  निकला  है  कि  आर्मी  डेजर्टस  को  ग्रान्ट  दी  जा  रही  यह  कया  हो  रहा  है  पंजाब  में  ?  आर्मी  छोड़कर
 णो  भागे  उन्हें  अनुशासनहीनता  और  देशद्रोहिता  के  लिए  यह  इनाम  दिया  जा  रहा  मैं  जाममा

 चाहती  कानून  क्‍या  कहता  क्‍या  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  वक्तव्य  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :

 झ्लीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  15  दिसम्बर  को  एक  और  समाचार  निकला

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मुप्त  मैं  पता  कझूंगा |
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 श्री  एम०
 रघुसा  रेड्डी  :  आर०  ई०  सी०  द्वारा  आन्श्न  प्रदेश  में  47%  से  भो

 अधिक  बिजली  की  कटोती  की  जा  रही  है

 श्री  तम्पन  यामस  :  त्रिवेन्द्रम  पुलिस  हिरासत  में  कुछ  मौतें  हुई  अनता

 ने  विरोध  प्रकट  किया  है'*ਂ  वधान  )  *

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  उसकी  अनुमति  नहीं  अब  सभा  पटल  पर  रखे
 जाने  वाले  पत्र  |  श्री  साठे  ।  arte  *

 म०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 कोयला  खान  भविष्य  मिधि  तथा  प्रकीर्ण  उपयन्ध  ग्रघिनियम  के  ध्रस्तगंत  प्रघिसूचना

 ऊर्जा  मन्त्री  बसम्त  :  मैं  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 को  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  -

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  जो  30  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संड्या  सा०  का  नि०  में  प्रकाशित  हुई

 (2)  आंध्र  प्रदेश  कोयला  कान  भविष्य  निधि  नि०  को  30

 हुईं  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  जो  में  प्रकाशित

 हुईं

 (3)  राजस्थान  कोयला  खान  भ  विध्य  तिधि  )  fro  जो  30

 हुई  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स०  का०  मि०  में  प्रकाशित

 हुई

 में  रखो  गई  ।  वेलिए  संक्या  एल०  दो

 * कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया । 237



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  1983

 ध्रायल  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85,  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशम  लिमिटेड  के

 वर्ष  1984-85,  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बर्ष  1984-85, 5,
 इन्जीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85,  बोंगेगांव  रिफाइनरी  एण्ड

 पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85,  4-8  5,  इंडियन  झ्रायल  का  रपोरेशन  लिसिटेड
 के  वर्ष  1984-85,  कोचोन  रिफाइम  रीज  लिसिटेड  के  वर्ष  1984.85,  के

 कार्यकरण  की  समोक्षा  और  वाबिक  प्रतिवेदत

 पेट्रोलियम  श्ौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  मनवल  किशोर  :

 मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  निम्नलिखित  पत्रों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 3238

 (1)  आयल  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण-महालेश्वापरी  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  —  1637  ]

 (2)  भारत  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  को
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारत  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रणक-महा।लेखाप  रीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०

 (3)  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण

 की  सरका  र  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  पैदट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-8  सम्बन्धी

 वाधिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रणक-महालेखापरी क्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देलिए  संख्या  एल०  टी का्यंकरण  639/85]

 (4)  इंजीनियर्स  इण्डिया  लिमिठेड  के  द्थ  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।
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 इंजी  नियर्स  इण्डिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाधिक
 लेखा-परी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेश्वापरी  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रत्यालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -

 (5)  बोंगेगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-8  5  के  कार्यक रण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 बोंगेगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोकेसिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1941-85  सम्बन्धी
 वाधिक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखा  देलिए  संस्या  एल०  ढी०  --
 ]

 (6)  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाषिक

 लेखपरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखी  बेलिए  संख्या  एल०  ]

 (7)  कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  के  |984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बस्धी  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप  रीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखी  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी  ०--  ]

 राष्ट्रीय  जलविद्युत  निगम  सीमित  के  वर्ष  के  कार्यकरण  की

 समोक्षा  ध्लौर  बाथिक  प्रतिवेदन

 ऊर्जा  बिभाग  में  राज्य  मम्त्रो  प्रारिफ  मोहम्मद  :  मैं  कम्पनी  संस्क

 की  धारा  को  उप-धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्क  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  प₹  रखता  हूं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।
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 प्रारिफ  मोहम्मद

 (2)  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वा्िक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महारेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--1644/85]

 विधान  परिषद्‌  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  संशोधन  1985,
 इण्डियन  सों  इंस्टोट्यूट  का  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  बाधिक  प्रतिवेदन  झौर

 संबंधानिक  एबं  संसदोय  प्रध्ययन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष

 1983-84  3-8  4  सम्बन्धी  वाषिक  प्रतिवेदन

 विधि  और  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  प्रार०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  की  के  अन्तर्गत

 विधान  परिषद  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  संशोधन  1985

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  17  1985  को  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  661  में  प्रकाशित  हुआ

 [  प्रग्षालय  में  रखा  गला  ।  देखिए  संध्या  एल०  ]

 (2)  इण्डियन  लॉ  इंस्टीट्यूट  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधषिक  प्रतिवेदन  तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिब्लित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  वेलिए  संख्या  एल०  646-8  5]

 (4)  संविधानिक  एवं  संसदीय  अध्ययन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ओ  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 भें  रल्ता  गया  |  बेलिए  संख्या  एल०  टी  ०---
 647/85}  ]
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 ध्षभा  पटल  पर  रखे  गए  १५ क््स्फजखसकफलफ कफ  फऊऊ  क  ामी रमाााीर:नक  -  ज्ज्भ  —

 बाजार  ऋण  जारी  किए  जाने  के  बारे  में  प्रघिसचना

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  मैं  बाजार  ऋण  जारी  किये  जाने  के
 बारे

 में
 16  1985  की  अधिसूचना  संया  एफ०  एण्ड  एम«  /85

 तथा  नंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  खता  हूं  ।

 [  प्रग्षालय  में  रखा  गया  ।  बेलिए  संख्या  एल०  ही  ०--1648/85  ]

 उद्योग  झोर  प्रधिनियम  के  प्रस्तर्गत  एकाथिकार  तथा
 प्रवरोधक  व्यापारिक  ध्यथहार  ध्लायोग  की  दूसरा  संशोधन

 उच्योग  झौर  प्रधितियम  के  प्र्तगंत  प्रणिसचनायें  ध्रादि

 प्रौद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मैं  निम्नलिखित पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  उद्योग  और  1951  की  धारा  9  की  उपधारा  (1)
 के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  662  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  की  एक  जो  9  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसमें  ट्रेक्टरों  पर  उपरूर  लगाने  संबंधी  भादेश  दिया  हुआ

 [  प्रग्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 (2)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  67  की
 उपधारा  (3)  के  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग

 की  दूसरा  संशोधन  1985  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्यः
 सा०  का०  नि०  977  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--1650/85

 (3)  उद्योग  और  1951  की  धाराओं  की

 उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओों  तथा  अंग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  :--

 का०  आ०  :---  जो  22  1985  को  भारत  के  राजपन्र में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  ब्रंटफार्म  इलेक्ट्रिक

 कलकत्ता  के  प्रबन्ध-प्रतरण  की  अवधि  को  पाचि  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बादे

 में

 का०  आ०  690  जो  25  1985  को  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैससे  महादेव  टेक्सटाइल  हुबली  )
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 के  प्रबन्ध-प्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में

 का०  आ०  712  जो  30  1985  को  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैससे  श्रीराम  शूगर्स  एण्ड  इन्डस्ट्रीज
 वो बिली  के  प्रबन्ध-प्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षोसे  आगे  बढ़ाने  के  बारे

 में

 का०  आ०  714  जो  30  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मंसस  श्री  राम  शूगर्स  एण्ड  इन्डस्ट्रीज
 सीतानग  के  प्रबन्ध-ग्रहूण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से आगे  बढ़ाने  के  बारे

 मे ंहै  ।

 का०  आ०  716  जो  30  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मोतीपुर  शूगर  के

 प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में

 का०  आ०  30  1985  को  भारत  के  राजपक्ष में
 शित  हुआ  तथा  जो  मैससं  प्लाई  बोड़ं  इन्डस्ट्रीज  पाम्पोर  के

 प्रबन्ध-ग्रहण  को  अवधि  को  पांच  वर्षो  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  718  जो  30  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसम  एसोसिएटिड  इण्हस्ट्रीज  सीमित

 के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में

 का०  आ०  730  जो  8  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  डा०  पाल  लोहमनर

 कलकत्ता  के  प्रबन्ध-प्रहूण  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  746  जो  11  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मेसर्स  श्री  दुर्गा  काटन  स्पोनिंग  एण्ड  वी  विग  मिल्स

 कोन्‍्नागर  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के

 बारे  में  है  ।

 का०  आ०  796  जो  30  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  स्वदेशी  काटन  मिल्स

 मारजी  मऊनाथ  ऊदयपुर  और  राय  बरेली के  प्रबंध-प्रहण
 की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में
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 का०  आ०  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  इण्डिया  मशीनरी  कम्पनी  के

 प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  5  वर्षों  मे  आगे  बढ़ने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  843  जो  25  1985  को  भारत  के  राजपत्र  र

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसस  ब्रेंटफोर्ड  इलेक्ट्रिक
 के  प्रबंध-प्रहण  को  अवधि  को  5;  वर्षों  से  आगे  बढ़ामे  के  बारे

 में  है  ।

 का०  आ०  866  जो  29  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मंससं  एसोसिएटिड  इण्डस्ट्रीज
 के  प्रबंध-प्रहण  की  अवधि  को  5  वर्षों  के  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  जो  29  1985  को  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुआ  था  जो  मैससं॑  बगाल  पोटरीज  के

 ग्रहण  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  878  ),  जो  3  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मै  से  कृष्णा  सिलिकेट  एण्ड  ग्लास  ब्क्स

 के  प्रबन्ध-प्रहण  को  अवधि  को  5  वषों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे
 में

 |  प्रस्घालय  में  रखी  देलिये  संस्था  एल०  1/85  ]

 (4)  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  को  उपधारा  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  :---

 भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वैसल्स  विशाल्ापट्रनम  के
 1984-85  5  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 विवरण  ।

 भारत  हैबी  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  का  वर्ष
 1984-85  संबंधी  वाण्कि  लेखा  ब्रीक्षित  लेखे  तथा  उस

 पर  नियंत्रक  महालेखा-प  री  क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  5  2/85]

 त्रिवेणी  स्ट्रक्बरल्स  इलाहाबाद  के  वर्ष  1984-85 5  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |
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 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  लिमिटेड  नैनी  इलाहाबाद  का  1984-85

 सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रंधालय  में  रखो
 दे लिए  संख्या  एल०  टी०

 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 तुंगभद्गा  स्टील  प्रोडक्ट  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  भहालेखा  परीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -  4/85]

 इब्स्ट्रमैम्टेशन  के  बर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 इन्स्ट्र,मैंटेशन  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देलिए  संख्या  एल०  टो०--1655|

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  इसकी  सहायक
 के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  इसकी  सहायक  कंपनियों
 का  1984-85  सम्बन्धी  वाधषिक  लेखापरीक्षित लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 [  प्रंधालय  में  रखी  गई  ।
 दे लिए  संक्या  एल०  टी  ०---1656/85  ]

 रिचइंसन  एण्ड  कूडास  (1972)  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 रिचर्डसन  एण्ड  कुडास  (1972)  का  वर्ष  1984-85

 सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देलिए  संश्या  एल०  ]
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 चण्डीगढ़  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  जनरल  डेवलपमेट  कार्पोरोशन  लिमिटेड

 चण्डीगढ़  के  वर्ष  1983-84  3-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 चण्डीगढ़  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  जनरल  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 चण्डीगढ़  का  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।'

 [  प्रस्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  के  वर्ष

 1984-85  5  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  का  वर्ष

 1984  85  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियंत्रक-महाले  ल्लापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (5)  उपयुक्त  (1)  की  मद  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंव

 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजो  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  1659/85  /$  5  ]

 -(6)  संविधान  के  अनुच्छेद  15111)  के  अन्तगंत  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक

 का  वर्ष  1984-85  का  संघ  सरकार  हैवी  प्लेट

 एण्ड  वैसल्स  लिमिटेड  संबंधी  प्रतिवेदन  त्था  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०

 (7)  पेटेष्ट  1970  की  धारा  (55  के  अन्तगंत  डिजाइन  तथा  ट्रेड  मार्क

 महानियंत्रक  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाषिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  की  एक

 में  रखो  बेखिये  संश्या  एल०  1661/85]  ]

 (8)  कॉयर  उद्योग  1953  की  धारा  17  की  उपधारा  (4)  के

 कॉयर  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक

 कॉयर  के  वर्ष  [1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।

 कॉयर  उद्योग  1953  की  धारा  17  की
 उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
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 कॉयर  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी  वाषिक  लेखाओं

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कॉयर  के  वर्ष  1984-85  धम्बन्धी  लेखाओं  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zo—  ]

 (9)  राष्ट्रीय  डिजाइन  के  वर्ष  1984-85  5  सम्बन्धी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेबा-परीक्षित
 लेखें  ।

 राष्ट्रीय  डिजाइस  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  क॑  बारे  में  एक  विवरण  ।

 [  प्रंपालय  में  रखो  देखिये  संख्या  एल०  85]

 सेंट्रल  पल्प  एण्ड  पेपर  रिसर्च  इंस्टीच्यूट  देहरादून  का  वर्ष  1984-85  संबंधी
 वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 सेंट्रल  पल्‍प  एण्ड  पेपर  रिसर्च  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  संस्क  की  एक

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  Zto—  1664/85]  ]

 राष्ट्रीय  सीमेंट  और  मबन-निर्माण  सामग्री  नई  के  वर्ष
 1984-85  5  सम्बन्धी  बाधिक  प्रतिबेटन  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  सीमेंट  और  भवन  निर्माण  सामग्री  मई  के  वर्ष
 1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंधालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संस्या  एल०  ]



 26  1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लिसिटेड  के  वर्ष  |  984-8  5,  हिन्हुस्तान  एंटीबायोटिक्स
 पिम्परी  के  वर्ष  1984-85,  5,  इंडियन  पेढ़ो-केसिकह्स  कार्पोरेशन  लिसिदेड

 के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यकरण  की  समोक्षा  भौर  वाधिक  प्रतिवेदन

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयचसा  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  :--

 इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इंडियन  डृग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1984-85

 संबंधी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 शा  ४4,

 [  प्रग्धालय  में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  1666/85]

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  के  वषष॑  1984-85 5  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  का०  पिम्परी  वर्ष  1984-85
 संबंधी  वाषिक  प्र  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 महालेखापरी क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  ।  देलिये  संख्या  एल०  6  67/85]

 इंडियन  उेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  ब्ष  1984-85
 संबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की

 में  रली  वेलिये  संख्या  एल०  668/85  ]

 बंगाल  केमिकल्स  एंड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  198  2-83  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1982-83
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 सभा  पटल  पर  रखे  यए  पत्र  17  1985

 क्षार०  के०  जयचणा  सिह  ]

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--1669/85]

 (४)  हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  कंमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  कैमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी

 वार्षिक  प्र  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  1670/85]

 (२)  सेंद्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इंजीनियरिंग  एण्ड  टूल्स  के  वर्ष  1984-85

 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 सेंद्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  प्लास्टिक  इंजीनियरिंग  एण्ड  टूल्स  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 में  रखी  गई  ।  वेखिये  संख्या  एल०  Ao—  1671/85]  ]

 (3)  सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इन्जी  नियरिंग  एण्ड  ट्ल्स  के  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इन्जीनियरिंग  एण्ड  टूल्स  के  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी
 की  एक

 [  प्रन्षालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संर्या  एल०  टी ०--1671/85  ]



 काय॑  मंत्रणा  समित्ति
 ज>प्+कम-  ऊ्ख आज
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 म०१०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सहासलिव
 :

 मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा  को

 अनुसरण  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  संख्या  सभा  के  उपबन्धों

 के  अनुसरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  किए

 को  हुई  अपनी  बैठक  लोक  सभा  द्वारा  9  बिना  को  पारित  किए  गए  रुग्ण
 औद्योगिक  कम्पनी  भनृसूचित  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत

 हुई  सम्बस्धी

 झनुसचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित  जनकआतियों  के  कल्याण  सम्बस्धो  समिति

 झ्रध्यपन  वोरे  वल  |  भोौर  2  के  प्रतिवेवन

 ]

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानप्रुरी  :  मैं  भनृसूचित  जातियों  तथा  अनुसूक्षित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बस्धी  समिति  के  अध्ययन  दल  एक  भौर  दो  के  निम्नलिखित  प्रतिवेधनों  तथा

 अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 सितम्बर  के  दौरान  त्रिवेन्द्रम  और  कन्याकुमा री  को  यात्रा  के

 सम्बन्ध  में  सम्रमिति  के  अध्ययन  दल--एक  के  अध्ययन  दौरे  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  ।

 अध्ययन  के  बोराद  बंमलू  कलकत्ता  ओर  ईटानगश  की  य  त्रा के  अ्यग्ध

 में  समिति  के  अध्ययन  दल----दो  के  अध्ययन  दौरे  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  करता

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सज़हयां  प्रतिवेदन

 ]

 संसदीय  कार्य  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नथी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 विधेयक  17  1985

 गुलास  नदी  प्लाल्ाद  ]

 यह  सभा  16  1985  को  सभा  में  प्रस्तुत  कार्यमंत्रणा  समिति  के  सन्रहवें

 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  16  1985  को  सभा  में  प्रस्तुत  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के

 सत्रहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 2.08  भ०  प०

 विधेयक

 बंककारी  विधि  विधेयक*

 [  प्रनुवाद ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिंह  विधेयक  प्रस्तुत

 विस  मम्ग्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जनादन  :  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  ओर
 से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि भारतीय  रिजवं  बैंक  1934,  भारतीय  स्टेट  बेंक

 1955,  55,  भारतीय  स्टेट  बंक  1959,  निक्षेप  बीमा  ओर  प्रत्यय  गारंटी
 निगम  1961,  बैककारी  कम्पनी  का  अजंन  और  1970,
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  अधिनियम  1976,  निक्षेप  बीमा  निगम  और  प्रकीर्ण

 1978,  अककारी  कम्पनी  का  अर्जेज  और  1980  भारतीय

 निर्यात-आयात  बैंक  1981  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बिकास  बेक

 1981  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनपति  दी
 |

 ह्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  गह

 भारतीय  रि  1934,  भारतीय  स्टेट  बेंक  1955,
 भारतीय  स्टेट  बेंक  बेक  )  1959,  निक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटी

 ै  0"  2  ़ञऔऑऔ
 क  दिनांक

 के भारत के असाधारण क्षण्ढ 2 में प्रकाशित । 2350



 निगम  1961,  |,  बेकका री  कंपनी  का  अजंन  और  अधिनि

 1970,  प्र।देशिक  ग्रामीण  बैंक  1976,  निक्षेप  बीमा  निगम  और  प्र

 अधिनियम  1978,  बैंककारी  कम्पती  का  अर्जन  और

 1980,  भारतोय  निर्यात-आयात  बैंक  1981  और  राष्ट्रीय  कृषि

 ग्रामीण  विकास  बैंक  1981  का  और  संशोधन  क  रने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित

 करने  को  अनुमति  दी  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 श्री  जवाई व  टी  :  मैं  वे  युर  स्वायवित*ਂ  करता  हूं  ।

 सीमा-शुल्क  टेरिफ  विधेयक

 कर

 |

 श्री  पुजारी  संता  13  प्रधतुत्  क़

 ४ਂ
 विस  मम्प्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  श्री  विश्वताथ  प्रताप  सिंह  की ओर

 से  मैं यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सीमा-शुल्क  टंरिफ  1975  में  संशोधन  करने  कले
 विश्वेय क  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  वछुरत

 १.७1.  ee
 भरी  इसाजोत  गुप्त  :  यह  विवेषक  हमें  पिछली  रात  द्वी  परित्राल्ित

 किया  गया  इसका  बार  एक  किवोध्राम  आय  |  इते  देख  जिया  है  या  नहीं  और  क्या  इस  सत्र  के

 दौरान  इप  पर  विच|र  और  चर्वा  की  जा  रही  इस  बारे  में  मुझे  नहीं  मालूम  ।  हमें  इसे  पढ़ने  के  लिश

 भो  सम  हि  र  ।  हमें  इपे  अल्दबाजी  में  वात  तह्ीं  करता  चादिए  )

 प्रययत  महीं  4.  कती-कथो

 अ्ध्यत  मरोद  प

 पक  विवाद  तो  आई  रोकते ञ

 [  प्रतु३।३  |

 प्रश्न  मह

 **  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  हे  पुर;स्थापित  ।

 *  दिनांक  17-12-1985  के  भारत  के  अप्ाप्नारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  17  1985  5

 सीमा  शुल्क  टैरिफ  1975  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर!स्थाफ्ति करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुप्रा  ।

 श्री  जनाइंन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 12.09  भर ०  १०

 धघोंड-म  नमाड-पूना  संपर्क  लाइन  को  दोहरी  रेल  ल!इम  सें  बदलने  को  मांग

 हो  आला  साहेव  जिखे  पाटिल  :  घौंढड  ममसाड-पूना  लाइन  का  निर्माण

 प्रारम्भ  में  माल  दुलाई  के  लिए  किया  गया  किन्तु  कुछ  समय  के  पश्चात  रेल  लाइन  के  इस  खंड  का

 जऊतरोततर  प्रयोग  यात्री  यातायात  के  लिए  भी  किया  गया  माल  के  यातायात  में  भी  कई  गुना  वृद्ध

 हो"गई  अतः  मौजूबाਂ  यात्री  त्या  माल  यातायरत  को  संभालने  के  लिए  इकहरी  रेल  लाइन  बहुत  ही

 अनुपयुक्त  इस  रेल  लाइन  के  अन्तर्गत  आने  वाला  क्षेत्र  की  शी  अल्कोहल  आदि  जैसे  उद्योगों  की

 दुष्टि  स ेसघन  है  ।  यह  सर्वाधिक  आवश्यक  है  कि  यहां  हृकहरी  रेल  लाइन  के  स्थाम  पर  दोहरी

 सल'लाइम  शींध्र  ही  विछाई  जाए  ताकि  यात्री  तथा  माल  दोनों  ही  यातायातों  की  आवश्यकता  पूरी  की

 बढ़ने  हुए  यातायात  को  देखते  हुए  कोपर  गांव  बेलापुर  तथा  अहमद  नगर  के  रेलवे  स्टेशनों

 को  भौ  मबीकरण  और  विस्तार  किया  जाना

 झेलम  एक्सप्रेस  जो  कि  पूना  से  चलती  है  और  इस  दंड  से  गुजरती  इसमें  बहुत  सुधार  को
 आवश्यकता  इसके  परिचालन  समय  को  कम  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  इसे  अपने  क्लमे  के

 समय  का  दुढ़तापूर्बक  पालन  करना  इसके  लेट  चलने  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  इस  गाड़ी  की

 क्षमता  को  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  इसके  सवारी  डिब्बों  को  बेहतर  शोच  सुविधाओं  की  स्थापना
 भौर  बिजली  फिटिंग  करके  नया  रूप  दिया  जाना

 उड़ीसा  के  फूलअनो  जिले  भें  कम  शक्ति  बाले  ट्रांसमोटर  को  बाल

 पूर्ण  दृरदर्शन  केन  स्थापित  करने  को  ह्रावश्यकता

 भ्री  राधाकान्त  डिगाल  :  भारत  सरकार  मे  सातवीं  योजमा  के  दो  रन  कम  शक्ति

 a  ७ररणणणाण
 ९०

 रास्ट्रपत्ति की  सिफारिक्ष  से  पुर:स्थापित।

 3353



 26  1907  नियम  377  के  अधीन  मामले

 वाले  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  लिए  अनेक  स्थानों  का  पता  लगाया  उड़ीसा  में  फूलबनी  को  भी
 ऐसे  ही

 एक  स्थान  के  रूप  में  चुना  है  किन्तु  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अभो  तक
 कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया

 फूलबनी  दूरदर्शन  केन्द्र  की  म्थापना  के  लिए  एक  आदर्श  स्थल  इस  जिले  में  कालंगा  घाटी
 नामक  एक  स्थान  समुद्र  तल  से  4000  फुट  की  ऊंचाई  पर  स्थित  फूलबनो  में  ऐसे  बहुत  से  स्थान  हैं
 जिन्हें  उपयुक्त  स्थल  माना  जा  सकता  यदि  इनमें  से  किसी  भी  स्थान  में  दूरदर्शन  केन्द्र  हो  तो  उसे

 कोरापुट  और  वालानगिर  जिले  के  एक  भाग  में  प्रसारण  किया  जा  ये  सभी  जिले

 जातिबहुल  क्षेत्र  हैं  ।

 इस  स्थिति  को  देखते  हुए  मेरा  माननीय  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  से  अनुरोध है  कि  वे

 फूलवनी  में  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमी2र  के  स्थान  पूर्ण  दूरदर्शन  केन्द्र  को  स्थापना  करें  । ९

 गोवा  में  रंगोन  दूरदर्शन  स्ट्‌डियो  स्थापित  करने  को  सांग

 भरी  ज्ांताराम  नायक  :  भोवा  देश  के  अनेक
 स्रृविख्यात

 कलाकारों  की  मातृभूमि
 प्रकृति  ने  भी  इस  स्थान  को  बहुत  सुन्दर  बनाया ् धो

 हाल  ही  में  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  माननीय  राज्य  श्री  विट्ठल  राव  गाडगिल

 ने  लोक  शाभा  में  यह  घोषणा  की  है  कि  सरकार  ने  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  रंगीन  दूरदर्शन

 स्टुडियो  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 सरकार  का  यह  निर्णय  और  श्री  गाडगिल  द्वारा  इस  दिशा  में  की  गई  पहल  वास्तव  में  प्रशंसनीय

 थोड़े  ही  समय  में  देश  भर  में  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  का
 नेटवर्क  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 के  प्रयासों  की  व्यापक  रूप  से  प्रशंसा  की  गई

 मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  गोवा  जैसे  सुम्वर  क्षेत्र  में  रंगीन  दूरदशशन  स्टूडियो

 आवश्यकता  समयोचित  है  ।  राज्यों  की  तुलना  में  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के साथ  भेदभाव  नहीं  किया  जाना है

 श्राशा  है  कि  हमारे  मंत्री  श्री  विट्ठलराव  गाडगिल  सुन्दर  गोवा  प्रदेश  के  लिए  एक  र॑यीन

 ह्टुडियो  स्वीकृत  करने  की  धोषणा  शी  क्र  करेंगे  ।
 अं

 राजस्थाम  में  वर्गों  को  कटाई  पर  रोक  लगाने  को  भांग

 श्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्ताजत  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  में  वर्भों  पर

 भनुध्य  का  प्रहार  यवि  नहीं  रोका  गया  तो  सारा  प्रदेश  भयंकर  रेगिस्तान  में  बदल  जिसे

 नोगों  ने  सोनाਂ  उत्तको  कांट-काठकर  बनों  की  चिता  पर  अभी  भो  अप॑नी  रोटी  सेक  रहे
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 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्‍तावत  ]

 हैं  ।  कोटा  जिले  के  पहाड़ी  स्थल  तथा  चित्तौड़  जिले  में  मैसररोड़  गढ़  में  कुछ  जंगल  बचा

 हुआ  जो  नया  गांव  बोरात्रास  डोजिया  गांवो  के  आस-पास  इलाके  को  रिजवं  फोरेस्ट  कहलाता

 बन  खंड  आंवली  रोजड़ी  दरा  गैप्स  सेन्चुरी  भी  कहलाता  वहां  आये  दिन  लोग  हजारों  की  तादाद  में

 झुंड  बना  कर  डाकुओं  की  तरह  वन  पर  डाक  डालने  आते  बेरहमी  से  वे  बड़े-बड़े  वृक्षों  को  काट  कर

 दिन  दहाड़े  अधिकारियों  की  उपस्थिति  में  ट्रक  भर  कर  ले  जाते  मोटर  साइकिल  के  पीछे  बड़े-बड़े

 लटठे  ओर  कुछ  साइकिलों  पर  भी  इन  बड़  लट्ठों  को  रखकर  टिड्डी  दल  की  तरह  वनों  से  खुले-आम
 निकलते  जिन्हें  कोई  नहीं  रोक  पा  रहा  इससे  धी रे-धी  रे  राजस्थान  का  वह  रिजर्व  फोरेस्ट  वनों  का

 मरघट  बन  इस  रिजवं  फोरेस्ट  को  कटमे  से  कब  रोका  जायेगा  ?  नये  वृक्षारोपण  पर  करोड़ों
 रुपये  हम  व्यय  कर  रहे  इस  आशा  से  कि  हमारे  वन  पुनः  पनपेंगे  पर  उसको  तुलना  में  वृक्ष  अधिक  कट

 रहे  इन  लोगों  ने वन-विभाग  की  से  पेड़  काटना  अपना  व्यवसाय  बना  लिया  इन

 हरे  सोने  केਂ  डाकुओं  को  बिना  फोर्स  के  नहीं  रोका  जा  सकता  स्थानीय  व्यक्ति
 भयभीत  मैं  केदद्र  सरकार  से  नित्रेशत  करूंगी  कि  अदवलो  के  इस  करदत  को  आप  सुनें  तथा  राजस्थान

 की  भूमि का  वों  कः  कजिल्‍्तात  बताने  ते  रोके  ।

 ]

 गटाकल  प्लौर  हैदराबाद  के  बीव  को  मोटरगंज  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  को  श्मावश्यकता

 श्री बो०  कृष्णराव  :  हजारों  यात्री  रोज  बंगलोर  से  हैदराबाद  के  बोच  सफर

 करते  दुर्माग्यव  इस  गाड़ी  का  मार्ग  घुमावदार  और  मीटरगेज  का  इन  दो  शहूरों  के  बोच  की

 यात्रा  यात्रियों  के  लिए  बहुत  कष्टप्रद  यह  रास्ता  ३  हुत  समय  लेने  बाला  और  कष्टकर
 c.  «७  +  >>  पु ब्रिटिश  शासन  काल  क  दौरान  इस  मार्ग  को  रह  कर  दिया  गया  था  किन्तु  अभी  भो  इस  अनोकप्रिय  मार्ग

 का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 यदि  गुंटाकल  और  हैदराबाद  के  बोच  की  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाए  तो

 यह  बंगलोर  ओर  हैदराबाद  के  बीच  सबसे  छोटा  और  सीधा  मार्ग  होगा  ।  इससे  दूरी  में  100  किलोमीटर

 से  भी  अधिक  की  कमी  हो  जाएगी  और  दिल्‍लो  तथा  बंगलौर  के  बीच  चलने  वाली  कर्नाटक  एक्सप्रेस  की
 यात्रा  भी  कम  हो  यह  नया  मार्ग  कर्नाटक  और  आःर्न  प्रदेश  के  लोगों  के  लिए  एक
 वरदान  सिद्ध

 माननीय  रेल  मन्त्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  पर  गंभी  रता  से  विचार  करें
 और  गुंटाकल  और  हैदराबाद  के  बोच  की  मोटरगेज  लाइन  को  तत्काल  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कराने
 की  कृपा
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 विध्रेयक  तथा  क्रषि  और  प्रसंस्कृत  श्ाद्य  उत्पाद  निर्यात
 उपकर  विधेयक

 आज  नकल  पा  आज  कह

 ]
 मध्य  प्रदेश  प्रौर  महाराष्ट्र  की  संयुक्त  परियोजना  सिचाई  परियोजनाਂ

 को  सर्वोक्ष्  प्राथमिकता  देकर  स्वोकृति  देने  ध्लौर  पूरा  करने  की  ध्ावश्यक्षता

 भी  केशव  राव  पारथी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  इस  महत्वपूर्ण
 विषय  को  सदन  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  '

 बावनथडी  सिंचाई  योजना  मध्य  प्रदेश  ओर  महाराष्ट्र  सरकार  की  संयुकक्‍त  सिंचाई  योजना

 इस  योजत्रा  का  कार्य  1974  में  शुरू  किया  इस  योजना  की  नहरों  के  काफी  काम  हो  चुक

 लेकिन  बांध  बांधने  का  काम  केन्द्रीय  सरकार  की  तथा  जंगल  विभाग  की  मंजूरी  के  वास्ते  अभी  तक

 रुका  जब  यह  योजना  1974  में  मंजूर  की  गई  तब  इसकी  लागत  23  करोड़  थी  ।  1979  में  इसकी

 योजना  का  अनुमान  37  करोड़  हो  गया  और  अब  इस  योजना  बर  करीब  127  करोड़  खं

 जितनी  देरी  इसमें  होगी  उतना  ही  खर्च  इस  योजना  से  इस  विभाग  क  सूखाग्रस्त  एरिया  की

 सिंचाई  होने  वाली  वर्षा  की  कमी  से  यहां  के  किसान  सूखे  से  श्रस्त  रहते  उनकी  करीब  एक  लाख

 एकड़  जमीन  की  सिंचाई  होने  वाली  टै  जो  कि  ज्यादातर  आदिवासी  क्षेत्र  है  और  इस  योजना  का  काय॑

 फारेस्ट  अमेंडमेंट  अध्यादेश  आने  के  पहले  ही  शुरू  हो  चुका  फिर  भी  बांध  का  काम  अभी  तक  रुका
 हुआ

 है  ।

 भण्डारा  जिले  में  तथा  संपूर्ण  महाराष्ट्र  में  कई  जिलों  में  जंगल  विभाग  की  मंजूरी  वास्ते  सिचाई
 के  बहुत  से  काम  रुफ  हुए  सिचाई  के  फाम  बंद  रहने  की  वजह  से  कि्षानों  में  बहुत  भसंतोष

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  नजर  निवेदन  है  कि  बावनथड़ी  सिंचाई  योजना  को  तुरन्त  मंजूरी  देवें

 तथा  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  सरकार  को  निर्देश  देव  कि  यह  सित्राई  योजना  का  काम  उच्चतम

 प्राथमिकता  देकर  जल्द  पूरा
 ना

 12.25  म०  प०

 कृषि  झोर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  विधेयक
 तथा

 छृवि  झोर  प्रतरकृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  उपकर  विधेयक

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  ।4  भौर  15  को  लेते  हैं  भौर  कृषि  और  अ्रसंस्कृत
 :  शाद्य  उत्पाद  निर्यात  बिकास  प्राधिकरण  विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  उपकर
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक
 अंजू पत्प  पएगयाणाे

 विधेयक  पर  चर्चा  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  अपना  वक्तव्य  जारी

 बज
 कृपया  अपनी  बात  संक्षिप्त  ओर  सटीक  रूप  में

 शी  थाला  साहेब  विले  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  पांच  मिनट  में  अपनी
 बात  पूरी  कर

 ल्-+

 डिप्टी  स्पीकर  कल  मैंने  इसके  बारे  में  सरकार  से  आग्रह  किया  था  कि  वह  सैस  हटा  द्रे  ।

 बाकी  इंडस्ट्रीज  को  जब  कैश  इंसेंटिव  और  सबसिडी  दे  रहे  हैं  तो  यह  एग्रीकल्चर  एक्सपोर्ट  के  लिए  बड़ा

 टैक्स  लगाने  की  जरूरत  नहीं  दूसरी  एस०टी०सी ०  एक्सपोर्ट  कर  रहा  कुछ  ओ०  जी०  एल०

 के  अंतगंत  एक्सपोर्ट-इंपोर्ट  होता  ह ैऔर  कुछ  आइटम  केनालाइज  होते  हैं  और  कुछ  डीकेनालाइज  होते

 इसलिए  इस  अथारिटी  को  भी  अधिकार  होना  चाहिए  कि  कौन-कौन  से  आइटम  अथारिटी  से  बाहर

 रखे  सकते  हैं  और  कौन-कौन  से  आइटम  इसके  अन्दर  रखे  जा  सकते  शेड्यूल  में  बिल  में  सेक्शन  2

 के  अधीन  सरकार  ने  यह  अधिकार  लिया  है  कि  शेड्यूल  में  आइटम  कम  ज्यादा  कर  सकते  लेकिन

 इससे  काम  नहीं  बनेगा  ।  जब  उन्होंने  सेक्शन  19  में  अधिकार  लिया  है  कि  सरकार  आयात-निर्यात  पर

 रिस्ट्रिक्शन  भी  लगा  सकती  नियंत्रण  भी  कर  सकती  है  तो  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  जब

 हंपो्ट  के  ऊपर  रिस्ट्रिक्शन  करता  चाहते  हैं  तो  एग्रीकल्चर  और  एग्रीकल्चर  फूड  प्रोडक्ट  के  लिए  जितना

 आयात-निर्यात  उसके  सभी  कामों  में  यह  अथारिटी  पूरा  योगदान  दे  तो  इससे  ठोक  काम

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि एस०  टी०  सी०  चीनी  निर्यात  करता  है  और  यह  केनालाइज

 आइटम  है  और  इसके  लिए  एस०  टी०  सी०  ने  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  को  एजेंसी  के  तौर

 पर  रखा  है  और  उसके  करमंचारियों  को  एस०  टी०  सी०  पैसा  देती  लेफिन  जब  चीनी  को  यह

 अथारिटी  एक्सपोर्ट  करेगी  तो  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  के  जो  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  30-30

 साल  काम  करने  के  थाद  भी  वे  बेरोजगार  हो  उसके  बारे  में  भी  सरकार  को  कुछ  सोचना

 अगर  सरकार  इस  बारे  में  नहीं  सोचेगी  तो  सब  लोग  बेरोजगार  बन  जाएंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  शेड्यूल  में  जो  कुछ  लिखा  है  हनी  और  शुगर  को  इकट्ठा  कर  दिया  है

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आया  कि  ऊन  और  चीसी  एक  ग्रूप  में  कैसे  आ  सकता  इसका  क्या  ओऔचित्य  है

 लेकिन  जो  सेक्शन  2  में  प्रावधान  है  कि इसको  कम  ओर  ज्यादा  कर  सकते  हैं  तो  मेरे  र्याल  से  इस  ग्रुप

 के  बारे  में  भी  जरूरी  दूसरी  अथारिटीज  में  अभी  जो  कई  एजेंसियां  अलग-अलग  जगह  से

 काम  कर  रही  हैं  एक्सपोर्ट-इंपोर्ट  के  बारे  जहां  तक  एग्रीकल्चर  ओर  एग्रीकल्चर  फूड  प्रोडक्ट्स  का

 सवाल  मैं  चाहता  हूं  कि  सब  एजेंसियां  बंद  होनी  चाहिए  ।  ओर  पूरी  तरह  से  इस  अथारिटी  के  नियंत्रण

 में  अथारिटी  खद  ही  काम  कर  एक्सपोर्ट  अथारिटी  रा  फायदा  किसान  को  न  हो  और  एक्सप्लायट

 एजेंसी  बनती  चली  जाए  तो  फिर  हमारे  इस  बिल  का  कुछ  महत्व  महीं  होगा  ।  यह  नीति  के  खिलाफ

 होगा  और  किसा  नों  में  काफी  असंतोष  बढ़  जायेगा  ।  नयी  टैक्‍्नोलाजी  के  बारे  में  एम्स  एंड  आवजेक्ट्स
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 उपकर  विधेयक  )

 में  लिखा  है  कि  हमारी  जो  टैक्नोलाजी  वह  आउट-डेटेड  हो  गई  है  ।

 ]

 पैरा  4  में  लिखा  गया  है  कि  निर्यात  किए  जाने  वाले  सभी  सूचीबद्ध  उत्पादों  पर  सीमा  शुल्क  के

 उपकर  की  वसुली  के  लिए  प्रावधान  किया  गया

 उसमें  यह  भी  लिखा  गया  है  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  प्रसंस्करण  और  पैक  बंदी  की  प्रौद्योगिकी

 पुरानी  हो  चुकी  है  ।  *

 हम  बड़ा  संक्टर  इसप्रें  लाना  चाहते  हैं  और  स्माल  सेक्टर  को  मिकालना  चाहते  जिन  स्माल

 सैक्टर  के  पास  यह  टेक्‍्नोलाजी  है  और  आउट-डेटेड  हुई  उनको  फाइनेंशियल  असिसटेंस  देनी

 उनको  बढ़ावा  देना  उनकी  टैक्नोलाजी  इम्पोर्ट  करके  कंसे  अप-ट्-डेट  यह  बहुत  जरूरी

 अखबारों  में  हूम  एक  साल  से  पढ़  रहे  हैं  कि  कारपोरेट  सैक्टर  की  यह  मांग  है  कि  एक  फार्म  बिठा  दें  जो

 पूरा  सौ  प्रतिशत  एक्सपोर्ट  कर  सके  ।  मेरे  ख्याल  से  यह  लेण्ड  रिफाम  के  कानून  के  खिलाफ  जो  बड़े
 उद्योग-पति  इनकी  एक  बैक-डोर  एन्टरी  होगी  और  वे  ल॑ण्ड-रिफार्म  कानून  के  खिलाफ  काम  करेंगे
 क्पोंकि  नयी  टैक्नोलाजी  टैक्नोलाजी  अप-ट्-डेट  इसके  लिए  हमारा  जो  फारेन  ट्रेड
 डेफिसिट  इसको  मिटाना  आसान  कारपोरेट  सैक्टर  और  फिककी  की  तरफ  से  यह  मांग  है  कि
 सौ  प्रतिशत  एक्सपोर्ट  फार्भ  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान  देना  मेरे  ख्याल  से  यह  नीति  के
 खिलाफ  किसान  ही  इसमें  लैण्ड  रिफार्म्स  के  लिए  रहेंगे  और  कारपोरेट  सैक्टर  बाहर  चला

 जायेगा  और  जो  हमारे  कानून  का  मसाला  वह  इसके  खिलाफ  होगा  ।  इसकी  वजह  से  भी  किसानों  में

 काफी  असंतोष  हो  सकता  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  हस  बारे  में  गहराई  से  सोचना

 पड़ेगा  और  एक्सपोर्ट  के  नाम  पर  ऐसा  होना  जरूरी  नहीं  इसमें  किसान  सीधे  एक्सपोर्ट  कर  सकता

 वह  रूहकारी  आन्दोलन  और  सहकारी  समिति  के  माध्यम  से  कर  सकता  इसके  लिए  यह  जरूरी

 हो  कि  डिसीज-फ्री  जोन  बना  दिया  जाए  जिसमें  एग्रीकल्च रल  वेजिटेबल्स  ओर  फ्रूट्स  मेरे

 ख्याल  से  इस  तरह  का  जोन  बनने  से  अच्छी  क्वालिटी  बना  सकते  हैं  ओर  इससे  निर्यात  को  भी  बढ़ावा
 मिल  सकता  इसके  लिए  जो  टैक्नोलाजी  आवश्यक  है  चाहे  वह  एग्रीकल्चरल  इम्पली  मेंट्स  के  बारे
 में  हो  या  किसी  और  चीज के  बारे  में  इम्पोर्ट  १$'रना  जरूरी  हम  थडं-बर््ड  के  लिए  हम  काफी

 फायदा  कर  सकते  मैं  चाहता  हूं  कि  थडडं-वलडं  के  लिए  पूरी  काम्प्रीह्वेन्सिव  स्‍कीम  बनायी  जब

 यह  स्कीम  जैसा  कि  मैंने  कल  भी  कहा  तब  दीर्धकालीन  नीति  के  कारण  क्रापिंग  पैटन  किसान

 के  लिए  आसान  रहेगा  और  थर्ड  वल्ड  के  लिए  भी  हम  काफी  हृद  तक  निर्यात  कर  सकते  मेरे  ख्याल

 से  नाफंड  में  निर्यात  का  कोई  खास  काम  नहीं  होता  जब  यह  अथारिटी  काम  में  लगेगी  तो  मेरा

 आग्रह  है  कि  माकिटींग  फैडरेशन  जो  नेशनल  लेवल  पर  उस  पर  ध्यान  देना  जरूरी  है  जिससे  ज्यादा
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 उपकर  विधेयक

 बाला  साहेब  विखे  पाटिल  ]

 से  ज्यादा  अच्छा  माल  निर्यात  हो  सके  |  मझे  यह  भी  पता  लगा  है  कि  सहकारी  उद्योग  की

 राष्ट्रीय  संस्था  तथा  और  भी  संस्थाएं  हैं  जिनको  आप  लोग  महत्व  देते  केवल  फिककी  को

 महस्व  देने  हैं  ।  मेरी  यह  मांग  है  कि  एक्सपोर्ट  के  बारे  में  और  नयी  टैक्नोलाजी  के  इम्पोर्ट  के  बारे  में
 सोचते  हैं  तो जितनी  सहकारी  उद्योग  की  संस्थाएं  उनको  भी  विश्वास  में  लेना  जरूरी  है  ।
 सोशल  जस्टिस  के  लिए  मेरे  ख्याल

 स ेसहकारी  आन्दोलन  के  सिवाय  और  दूसरा  कोई  रास्ता  नहीं
 जो  नेशनल  को-आपरेटिव  यूनियन  उसमें  कोई  खास  काम  लोग  नहीं  करते  सिर्फ  विदेशों  में  घमते

 सरकार  उनको  ग्रान्ट  देती  ह ैलेकिन  उससे  हमारे  किसान  का  काम  बनता  नहीं  नयी  टैबनोलाजी
 के  बारे  में  मैंने  है  कि  दस  पन्द्रह  साल  पहले  हमारे  नासिक  में  प्याज  का  पाउडर  बनाने  का  एक
 कारखाना  लगा  था  वह  नहीं  चल  सका  क्योंकि  टैक्नोलाजी  आउट-डेटेड  हो  अभी  नागपुर  में  संतरे  के

 जूस  के  लिए  कारखाना  लग  रहा  उसके  लिए  भी  टैक्नोलाजी  चाहते  मैं  यह  मांग  करूंगा  कि  इस
 तरह  की  टैक्नोलाजी  इम्पोर्ट  करने  क ेलिए  जो  संस्था  काम  कर  रही  उस  को  प्राथमिकता  देना  जरूरी

 उसको  प्राथमिकता  देंगे  त्तो  कुछ  काम  आगे  बढ़ेगा  नहीं  तो  जिनकी  मोनोपली  बनी  हुई  वे
 पली  वाले  ही  काम  करेंगे  और  दूसरे  लोग  एक्सप्लायट  और  जो  पुराने  लोग  हैं  वे  वैसे  ही  रह

 इसके  साथ  साथ  हमारी  जो  नीति  है  कि  हम  किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा
 और  इसके  लिए  हमने  प्रावधान  भी  रखा  उसमें  हमें  सफलता  प्राप्त  होनी  अब  मैं  अथ!रिटी
 के  बारे  में  7  क-दो  बातें  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  अथारिटी  के  गठन  में  आप  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  समुचित  स्थान
 आपने  हसमें  बैसे  तो  कई  कंटेगरीज  के  प्रतिनिधियों  को  भी  शामिल  किया  मगर  किसानों  के
 मिधियों  को  और  सम्मिलित  करने  की  आवश्यकता  इसके  अलावा  आपने  रेलवे  का  भी  कोई  प्रतिनिधि
 नहीं  रखा  मैं  समझता  हूं  कि  रेलवे  का  प्रतिनिधि  भी  रखना  बहुत  जरूरी  बाकी  सैक्शन  5  और  6
 में  जो  प्रावधान  किये  गये  वे ठीक  हैं  परन्तु  सेक्शन  4  में  सिर्फ  एक  कमो  मुझे  प्रतीत  होती

 क्योंकि  जब  तक  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  इस  अथारिटी  के  गठन  में  झामिल  नहीं  किया
 तब  तक  यह  अथारिटी  मात्र  अधिकारियों  की  बाड़ी  के  रूप  में  ही बनकर  रह  जाएगी  और  उससे
 किसानों  के  हित  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  उसमें  काफो  एक्सपर्ट स  तो  आ  लेकिन  किसानों
 के  असली  प्रतिनिधि  नहीं  होंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  किसानों  का  नुकसान  होता  रहेगा  और  हम  किसानों
 की  सीधे  फायदा  पहुंचाने  की  अपनी  नीति  में  सफल  नहीं  हो  जिस  तरह  से  सहकारी  समितियों  में

 किसानों  का  सीधा  संबंध  होता  उससे  किसानों  को  सीधे  फाथदा  मिलता  इसी  तरह  सष्ठकारी  उद्योग
 के  प्रतिनिधियों  को  इसमें  शामिल  करने  से  किसानों  को  ज्यादा  मजबूती  से  फायदा  हो  अन्यथा

 इस  बिल  के  पास  हो  जाने  से  किसानों  में  असन्तोष  आयेगा  ।  इसलिए  मैं  ज्यादा  न  कहते  सरकार  से
 सिर्फ  इतना  ही  आग्रह  करूंगा  ओर  मैंने  अपने  अमैंडमैंट  में  जो  कुछ  म्‌व  किया  कल  वाली  अपनी  बात
 को  मैं  फिर  से  दोहराना  चाहता  हूं  :

 358
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  मिर्याति

 उपकर  विधेयक  )
 न््जििनतियणीा

 ]

 यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  निर्यात  वायदों  के  अनुसार  किया  जाए  तथा  घरेलू खपत  के

 कारण  टसमें कमी  नहीं  आयेगी  ।

 ]

 जब  हमारे  किसी  चीज  के  दाम  बढ़  जाते  हैं  तोहम  उसका  एक्सपोर्ट  बन्द  कर  देते  ऐसा  नहीं

 होना  चाहिये  बल्कि  इसमें  प्लानिंग  अवश्य  होनी  प्लानिंग  न  करने  के  कारण  कई  तरह  की

 समस्याएं  उत्पन्न  हो  जाती

 जहां  तक  फोरेन  ट्रेड  डेफिसिट  का  ताललुक  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि जब  यह  अधारिटो  ठीक

 से  काप  करना  शुरू  कर  देगी  और  एग्रीकल्चरल  एण्ड  फ्रट  प्रोडपूस  का  हम  ज्यादा  मात्रा  में  एक्सपोर्ट
 करने  लगेंगे  तो  इस  विषय  में  हमें  फिसी  तरह  को  शिकायत  नहीं  रहेगी  और  काफी  हुद  तक  डेफिसिट

 कम  करेंगे  ।  अन्त  में  मैं  मीट-मटन  के  एक्सपोर्ट  के  बारे  मे  एक  बात  कहकर  समाप्त  करता  हूं  ।

 हमने  देग्या  है  कि  इस  काम  को  करने  वाले  लोग  जानवरों  को  बड़े  सस्ते  में  खरीद  लेते  हैं  और  उस
 पर  कई  गुना  नफा  एक्सप्ोर्ट  करने  में  कमाते  कई  को-अ।प  रेटिव्ज  हस  काम  में  जुट  जाती  इसलिए
 मेरा  आग्रह  है  कि  जानवरों  की  मार्केटिंग  को  थोड़ा  नियन्त्रित  किया  जहां  तक  उसकी  क्वालिटी
 या  देखभाल  का  प्रश्न  किसान  या  जो  भी  जानवर  पालने  इन्सान  उसको  अच्छे  दाम  मिलने

 चाहिये  ।  आप  ब्रुकवांड  कम्पनी  का  उदाहरण  देख  कितने  सस्ते  में  वे  रा-मेटीरियल  खरीदते
 ओर  अपना  उत्पादन  10  गुने  दाम  पर  बेचते  इसलिए  मैं  घाहूंगा  कि  जानवरों  को  मार्केटिंग  को
 नियन्त्रित  किया  जाना  बहुत  जरूरी  है  और  लोगों  को  जानवरों  के  लिए  अच्छे  दाम  मिलने  चाहिये  ।

 क्व्रालिटी  के  बारे  में  आपने  जो  राय  दी  उससे  हम  सहमत  हैं  ओर  यही  दो  प्रमुख  बातें

 कर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 ध्वी  के०  एस०  राज  :  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  ध्रुश  हूं  कि  अंब  इस  बात  को
 समझा  जाने  लगा  है  कि  चूंकि  हमारा  देश  मुख्यतया  क्रषि  पर  आधारित  देश  इसलिए
 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  जानी  हूं।थी  ।  हमें  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  धन्यवाद  करना
 द्वोमा  जिन्होंने  सर्वप्रथम  देश  को  आत्म-निर्म  विशेष  रूप  से  खाद्यान्नों  में  आत्म-नि्मर  बनाने  पर  अपना
 ध्यान  केन्द्रित  किया  था  ।  इस  प्राधिकरण  की  आज  और  भी  अधिक  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  स्यूनशिक  रूप
 से  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  दश  में  खपत  के  लिए  कृषि  उत्पाद  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  इसलिए

 बह  स्वाभाविक  ही  है  कि  आज  ख्द्यान्नों  को  निर्यात  की  अधिक  आवश्यकता  कितु  ऐसा  करने  से

 पहले  में  भा  हू  कि  मंत्रालव  यह  मालूस  करे  कि  ऐस  कोन  से  उत्पाद  हैं  जिनका  उत्पादन  कम  है  भौर
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  नियर्ति

 उपकर  विधेयक  )

 के०  एस०  राव  ]

 जिनके  आयात  पर  काफी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  जा  रहो  उन्नत  किस्मों  पर  काफी

 विदेशी  म॒द्रा  व्यय  करनी  पड़  रही
 है  उन्नत  किस्मों  की  फसलें  उगाने  में  किसान  सयुदाय  के

 कौशल  ओर  ज्ञानवर्दधन  के  लिए  व्यापक  सर्वेक्षण  कर  प्रौद्योगिकी  का  आयात  किया  जा  सकता  है  ताकि

 प्रति  एकड़  उपज  और  आमदनी  में  वृद्धि  हो  इससे  किसानों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  और

 किसानों  की  इस  निरन्तर  मांग  की  समस्या  कि  उन्हें  अपने  उत्पादन  से  पर्याप्त  आय  नहीं  हो  रही  भी

 हल  हो  ऐसा  सम्भवतः  इसलिए  है  क्योंकि  उन्हें  इस  बात  बग  इतना  शान  नहीं  होता  किस

 उत्पाद  की  कमी  है  ओर  किस  उत्पाद  की  बहुतायत

 चूंकि  सरकार  पहले  ही  इस  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  निर्णय  कर  चुकी  इसलिए  मेरे  विचार

 से  अब  इस  उपकर  को  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  इस  समय  जब  आप  उन्हें  केवल  निर्यात  का

 अवसर  प्रदान  कर  रहे  तपकर  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  इन  निर्यातों  की  मांग  और  मात्रा  को

 देखने  के  बाद  ही  उपक  र  लगाने  पर  विचार  किया  जाना

 मेरे  विचार  से  निर्यात  की  इस  जानकारी  को  दिल्‍ली  अथवा  राज्यों  के  मुख्यालयों  में  अधिकारियों

 और  व्यागरियों  तक  ही  सीमित  रखने  की  इस  प्राधिकरण  ओर  इसके  कार्यों  का  व्यापक  प्रचार

 किया  जाये  ताकि  किसानों  ओर  उत्पादकों  को  निर्यात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लग  सके  जिससे  कि  वे
 अपने  निर्यात  को  बढ़ा  सकते  हैं  ओर  बेहतर  आमदनी  प्राप्त  कर  सकते  ऐसे  स्थानों  पर  जहां

 प्रचुर  मात्रा  मैं  कृषि  उत्पादन  होता  वहां  स्थानीय  शाखायें  भी  खोली  जा  सकती  हैं  ताकि  किसानों  का
 शोषण  न  हो  और  बे  निर्यात  की  संभावनाओं  से  अवगत  हो  सकें  और  वे  यह  भी  जान  सकें  कि  इससे

 उन्हें  कितनी  आय  हो  सकती  अनेक  बार  हम  देखते  हैं  कि  व्यापारी  उत्पादकों  का  शोषण  कर

 रहे  व्यापारियों  को  बहुत  भ्रधिक  लाभ  होता  है  क्योंकि  वह  किस्तानों  को  तो  बहुत  कम  दाम  देता
 जबकि  वस्तुतः  वह  स्वयं  अपने  निर्यात  व्यापार  से  बहुत  अधिक  मूल्य  प्राप्त  करता

 जिन  रथानों  पर  प्रचुर  मात्रा  में  कृषि  उत्पादन  होता  वहां  प्रशीतन  भण्डारों  ओर  ऐसी  ह्वी
 अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जानी  इससे  उत्पादकों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 इससे  उत्पादक  को  अपने  उत्पादों  को  ऐसे  समय  में  बेचने  में  सहायता  मिलेगी  जबकि  उसे  उचित  मूल्य
 प्राप्त  हो  सकते  यह  देखा  गया  है  कि  किसानों  को  अपने  ऋण  उतारने  अथवा  कुछ  अपनी  कुछ
 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  हमेशा  धन  की  अत्यन्त  आवश्यकता  होती  इसलिए  वह  फसल  तैयार

 होते  ही  इसे  बेचने  की  जल्दी  में  होता  ऐसे  समय  में  सरकार  को  सह्ठी  और  उचित  मूल्यों  पर  उसके

 उत्पाद  खरीद  कर  उसकी  सहायता  करनी  चाहिये  ।  यदि  इन  व्यापारियों  द्वारा  पर्याप्त  मूल्य  नहीं  दिया

 जाता  हैं  तो  सरकार  को  खेती  से  ही  उत्प!दों  की  खरीद  करनी  चाहिये  ताकि  बाद  में  यदि  व्यापारी

 किसानों  के  पास  जाएं  भी  तो  किसानों  को  अपने  उत्पादों  का  उचित  मूल्य  मिल  सके  |  इसलिए  सरकार

 का  यही  कह  देना  काफी  नहीं  है  कि  वे  उतके  उत्पाद  खरीद  रहे  बल्कि  खरीद  करमे  के  समय  काभी
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक

 बहुत  महत्व  किसानों  और  उनकी  समितियों  को  अवश्य  ही  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  उन्हें

 इस  बात  की  भी  जानकारी  होनी  चाहिये  कि  उनके  किन  उत्पादों  को  निर्यात  करने  के  बेहतर  अवसर

 यदि  किसानों  और  उत्पादकों  की  समितियां  बना  दी  जायें  तो  उनमें  बेहतर  समझ  और  सहकारिता  को
 ह

 ना  पैदा  होगी  और  वे  निर्यात  के  लिए  सही  किस्म  के  उत्पाद  पैदा  करने  में  निश्चित  रूप  से

 व्यापारियों  की  तुलना  में  बेहतर

 चूंकि  हम  तैयार  उत्पादों  के  निर्यात  को  वरीयता  देते  इसलिए  हमें  कृषि  आधारित  उद्योग

 ऐसे  स्थानों  पर  लगाने  चाहिए  जह्टां  कच्चा  माल  प्रचुरमात्रा  में  ऐसे  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए

 किसान  समितियों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जानी  इन  उत्पादों  के  निर्यात  में  लगे

 बेरोजगार  कृषि  स्नातकों  को  तैयार  उत्पादों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उद्योग  शुरू  करने  में  व्यापारियों

 की  तुलना  में  वरीयता  दी  जानी  चाहिये  ।

 यद्यपि  इन  प्राधिकरणों  को  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  मंशा  हमेशा  अच्छी  होती  कितु
 इनके  उद्देश्य  प्राप्त  करने  में  अनुवर्ती  कायंबाही  ओर  कार्यान्वयन  काफी  सीमा  तक  सहायक  होते
 सरकार  को  यह  अवश्य  सो  चना  चाहिये  कि  इस  प्राधिकरण  को  शूरू  कर  देने  से  ही  उसका  काग  समाप्त

 नहीं  जाता  उसे  यह  भी  देखना  होगा  कि  यह  प्राधिकरण  ठीक  से  कार्य  करे  और  यह  उत्पादकों  की

 पहुंच  के  भीतर  हो  ।  किसानों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  भेजा  जा  सकता  है  ओर  उन्हें  बेहतर  जानकारी  दी

 जा  सकती  हमारे  देश  में  बहुत  ते  नौजबान  और  प्रगतिशोल  किसान  गहन  खेती  और  क्लुषि  को

 शील  पद्धतियां  जानते  इन  लोगों  को  इन्हें  कुछ  चुनींदा  स्थानों  पर  प्रशिक्षण  देकर  कृषि  की  आयातित

 प्रौद्योगिकी  अथवा  आधुनिक  पद्धतियों  की  जानकारी  दी  जा  सकती  इससे  वे  अपने  उत्पादन  को

 कर  अधिक  आय  अजित  कर  आन्ध्र  प्रदेश  के  विजयवाड़ा  ओर  अन्य  स्थानों  जहां
 दालों  तथा  बनों  का  अत्यधिक  उत्पादन  होता  भण्डारण  की  समुचित  सुबिधा  होनी

 उपयुक्त  प्रशिक्षण  ओर  निर्यात  प्रणालियों  के  सम्बन्ध  में  ज/नका री  दी  जानी  इन  क्षेत्रों  मे
 नीय  शाखा  अवश्य  खोली  जानी  बा।हिये  ।  इन  समितियों  में  केवल  अधिकारियों  को  न  रख्षकर  काफो

 संख्या  में  किसानों  को  भी  अवश्य  शामिल  किया  जाना  किसान  कृषि  समस्याओं  को  बारीकियों

 को  जानते  वे  यह  भी  जानते  हैं  कि  निर्यात  की  क्‍या  समस्‍यायें  हैं  ओर  ढुहां  हेराफरी  होती  इस
 प्रकार  वे  कृषि  समुदाय  को  बता  सकते  हैं  कि  निर्यात  व्यापार  को  क्या  पेचीदरगियां  और  सभस्यायें  हैं  भोर

 इस  विषय  में  सरकार  की  कया  सीमायें  हैं  इस  प्रकार  उनकी  शिकायतें  काफी  हृद  तक  दूर  को  जा  सकती  हैं  ।

 मेरा  यह  भी  अनुरोध  है  कि  इसका  व्यापक  प्रचार  किया  जानता  चाहिए  जिससे  किसान  समितियां  ओर

 किसान  संगठन  काफी  बातों  को  जान  सके  ताकि  वे  निर्यात  की  संभावनाओं  वाले  उत्पादों  के  उत्पादन  पर
 भ्पनी  शक्ति  को  लगा  सके  ।  प्रकार  बेरोजगार  कृषि  सनातकों  को  भी  व्यापारियों  की  अपेक्षा
 यता  दो  जानी  चाहिये  तथा  उन्हें  काफी  मात्रा  में  ओर  समय  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  च  ।  इस
 प्राधिकरण  के  उपयुक्त  का्यंकरण  से  तथा  समुचित  कार्यान्वयन  से  भारी  मात्रा  में  विदशी  मुद्रा  अजित
 को  जा  सकती  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 261



 कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  1985
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 श्री  अनिल  बसु  :  सरकार  द्वारा  कृषि  और  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  विधेयक  और  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  उपकर  विधेयक  देश  के  एवं  प्रसंस्कृत

 खाद्य  के  निर्यात  को  सुव्यवस्थित  तथा  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  लाया  गया  इसलिए  मैं  इस  विधेयक

 का  विरोध  नहीं  करता  हूं  ।

 इस  देश  से  कृषि  और  प्रसंस्कृत  ब्ाद्यों  के  निर्यात  की  बहुत  अधिक  सम्भावनाएं  हैं  ।

 कितु  दुर्भाग्यवश  हम  इसका  उपयोग  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 मेरे  तिचार  से  यह  विधेयक-भविष्य  में  हमारे  क्रष  उत्पादों  और  प्रसंसकृत  खाद्य  के  निर्यात्रि  को

 बढ़ावा  देने  में  सहायक  सिद्ध  ।  इसी  विचार  से  यह  विधेयक  कृषि  उत्पादन  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  के

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  लाया  गया  इस  देश  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  जलवायु  है  और  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  विभिन्‍न  किस्म  के  फल  ओर  सब्जियां  उगाई  जाती  कितु  निर्यात  के  लिए  हम
 इसके  बहुत  कम  प्रतिशत  का  उपयोग  करते  हैं  ।  हम  निर्यात  के  लिए  अपने  .03  प्रतिशत  उत्पाद  का

 ही  उपयोग  करते  हैं  और  आप  यह  सुनकर  हैरान  होंगे  कि  फलों  और  सब्जियों  को  फसल  की  कटाई  से

 पहले  उत्पादन  की  22  से  30  अर्थात्‌  10,000  करोड़  रुपये  तक  को  हानि  होती  यदि

 आप  निर्यात  को  बढ़ाना  चाहते  तो  आपको  इस  पहलू  पर  विचार  करना  कृषि  और  प्रसंस्क्ृत
 खाद्य  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  प्राधिकरण  की  स्थापता  कर  देना  ही  काफी  नहों  किसानों

 को  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना  आप  जानते  हैं  कि

 कुबत  और  अन्य  देशों  को  मांस  तथा  मांस  के  उत्पादों  का  निर्यात  करने  में  एक  कठिनाई  वे  आस्ट्रेलिया
 और  अन्य  देशों  से  मांस  का  आयात  करते  हैं  कितु  हम  कुबंत  और  अन्य  देशों  को  मांस  और  मांस

 के  उत्पादों  का  निर्यात  कर  सकते  इस  निर्यात  में  एक  कठिनाई  है  और  इसे  केवल  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत
 खाद्य  उत्पाद  निर्णात  विकास  प्राधिकरण  जंसे  प्राधिकरण  की  स्थापना  करके  हो  दूर  नहीं  किया  जा  सकता

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पशुओं  का  स्वास्थ्य  भी  अच्छा  होना  च।हिए  और  यदि  आप  पशुओं
 के  स्वास्थ्य  की  ओर  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  मांस  का  उत्पादन  तथा  मांस  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाया

 नहीं  जा  सकता  ।

 कुछ  कृषि  उत्पाद  हमारे  देश  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में  होते  आप  जानते  हैं  कि  हम  भारी
 मात्रा  में  आलू  का  उत्पादन  करते  हैं  भौर जब  इसकी  कटाई  होती  है  तो  इस  सब्जी  का  मूल्य  इतना  घट
 जाता  है  कि  किसानों  को  घाटा  उठाना  पड़ता  पिछले  वर्ष  जब  आलुओं  की  कटाई  की  गई  तब
 उत्पादन  अपेक्षाकृत  अधिक  था  और  इसकी  कीमतें  घटकर  ऐसे  स्तर  तक  आ  गई  कि  किसान  मुसीबत  मे

 पड़  गय  ओर  इसीलिए  आलू  निर्यात  के  संवर्धन  के  लिए  मन्त्रालय  और  प्राधिकरण  द्वारा  विचार  किया
 जाना  अ।प  जानते  हैं  कि  आलू  से  स्टाच  पंदा  जा  सकता  है  तथा  अलकोंहुल  भी  तंयार
 किया  जा  सकता  है  ।  यदि  हम  ऐसे  स्थान  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगा  जह्टा  किसानों  द्वारा
 भारी  मात्रा  मे  आलू  का  उत्पादन  किया  जाता  तो  इससे  किसानों  को  भालुओ  से  उत्पादित  स्टाचं
 भोर  अलकोहल  तेयार  करने  में  बहुत  सहायता  हम  अपने  देश  में  आम  क॑  उत्पादन  क्य  केदल
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 उपकर  विधेयक  )

 0.3  प्रतिशत  उपयोग  कर  रहे  आप  जानते  हैं  आम  गूदे  का  विकसित  देशों  द्वारा  बहुत  आयात
 किया  जाता  ब्रिटेन  और  संघीय  समाजवादी  सोवियत  रूस  आम  के  गूदे  का  भारी  मात्रा  में  आयात

 करते  हमारे  देश  में  आम  का  बहुत  अधिक  उत्पादन  होता  कितु  हम  अपने  देश  से  आम  के

 गदे  का  निर्यात  नहीं  कर  पाते  ।

 सन्‍्तरा  सान्द्रण  के  निर्यात  की  बहुत  व्यापक  संभावनाएं  दाजिलिंग  में  सनन्‍्तरों  का  बहुत
 अधिक  उत्पादन  होता  कितु  इस  विशाल  उत्पादन  का  उपयोग  करने  के  लिए  कृषि  पर  आधारित

 उद्योग  नहीं  अतः  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  निर्यात

 संवर्धन  के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  कर  देना  ही  काफी  नहीं  कृषि  पर  आधारित  उच्चोग

 स्थापित  किये  जाने  चाहिये  जिनमें  बेरोजगार  युवकों  को  नौकरियां  दिए  जाने  की  विपुल  सम्भावनाएं

 हस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  कुछ  ऐसे  ख्षण्डों  की  ओर  दिलाना  धाहूंगा  जिनमें

 संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  ये  संशोधन  स्वयं  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तावित  किये  जाने

 चाहिये  ।

 स्व  मैं  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  विधेयक  1985  के

 पृष्ठ  शो  पर  पंक्ति  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जिसमें  सरकार  संसद  के  तीन  सदस्यों  को
 करण  के  लिए  नामित  करना  चाहती  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इस  देश  के  विस्तृत  भू-भाग
 और  सभा  में  विभिन्‍न  हितों  के  प्रतिनिधित्व  को  ध्यान  में  रखकर  संसद  सदस्यों  की  संख्या  तीन  से

 बढ़ाकर  कम  से  कम  छः  कर  देनी  चाहिए  जिसमें  4  सदस्य  इस  सभा  के  और  दो  सदस्य  राज्य  सभा  के

 अब  मैं  विधेयक  के  4  में  पंक्ति  33  का  जिक्र  करता  हूं  जिसमें  सचिव  को  शक्तियां  प्रदान
 की  गई  सरकार  प्राधिकरण  के  चेयरमैन  को  शक्तियां  प्रदान  करना  चाहती  है  इसके  साथ  ही  साथ

 सरकार  प्रा  धकरण  के  सचिव  को  भी  शक्तियां  देना  चाहती  इससे  प्राधिकरण  के  कार्यों  में  दृहरा
 नियंत्रण  की  व्यवस्था  हो  जाती  शक्तियां  चेयरमैन  को  प्रत्यायोजित  की  जानी  चाहिये  और

 चैयरमेन  द्वारा  शक्तियां  सचिव  को  प्रत्यायोजित  की  जानी  कितु  विधेयक  के  खण्ड  7  (1)  में
 सरकार  शक्तियां  सचिव  को  भी  प्रत्यायोजित  कर  रही  है  और  चेयरमैन  को  भी  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  ध्यास  सरकार  ने  शक्तियां  चेयरमैन  को  प्रत्यायोजित

 की

 क्री  झ्ननिल  बसु
 :  सरकार  सचिव  को  भी  शक्तियां  प्रत्यायोजित  कर  रही

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  चेयरमैन  सविव  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित

 औली  भ्रनिल  बसु  :  आप  श्ण्ड  5  और  6  का  जिक्र कर  रहे  कितु  खण्ड  7  (1)  में  इस  आशय
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 नजिययाय  |  जज  +

 झ  निल  बसु  )

 की  एक  अन्य  पंक्ति  है  कि सरकार  सचिव  को  भी  शक्तितियां  प्रत्यायोजित  कर  रही

 खण्ड  20,  29,  30,  31  और  32  में  केन्द्रीय  सरकार  अपेक्षित  जान  पड़ने  पर  प्राधिकरण  से

 सभी  शक्तियां  अपने  पास  ले  सकती  इसलिए  सचिव  को  शक्तियां  प्रदान  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  क्योंकि  इससे  प्राधिकरण  के  कार्यों  पर  दोहरा  नियंत्रण  हो  जायेगा  ।

 मेरा  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  मछली  ओर  मछली  उत्पादों  को  निर्यात  वी

 अनुसूचित  मदों  में  शामिल  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  प्माप्त  करता

 श्री  मनोज  पांडे  :  उपाध्यक्ष  मैं  एग्रीकल्चरल  एंड  प्रोसेस्ड  फूड  प्रोडक्ट्स
 एक्सपोर्ट  डेवलपमेंट  एथारिटी  1985  और  ऐग्रीकल्चरल  ऐंड  प्रोसेस्ड  फूड  प्राइक्ट्स  एक्सपोर्ट  सेस

 1985  दोनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  बहुत  ही  खुशी  की  बात  है  कि  काफी  दिनों  के  बाद  हस
 एथारिटी  के  बारे  में  इस  माननीय  सदन  में  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इस  के  पहले  यह  एक  कौंसिल  के  रूप  में
 काम  किया  करती  इसमें  जो  एथारिटी  को  कई  तरह  के  पावर्स  डेलीगेट  किये  गये  हैं  यह  एक  अच्छी

 बात

 मुझे  रजिस्ट्रेशन  के  सम्बन्ध  में  दो  शब्द  कहना  है।आप  जानते  हैं  कि  पिछले  दिनों  में  इस
 अगस्त  हाउस  में  हम  सब  ने  मिल  कर  किसानों  को  रेम्युनरेटिव  प्राइस  न  मिलने  के  कारण  जो  स्थिति
 उन  ही  हो  रही  है  उस  पर  बहुत  सारे  विचार  व्यक्त  किए  मैं  यह  मानता  हूं  कि इस  एथारिटी  के  आा
 जाने  से  हमारे  उन  किसान  भाइयों  को  जो  अनाज  हार्टी  कल्चर  में  और  बेजीटेबल  में  अपने  आपको
 लगाये  रखते  उनको  रेम्युनरेटिव  प्राइसेज  मिला  यह  एक  बहुत  ही  आवश्यक  चीज  आज  के
 समय  में  है  क्योंकि  समाज  परिवर्नेनशील  है  और  आज  हमारी  बहुत  सारी  आवश्यकताएं  इस
 शील  समाज  के  अनुकूल  बनती  जा  रही  आज  से  पहले  भोजन  एक  ऐसी  व्यवस्था  हुआ  करती  थी
 जिसमें  पूरा  का  पूरा  समय  एक  इंसान  का  भोजन  बनाने  में  और  बाकी  हंसानों  को  उसे  खामे  में  लग
 जाया  करता  उपाध्यक्ष  आप  भी  उन  जगहों  से  आते  हैं  जहां  आपने  देखा  होगा  कि  हमारे
 यहां  भोजन  बनाने  में  कितना  समय  लगता  है  और  उसे  खाने  में  कितना  समय  लगता  ये  दोनों  ही
 चीजें  कालांतर  से  चली  आ  रही  लेकिन  आज के  जमाने  में  इंस्टेंट  फूड  की  आवश्यकता  बहुत  बढ़  गई

 समाज  परिवरतंनशील  है  और  इस  परिवतंनशील  समाज  में  समय  का  अभाव  काम  बहुत  ज्यादा
 हैं  और  समय  बहुत  कम  इसलिए  हर  चीज  को  समय  के  अनुसार  ही  तौला  इसीलिए  हमें
 आज  हंस्टेंट  फूड  बना  कर  तैयार  रखना  होगा  ओर  इस  तरह  की  आवश्यकताएं  जो  बाहर  के  मुल्कों  में
 अधिक  होती  हैं  ओर  जिसकी  खपत  वहां  अधिक  हुआ  करती  है  वह  सामान  बनाकर  उसे  पैक  कर  वहां
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 बना  हमारे  लिए  एक  अच्छी  चीज  इससे  हमारे  देश  में  फारेन  एक्सचेंज  के  रूप  में  एक  बहुत
 बड़ी  राशि  उपलब्ध  होने  की  आशा  है  |  दरहकीकत  हम  करीब  25  प्रतिशत  फारेन  एक्सचेन्ज  इसके

 पहले  भी  इससे  अर्न  किया  करते  थे  ।  तो  आज  हमारी  यह  आवश्यकता  बढ़  रही  है  और  विदेशों  में  इस

 तरह  के  सामान  की  खपत  भी  बढ़ी  तो  हम  ऐसे  सामानों  का  उत्पादन  अपने  यहां  करें  जिसमें  कि

 ज्यादा  से  ज्यादा  विदेशों  की  खपत  के  अनुकूल  अपने  को  ढाल  इसमें  हमारे  किसाम  भाइयों  का

 बहुत  बड़ा  योगदान  होगा  ।  ०

 आप  जानते  हैं  कि हमारे  किसान  भाइयों  ने  पिछले  तीस  सालों  में  बहुत  बड़ी  प्रगति  की  है  और

 इसके  लिए  भारत  सरकार  और  हमारे  किसान  भाई  दोनों  ही  धन्यवाद  के  पात्र  आज  इस  अथारिटी  का

 बनाया  जाना  उसके  अनुरूप  ही  इस  अथारिटो  से  हम  यह  अपेक्षा  करेंगे  कि  ज्यादा  से  ज्यादा

 प्रदेशों  में  हमारे  किसान  भाई  एक्सपोर्ट  करने  के  खयाल  से  जो  पैदावार  करें  उनको  यह  पैदावार

 करने  में  इन्सेंटिव  मिलना  उदाहरण  के  तौर  पर  जैसे  कि  केनिग  इण्डस्ट्री  है---आप
 सभी  जानते  हैं  कि  केनिंग  इण्डस्ट्री  ज्यादातर  स्माल  स्केल  सेक्टर  में  है  और  प्राइवेट  सेक्टर  में

 इस  इण्डस्ट्री  में  अभी  बहुत  सारी  कमियां  पहली  तो  यह  है  कि  हम  जो  टेबनालाजी

 हस्तेमाल  करते  हैं  वह  बहुत  पुरानी  है  इसलिए  हमें  इसमें  नई  टेबनालाजी  लेनी  अभी  हमारी
 पैकिंग  की  जो  व्यवस्या  है  वह  भी  अनुकूल  नहीं  यदि  हम  आकर्षक  पैकिंग  में  यहां  से  अच्छे  से  अच्छा

 माल  बाहर  भेज  सकें  तो  वह  विदेशी  मार्केट  में  हमारे  माल  की  खपत  को  बढ़ायेगा  और  अधिक  मात्रा  में
 फारेन  एक्सचेंज  हमको  मिल  इसलिए  पैकिंग  का  भी  बहुत  बड़ा  महत्व  भाज  हमारी  जो
 केनिग  इण्डस्ट्री  है  उसमें  पैकिंग  का  बड़ा  अभाव  है  जिसको  सुधारना  बड़ा  आवश्यक  इसके  लिए  हमें
 नई  टेक्नालाजी  की  ध्यवस्था  फ़रनी  होगी  ।

 दूसरी  बात  यहू  है  कि  अभी  हमने  इसमें  जो  शेड्यूल  बनाया  है  उसको  और  भी  ब्राड-बेस्ड  बताने
 की  जरूरत  है  क्‍योंकि  इसमें  बहुत  सारे  ऐसे  आइटम्स  इंक्लूड  नहीं  किए  गए  हैं  जिनकी  विदेशों  में
 श्यकता  होती  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  हर  प्रदेश  पें  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  कुछ  न  कुछ  स्पेशेलटीज  ऐसी

 हैं  जिनको  यदि  हम  एक्सपोर्ट  करें  तो  मेरा  अनुमान  है  कि  काफी  बड़ी  राशि  फारेन  एक्सचेंज  के  रूप  में

 हमको  उपलब्ध  हो  सकती  हर  प्रदेश  में  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  जो  भी  वहां  की  खासियत  है  उसको  भी

 एक्सप्लायट  करने  की  आवश्यकता  उदाहरण  के  लिए  मैं  बिहार  ओर  यू०  पी०  की  बात  करता  हूं
 वहां  पर  चने  का  काफी  प्रयोग  किया  जाता  वहां  पर  घने  को  पीस  कर  उसका  सत्तु  बनाया  जाता  है
 जिसमें  प्रोटीन  बहुत  अधिक  होता  है  इसलिए  उसकी  न्यूट्रिशनल  ओर  मेडिसिनल  बैल्यू  भी  बहुत  होती

 यहां  पर  बिहार  के  एमपीज  बैठे  हुए  हैं  और  यू०  पी०  के  लोग  भी  जानते  मध्य  प्रदेश  के  लोग
 भी  जानते  हैं  कि  सत्त्‌  का  बड़ा  महत्व

 भरी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  पहने  सब  को  खिलाकर  दिलाइये  ।

 भरी  सनोअ  पांडे  :  आप
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )
 —

 श्नोभ  पांडे  ]

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हर  प्रदेशਂ  में  ऐसी  स्पेशेलटीज  हैं  जिनका  सीधा  एक्सपोट'स  कर  सकते

 विभिन्‍न  प्रदेशों  की  जो  खासियत  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  बाहर  विदेशों  में  मूल्यांकन  कराया  जा  सकता

 आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  विदेशों  में  भारतीय  मूल  के  निवासी  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रहते  हैं  और

 उनके  खाने-पीने  का  जो  तौर-तरीका  है  उसको  बाहर  के  लोग  भी  काफी  पसन्द  करने  लगे  आपफी

 तो  बाहर  जाने  का  मौका  मिला  मुझे  भी  मिला  है  और  मैंने  वहां  पर  देखा  है  कि  भारतीय  भोजन  की

 जो  परम्परा  है  उसको  वहां  पर  बड़ा  अच्छा  माना  जाता  है  लेकिन  इसमें  बहुत  सी  ऐसी  चीजें  हैं  जोकि

 शेड्यूल  में  इंकलूडेड  नहीं  मैं  सिफा  रिश  करूंगा  कि  शेड्यूल  में  ऐसी  चीजों  को  भी  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  जिनका  बड़ा  महृत्व  हर  प्रदेश  में  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  भोजन  के  रूप  में  जो  खासियत  हैं

 उनको  बढ़ावा  मिलना  हु

 इसके  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  यह  भी  है  कि  यह  जो  एथारिटी  होगी  उप्तमें  किसानों  की  भी

 भूमिका  मुक्य  रूप  से  होनी  चाहिये  अन्यथा  जो  ट्रं  डीशनल  इण्डस्ट्रियलिस्ट्स  होगे  उनका  महत्व  बढ़

 जायेगा  ।  जैसा  कि  मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  भी  कहा  है  कोआपरेटिव  सेक्टर  को  बढ़ाता  मिलना  चाहिये  और

 इसमें  उन  किसानों  को  रखें  जो  कि  वास्तव  में  एफ्सपोर्ट  करने  लायक  चीजें  पंदा  कियां  करते  मेरी

 आपसे  यह  भी  सिफ।रिश  है  कि  इस  अधोरिटी  में  जो  प्रोवीजन्स  किये  गये  उसमें  को-ओपरेटिव  सैक्टर

 के  किसी  व्यक्ति  का  भी  नामांकन  होना  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसे

 हमारे  यहां  मशरुम्स  और  एलगी  प्रोब्यस  होते  तो  इनको  भी  शैड्यूल  में  आं  प्रा  जाना  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  क॑  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  आपको  धन्यवाद  देंता  हुं  कि  आपने  झ्ूझे
 बोलने  के  लिये  समय

 ]

 शी  तम्यन-धासस  :  यह  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कृषि  उत्पादों  का

 बिर्वात  बढ़ाना  यदि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  यही  कारण  है  तो  बहुत  अच्छा  परन्तु  साथ  ही

 इस  प्रश्न  का  अध्ययन  भी  विस्तार  से  किया  जाना  चाहिये  कि  उपकर  लगाये  जाने  पर  किसानों  की  क्या

 प्रतिक्रिया  होगी  ।  इस  विधेयक  में  निर्यातकों  के  पंजीकरण  का  भी  उपबन्ध  किया  जा  रहा

 भूसे  यह  डर  है  कि  उन  लोगों  का  जिनका  न  तो  कृषि  से  सम्बन्ध  है  न  उद्योग  से  अपने  प्रभाव  से  क्या  एक

 मया  वर्ग  उध्र  कर  सामने  आयेगा  जिससे  कृषि  उत्पादन  तथा  निर्यात  दोनों  पर  हानिकारक  असर

 पड़ेगा  ।  मैं  इस  विधेयक  के  खिलाफ  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  जो  ब्यक्ति  कृषि

 बन  के  क्षेत्र  में  जो  निर्माता  हैं  तथा  संसाधन  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  इन्हीं  गतिविधियों  में  लगे  हुए

 केवल  उन्हीं  का  पंजीकरण  हो  इसके  लिये  सुरक्षोपाय  किये  जाने  अन्यथा  यदि  कोई  व्यक्ति

 बैंक  या  सरकार  से  या  राजनतिक  नेताओं  से  प्रभाव  डलवा  सकता  है  बहू  इस  अधिनियम  के  अन्‍्तर्गे

 निर्यातक  के  रूप  में  अपना  पंजीकरण  लेगा  तथा  इस  प्रकार  उभरने  बाला  नया  बे  इस क्षेत्र  में
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 टपकर  विधेयक  )

 केवल  अपने  भविष्य  या  अपने  वित्तीय  लाभ के  बारे  में  ही  इससे  न  तो  कृषि  क्षेत्र  को  लाभ

 पहुंचेगा  न  निर्यात  को  ।  इसलिये  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  देना  चाहूंगा  :  पंजीकरण  की

 नीति  बनाते  समय  नियम  बनाये  जाने  होंगे  तथा  उन  नियमों  में  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  बनाए  जाने

 चाहिए  ताकि  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  का  निर्यातक  के  रूप  में  पंजीकरण  किया  जाये  जो  इन  गतिविधियों
 में  लगे  हुए  इसके  अतिरिक्त  मैं  यह  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  कि सहकारिता  को  भी  यहां  वरीयता
 दी  जानी  कृषि  क्षेत्र  में  सहकारी  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देकर  ही  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता

 इस  प्राधिकरण  में  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारिता  विपणन  संघ  का  केवल  प्रतिनिधि  शामिल  किये  जाने

 वा  प्राबधान  किया  जा  रहा  सहकारिता  आन्दोलन  में  कृषि  सहकारिता  केवल  एक  क्षेत्र  इसके
 अलावा  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  कृषि  सहकारिता  आन्दोलन  है  जिसे  उपभोषता  सहका  ?  आन्दोलन  कह्टा
 जाता  है  जहां  पर  अधिकतम  कृषि  तथा  औद्योगिक  संसाधन  किया  जाता  उपभोक्ता  सम्बन्धी

 विधियों  में  संलग्त  निकाय  का  भी  एक  प्रतिनिधि  सम्मिलित  किया  जाना  सहकारिता  का  एक
 अन्य  भाग  है  जिसे  औद्योगिक  सहकारी  समितियां  कहा  जाता  है  कृषि  पर  आधारित  कृषि  सहुकारी
 समितियां  भी  यह  कृषि  विषणन  सहकारी  संस्थाओं  से  सम्बद्ध  नही  क्रषि  प्रतिनिधियों

 का  प्रतिनिधित्व  जितना  सोचा  गया  है  उससे  अधिक  होना  चाहिये  ।  मेरे  से  पूर्व  जो माननीय  संसद  सदस्य

 बोल  रहे  थे  उन्होंन  दो  प्रतिनिधियों  का  सुझाव  दिया  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यह  चार  या  पांच  तक

 होना  चाहिये  ।  देश  में  कृषि  क्षेत्र  का  उत्पादन  केबल  जनता  को  शामिल  करके  ही  बढ़ाया  जा  सकता  है
 तथा  सहकारिता  को  बढ़ावा  देकर  जनता  को  इसमें  शामिल-किया  जा  सकता

 एक  अन्य  पहलू  की  ओर  भी  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  उन  मदों  को  कैसे  बढ़ावा  दिया  जाये

 जिन्हें  विदेशों  में  भजा  जाता  इन  सभी  मदों  के  सम्बन्ध  में  प्रभावी  रूप  से  प्रचार  किया  जाना  होगा  ।

 इस  आंधनियम  के  अन्तगगंत  प्रस्तावित  प्राधिकरण  को  क्या  वह  शक्तियां  दी  गई  हैं  अथवा  क्या  सरकार

 इस  पर  विचार  कर  रही  य६  मालूम  नहीं  विदेश  में  अपनी  मदों  का  प्रच/र  करने  में  हुम  असफल

 रहे  यदि  हम  प्रभावी  रूप  से  विदेशों  में  मदों  का  प्रचार  करें  तो  हम  स्थिति  का  फायदा  उठा  सकते

 निर्यात  के  लिये  शामिल  की  गई  मदों  की  संख्या  भी  काफी  कम  कई  अन्य  मर्दे  भी  अनुसूची  भें

 शामिल  की  जा  सकती  उदादरण  के  तोर  नारियल  भी  शामिल  किया  जा  सकता  नारियल

 की  समस्या  भी  काफी  बड़ी  पृल्य  गिर  रहे  यदि  नारियल  से  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  का

 प्रयोग  करफे  नारियल  से  कुछ  सामान  बनाया  जा  सकता  है  तो  उसका  निर्यात  किया  जा

 1.00  हा०  Yo

 भारत  के  पाउडर  की  विदेशों  में  काफी  सराहना  की  जाती  है  सभी  जानते  हैं  कि  करी
 पाउडर  ऐसी  मद  है  जिसका  बहुत  बड़ा  वाजार  परन्तु  वह  उसे  निर्यात  की  जाने  वाली  मदों  में
 शामिल  नहीं  किया  गया  हमारे  देश  के  दक्षिणी  भाग  में  लौंग  का  भी  उत्पादन  होता  इसका  भी

 निर्यात  किया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।
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 विधेयक  तथा  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 श्री  तम्पन  थामस  :  कया  मैं  दोपहर  बाद  अपना  भाषण  जारी  रख  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  अब  मैं  केवल  एक  मिनट  ही  मैं  केवल  एक  मुद्दा  उठाना

 चाहूंगा  ।

 इसमें  काजू  भी  शामिल  नहीं  किया  गया  एक  काजू  निर्यात  संवद्धंन  परिषद  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  एजेंसियां  एक  दूसरे  के  आड़े  न  आए  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया
 तथा  यदि  ऐसा  हुआ  तो  क्या  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  हो  इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि

 विभिन्‍न  एजेंसियां  बन  जाने  से  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  तथा  उन  पर  लगने  वाले  उपकर  का  भार  अन्ततः

 किसानों  पर  ही  पड़ेगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सब  का  गहन  अध्ययन  करना  जहां  पर
 निर्यात  संवर्द्धंत  की  अन्य  एजेंसियां  हैं  जैसे  काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद  आदि  उनकी  गतिविधियों  का  ***

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  किसानों  के  लिये  तो  अच्छा  है  अधिक  एजेन्सियां  हों  ।

 श्री  तम्पम  थामस  :  परम्तु  एक  सी  दो  एजेन्सियां  भी  तो  नहीं  होनी  इससे  मध्यस्थ
 पार्टियां  भी  तो  नहीं  बननी  चाहिये  जिप्तका  मुझे  डर  कानून  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  होने  से  जिन
 व्यक्तियों  के पास  काम  नहीं  है  केवल  राजनैतिक  प्रभाव  है  वह  निर्यातक  बन  आप  उन्हें  बढ़ावा
 देना  चाहेंगे  या  कृषि  उत्पादन  बढ़ाना  चाहेंगे  ।  मैं  यह  इसलिये  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  मुझे  इस  बात  का

 डर

 यदि  आप  वित्तीय  सहकारिता  तथा  कृषकों  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  तो उमकी  समस्याओों  के

 बारे  में  एक  आधा  रभूत  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  चाहिये  जिसकी  कानून  में  कमी  मुझे  बस

 यही  निवेदन  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  की  बैठक  मध्यान्ह्‌  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 होती

 तत्वश्चात्‌  लोक  सभा  मध्यान्हु  मोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित
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 विधेयक  तथा  कृषि ,  ओर  प्रसंस्कृत  थ्वाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 2.06  भ्०  प०

 मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  2.06  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 कृषि  धो  र  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  विधेयक  तथा

 कृषि  झोर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  उपकर  विधेयक  (--

 ]

 श्रो  गिरघारी  लाल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एग्रीकल्चरल  एण्ड  प्रो

 सेस्ड  फूड  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  डवलपमेंट  अथारिटी  बिल  और  एग्रीकल्चरल  एण्ड  प्रोसेस्ड  फूड  प्रोडक्ट्स
 एक्सपोर्ट  सैस  5  का  मैं  समर्थन  करता  यह  बिल  जिसके  जरिये  से  यह  अथारिटी  बनाई  जा

 रही  यह्‌  नितान्त  आवश्यक  है  और  सरकार  ने  सही  समय  सही  कदम  उठाकर  के  एग्रीकल्चर  के

 जरिये  से  जो  फूड  प्रोसेस्ड  किया  जाता  उसको  एकक्‍्सपोर्ट  करने  का  काम  इस  अथारिटी  के  जरिये  से

 किया  जा  रहा  उससे  निश्चित  तरीके  से  बहुत  बड़ा  लाभ  सरबार  को  इससे  फारेन  एक्सचेंज
 भी  और  उसके  साथ-साथ  इन  इण्डस्ट्रीज  को  बढ़ने  का  भी  मौका  इससे  ज्यादा  लोगों

 को  एम्पलायमेंट  मिल  सकेगा  और  उनकी  आध्िक  स्थिति  भी  मजबूत  इनमें  ऐसे  आइटम्स  हैं
 जिनके  सम्बन्ध  में  अब  सक  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  नहीं  हुआ  जो  हमारे  हाटिकल्घर  के  अन्दर

 फ्रटूस  ओर  बेजिटेबल्स  त॑यार  किये  जाते  उनका  जितना  एक्सपोर्ट  होना  च!हिये  उतना  भाज  नहीं  हो
 पा  रहा  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  ऐसी  संस्थाएं  आर्गेनाइज  नहीं  की  गई  जिसकी  बजहू  से  ये

 सारी  चीजें  एक्सपोर्ट  की  जा  सकें  और  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  इस  देश  में  लोगों  को  मिल  सके  ।

 इसलिये  ऐसी  संस्थाएं  आर्गेनाइज  की  जानी  बाहिये  चाहे  वहू  को-आपरेटिव  संक्‍टर  में  उसको

 व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  की  जानी  जितने  भी  फ्रूट्स  उनका  जूस  निकालने  के  लिये  यहां
 पर  छोटी-छोटी  काटेज  इण्डस्ट्रीज  या  अन्य  प्रकार  की  इण्डस्ट्रीज  स्थापित  होनी  चाहिये  जिससे  विदेशों

 में  जो  मांग  उसकी  पूर्ति  हो सके  और  हमारे  देश  को  भी  लाभ  मिल  खासतोर  से  आरेन्ज

 ओर  एप्पल  या  अन्य  इस  तरह  की  चीजें  जिनके  जरिये  से  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  जूस  एक्सपोर्ट  कर  सकते

 उसके  लिये  आथिक  मदद  का  प्रावधान  ऐसी  संस्थाओं  के  लिये  आपने  किया  उससे  निश्चित

 तरीके  से  ऐसी  संस्थाएं  खड़ी  होंगी  जिनके  जरिये  से  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिलेगा  ।  हिन्दुस्तान  की  जो

 मिठाई  वह  भी  इसी  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  के  जरिये  से  बनती  वह  चाहे  बेसन  या  अन्य

 एग्रीकल्चरल  प्रोडक्ट्स  उनको  भी  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  एक्सपोर्ट  निश्चित  तरीके  से  उत्तसे

 बहुत  बड़ा  लाभ  देश  को  मिलेगा  +  डागा  साहब  तो  इस  चोज  के  बहुत  शोकोन

 हिम्दुस्तान  में  अलग-अलग  प्रान्तों  में  अलग-अलग  किस्म  को  मिठाइयां  बनती  जैसे  का

 रसोगुल्ला  बहुत  मशहूर  वह  बाहर  जाता  है  लेकिन  बड़े  पैमाने  पर  जाना  इसी  प्रकार
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 गिरधारी  लाल  ध्यास  ]

 राजस्थान  में  भावे  की और  रसमजाई  आदि  किस्म  की  मिठाइयां  बनती  इस  प्रकार  की  मिठाइयों
 का  बहुत  बड़ी  तादाद  में  एक्सपोर्ट  किया  जा  सकता  उनकी  ओर  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 इसके  सम्बन्ध  में  विशेष  कदम  उठाए  इससे  निश्चित  तरीके  से  बहुत  बड़ा  लाभ  यहां  के  लोगों  को

 भी  मिलेगा  और  विदेशों  में  हमारा  व्यापार  भी  बढ़ेगा  ।  हम  एक्सपोर्ट  कर  सकेंगे  और  उससे  अधिक  से

 अधिक  फारेन  एक्सचेंज  कमा  डायबिटीज  वाले  भी  मिठाई  खाते  हैं  क्योंकि

 यह  ऐसी  चीज  है  जिसको  हर  आदमी  पसन्द  करता  यदि  वह  बीमार  भी  होगा  तो  भी  अगर  उसके
 सामने  आ  जाये  तो  उसको  वह  छोड़ने  वाला  नहीं  इसलिये  इस  व्यवस्था  को  और  ज्यादा  मजबूत

 ये  जाने  की  आवश्यकता  है  और  हमें  इस  ओर  समुचित  ध्यान  देना  इसके  अलावा  हमारे
 यहां  ऐसी  संस्थाएं  भो  स्थापित  की  जानी  चाहिये  जिनके  जरिए  से  फ्रट  प्रोडक्ट्स  तैयार  करने  वाले  तथा
 प्रोसेस्ड  करने  वाले  लोगों  को  फाइनेंशियत  मदद  मिले  |  आपने  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात
 उपकर  1985  में  जो  संस  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  जिसकी  दर  0.5  प्रतिशत  से
 3.0  प्रतिशत  तक  होगी  ओर  उसके  जरिये  से  जो  पैसा  इकट्ठा  क्या  उस  पैसे  से  आप  मात्र
 अथारिटी  को  ही  चलायेंगे  और  उसके  कर्मंचारियों/पदाधिकारियों  को  तनख्वाहें  आदि  ही  देने  का  काम

 करेंगे  या  उस  पैसे  के  जरिए  से  लोगों  को  फाइनेंशियल  मदद  देकर  नई-नई  इंस्टीट्यूशन्स  खड़ी  करने  में

 सहायता  पहुंचायेंगे  और  उनके  जरिये  से  एक्सपोर्ट  को  और  ज्यादा  बढ़ाने  की  कार्यवाही  मैं  चाहता

 हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  निश्चित  तरीके  से  विशेष  प्रावधान  हीना  चाहिये  ।

 आपने  इस  बिल  में  कहा  है  कि  गवरनंमेंट  की  तरफ  से  भी  इस  अथारिटी  को  मदद  मिलेगी  जिससे

 कि  यह  दूसरे  लोगों  को  फाइनें  शियल  मदद  देकर  उनके  फ्रट  प्रोडक्ट्स  प्रोसेस्ड  एक्सपोर्ट  करने

 की  व्यवस्था  करेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  कार्य  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  होना  चाहिये  क्योंकि  इस  तरह  हम
 कोटेज  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  देने  की  ब्रात  इसके  जरिये  से  जितना  ज्यादा  पैसा  लोगों  को

 बे  उतनी  ही  बढ़िया  क्यालिटी  माल  तैयार  करके  विदेशों  को  एक्सपोर्ट  कर  सकेंगे  ससे  हमारे  वेश

 को  ज्यादा  से  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  मिलिगी  और  उसके  साथ-साथ  लोगों  को  एम्पलायमेट  भी

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  यहां  हर  गांव  और  कस्बे  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्थाएं  मौजूद  हैं  जिनके  जरिये

 से  वे  एग्री  कल्चरल  प्रोड्यूस  बहुत  सी  चीजें  ओर  मंटीरियल  तंयार  कर  सकते  अभी  यहां  एक
 मानमीय  सदस्य  पोर्टटो  के  बारे  में  बोल  रहे  उमका  कहमा  था  कि  हमारे  यहां  पोर्टेटो  बड़ी  मात्रा  में

 पेदा  होता  है  लेकिन  वह  तो  दूसरी  कंट्रीज  में  भी  होता  मगर  हम  पोटेटो  का  उपयोग  चिप्स  बनाने  में

 या  दूसरे  सामान  तैयार  करमे  में  करें  ओर  फिर  उनका  एक्सपोर्ट  किया  जाये  तो  उससे  हमें  काफी
 लाभ  मिल  सकता  उसी  तरह  एप्पल  के  भी  चिप्स  तेयार  किये  जा  सकते  हैं  भोर  उतको  एक्सपोर्ट
 किया  जा  सकता  उससे  भी  हमें  काफी  लाभ  मिलने  की  ऐसी  चीजों  में  श्वराब  होने  की

 गुंजाइश  कम  रहुतो  है  क्योंकि  कच्चा-माल  तो  जल्दी  खराब  हो  जाता  है  और  उसको  जल्दी  से  जल्दी

 पहुंचाने  की  व्यवश्या  करनी  पड़ती  है  परन्तु  चिप्स  आदि  चीजों  को  काफी  दिनों  तक  प्रिजय  किया  जा

 सकता

 ह?०
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 उपकर  विधेयक  )

 इसके  साथ-साथ  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  स्थानों  पर  हमारे  देश  में  फ्र  ट्स
 या  वैजिटेबल्स  ज्यादा  मात्रा  में  पैदा  होती  वहां  हमें  उनके  लिये  कोल्ड-स्टोरेज  की  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  जिससे  कि  उन  फ्रट्स  या  वैजिटेबल्स  को  हम  काफी  दिनों  तक  सुरक्षित  रख  सकें  और  बाद  में

 उनको  प्रोसैस्ड  करके  एक्सपोर्ट  कर  जब  तक  इस  व्यवस्था  को  माकूल  बनाये  जाने  की  तरफ  पूरा
 ध्यान  नहीं  दिया  हमारी  कोई  योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  |  जैसा  अभी  हमारे  यहां  पर

 सुल्तानपुरी  जी  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  सेवों  क ेलिए  कोल्ड-स्टोरेज  बनाये  जाने  मैं  समझता

 हैं  उससे  किसानों  को  और  उनको  ज्यादा  पैसा  मिल  हम  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  जहां

 जो  चीज  ज्यादा  मात्रा  में  पैदा  होती  है  उस  स्टेट  में  किसानों  को  उसका  ज्यादा  पैसा  नहीं  यदि

 हम  उस  चीज  को  कोल्ड  स्टोरेज  में  ज्यादा  दिनों  तक  प्रिजव  करके  रख  सके  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उससे

 किसानों  को  भी  ज्यादा  लाभ  मिल  सकता  है  और  उसके  साथ-साथ  एग्रीकल्चर  या  हौटिकल्चर  प्रोह्यूंस
 या  प्रोसैस  करने  वालों  को  भी  लाभ  मिल  सकता  मैं  चाहता  हूं  कि जो  सैस  आप  लगाने  जा  रहे  हैं,उसके
 पैसे  से  इन  सारी  व्यवस्थाओं  को  मजबूत  करने  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  दुनिया
 के  कई  देशों  की  तुलना  इस  मामले  में  अग्रणी  है  कि  यहां  फ्रूटू्स  और  वेजिटेबल्स  बहुत  बड़े  पैमाने  पर

 पैदा  होते  हैं  लेकिन  उसके  साथ-साथ  उनका  लाभ  भी  किसानों  को  मिलना  चाहिये  और  इस  कायें  के

 लिए  जो  भी  आवश्यक  सामग्री  उसको  उपलब्ध  कराने  का  फर्ज  इस  अथारिटी  का  बन  जाता

 इसलिये  यह  अथ।रिटी  जब  तक  इन  सारी  व्यवस्थाओं  को  करने  की  ओर  ध्यान  नहीं  तब  तक

 हुमा रे  लोगों  की  भामदनी  बढ़  नहीं  पाएगी  ।

 उसी  तरह  से  सामान  की  पेकिंग  का  कार्य  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  यदि  किसी  चीज  की  पैकिंग

 अच्छी  होती  सुन्दर  तरीके  से  की  होती  है  तो  उसके  दाम  हमें  ज्यावा  मिलते  यदि  उसकी  पैकिंग

 बेहूदा  तरीके  से  की  होती  है  तो  उसके  दाम  हमें  कम  मिलते  इसलिरे  हमारे  देश  में  पैकिंग  के  लिये

 ट्रैं  निग  की  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  तभी  हमारी  सारी  व्यवस्थाएं  सुचारु  रूप  से  चल  हस

 अथारिटी  का  करसंव्य  बन  जाता  है  कि  वह  सैस  के  जरिये  से  मिलने  वाले  पैसे  का  उपयोग  इन  सारी

 व्यवस्थाओं  को  सुनिश्चित  बनाने  पर  विचार  करे  तभी  जिस  उद्देश्य  को  लेकर  हम  यहू  बिल  इस  सदन

 में  लाये  उसमें  हमें  सफलता  मिल  सकेगी  ।

 इसलिये  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  व्यवस्थाओं  को  निश्चित  तरीके  से  की

 तो  इनसे  किसानों  का  फायदा  होगा  |

 इसके  साथ-साथ  कई  माननीय  सदस्यों  ने आपको  सुझाव  दिये  हैं  कि  इन  संस्थाओं  में  .  किसानों
 के  प्रतिनिधि  को-आपरेटिव्स  के  प्रतिनिधि  तो  निश्चित  रूप  से  किसानों  की  देखभाल  हो  सकेगी  ।
 यदि  आप  ऐसा  नहीं  तो  किसानों  का  इनसे  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  इसलिये  आपको  इन
 संस्थाओं  में  किसानों  और  सहकारी  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करना  चाहिये  ।

 हमारे  भारतवर्ष  में  लाइव-स्टाक  भी  बहुत  बड़ी  तादाद  में  किम्तु  उसकी  कीमत  भी  किसातों
 को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  मिलती  इसलिये  इसकी  कीमत  किसानों  को  ठीक  प्रकार  से  इसके  लिये
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 उपकर  विधेयक
 अ्भभभ+++  जे  न

 गिरधारी  लाल  व्यास  ]

 भो  माकूल  तरीके  से  व्यवस्था  की  जानी  ताकि  किस  नों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  इन  दोनों  बिलों  का  प्री  तरह  से  समर्थन  करता  लेकिन  जो  कमियां

 उनको  टूर  करने  के  लिये  जो  मैंने  सुझाव  दिये  जेसे  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  के  जरिये  से  किसानों

 भौर  कोआपरेटिव  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करते  हुए  फायदा  दिलाने  की  बात  है  और  पैकिंग  एण्ड

 ट्रें  निग  की  व्यवस्था  करने  की  बात  अगर  इन  व्यवस्थाओं  को  ये  अथारिटीज  माकल  तरीके  से  कर
 तो  निश्चित  रूप  से  किसानों  को  फायदा  मैं  इस  बिल  का  समर्थत  करते  हुए  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 बाद  ]

 श्रीमती  गीता  मुख्जजो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  में  कृषि  तथा

 प्रसंश्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  एक  सांविधिक  प्राधिकरण  का  उपब्रन्ध  किया  जा  रहा
 जहां  तक  विधेयक  के  उद्देश्य  का  संबंध  मुझे  प्रत्यक्षतः  तो  इससे  कोई  विरोध  नहीं  परन्तु  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  मैं  कुछ  विरोध  प्रगट  करना  धाहूंगी  ।

 सबसे  पहले  तो  कृषि  तथा  प्रसंस्क्रृत  बस्तुओं  का  निर्यात  निहायत  जरूरी  है  |
 सबसे  पहले

 तो  यह  गारंटी  होनी  चाहिए  कि  यह  उत्पाद  उपभोकताओं  तक  सही  दाम  पर  पहुंचेंगे  अर्थात  यह  उत्पाद

 उनकी  क्रय  क्षमता  के  भीतर  किसी  भी  मामले  में  निर्यात  को  बढ़ावा  देते  समय  किसी  तरह  भी

 इस  पहल  की  नपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  निर्यात  का  संबंध  उद्देश्य  तथा  कारणों  को  कथन  में  बताया  गया  है  :  --

 संसाधित  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  की  सम्भावनाएं  काफी  अच्छी  हैं  परन्तु  इसके

 विकास  में  काफी  बाघधाएं  हैं  ।  खाद्य  संसाधन  करने  वाले  उद्योय  मुख्यतः  छोटे  क्षेत्र  में  हैं  जोकि

 संसाधन  तथा  पैकेजिंग  के  लिए  पुरानी  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करते

 इस  स्पष्टीकरण  से  हमें  यही  डर  है  कि  तथाकथित  नई  जो  हमारे  देश  में  उपबन्ध

 नहीं  है जिसकी  आजकल  लहूर-सी  आई  की  यहां  बाढ़-सी  आई  हुई  इसलिए  सबसे  पहले  मैं  यह
 कहना  चाहूंगी  कि  जहां  तक  प्रसंस्कृत  खाद्य  उद्योग  का  संबंध  यह  अच्छा  ही  है  कि  खधु  क्षेत्र  मोजूद

 लघु  क्षेत्र  को  अच्छी  तरह  मदद  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  मेरा  विश्वास  है  कि  हमारे  देश  में  अपेक्षित

 अनुसंघान  तथा  विकास  का  अभाव  नहीं  लधु  उद्योग  शायद  पर्याप्त  प्रशिक्षण  तथा  सहायता
 न  भिलने  के  कारण  प्रतियोगिता  नहीं  कर  वैसे  भी  प्रतियोगिता  करना  काफी  कठिन  है  क्योंकि
 नई  अर्थव्यवस्था  जिसके  लिए  हम  लड़  रहे  अभी  बहुत  दूर  इसलिए  मैं  यहां  यह  कहना  चाहूंगी
 कि  बोड्ड  में  जो  भी  ब्यक्ति  सरकार  को  यहू  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  सबसे  पहले  लध  उद्योग
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 उपकर  विधेयक
 न  विवि  -  का

 क्षेत्र  को  ही वरीयता  दी  तथा  इसके  सुधार  के  लिए  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करनी
 यदि  कहीं  कुछ  क्षेत्रों  में  बड़े  पमाने  पर  विकसित  प्रौद्योगिकी  को  शुरुअत  की  जानी  है  तो  ऐसी

 स्थिति  नहीं  आनी  चाहिए  कि  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  लिए  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  जाये

 जो  कि  निर्यात  से  भी  पूरी  न  पड़े  ।  हमें  पहले  भी  ऐसा  अनुभव  हो  चुका  है  तथा  तीसरी  दुनिया  के  अनेक

 देशों  का  भी  यही  अनुभव  इसलिए  एक  सीमा  तक  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  तो  प्रशंसनीय  है  परन्तु

 यह  अत्य  पहल  भी  हमारी  आज  की  अर्थव्यवस्था  के  लिये  काफी  महत्त्वपूर्ण

 मैं  घाहूंगी  कि  मन्त्री  जी  इस  विषय  में  अपने  विचार  व्यक्त  करें  |

 मैं  एक  अन्य  मामले  में  भी  कुछ  कहना  मेरे  से  पहले  कई  वक्‍ताओं  मे  आलू  तथां  अभ्य

 प्रचलित  कृषिजन्य  उत्पादों  की  चर्चा  की  स्वाभाविक  रूप  से  मैं  उनका  समथंन  करती  किन्तु  मैं

 उन  महों  को  दोहराना  नहीं  चाहती  |  मैं  एक  ऐसे  कृषिजन्य  उत्पाद  का  नाम  लेना  चाहती  लिसंसे

 मन्त्री  जी  हंसेंगे  किन्तु  यह  हमारे  लिए  काफी  महत्त्वपूर्ण  है  ।

 मैं ब्कः बस्प्न  मन्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  खशोंद  प्रालम  :  क्योंकि  आप  हंस  रही  हैं  बतः

 भी  अपनी  हंसी  रोक  नहीं  सकता  ।

 झीमती  गोता  मुखर्जो  :  मैं  हंसने  के  लिए  तंयार  हूं  और  सब  मुझ  पर  इसके  लिए  भी  तैयार

 हूं  ।  यह  विशेष  कृषिजन्य  उत्पाद  है  पान  का  पत्ता  ।  पदि  आप  समते  हैं  कि  पान  के  पे  में  किये

 जाने  जैसी  कोई  सम्भावना  नहीं  है  '**

 श्री  खर्शीद  ग्रालम  खां  :  इसे  पाकिस्तान  जैसे  देश  को  निर्यात  करने  की  काफी  सम्भावनाएं

 «

 श्ौसती  गीता  सुश्र्जो  :  किन्तु  मैं  ऐसा  सोचती  हूं  कि  पान  के  पत्ते  को  निर्यात  करने  की

 नाओं  का  पता  अभी  नहीं  लगाया  गया  मुझे  विश्वास  है  कि  कुछ  देश  इसके  आस्वादन  के  आदी

 इसका  उत्पादन  किया  जा  सकता  यह  आवश्यक

 अपने  ही  अनुभव  से  मैं  यह  कहती  मैं  पान  के  पत्ते  वाले  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  १ह  मेरा

 कार्य  क्षेत्र  पिछले  दो  वर्षों  में  इसके  मूल्य  में  काफी  कमी  आई  समझ  नहीं  क्यों  |  बाम  की

 दुकान  से  पान  सेने  वालों  को  अधिकाधिक  मूल्य  देने  पड़ते  किन्तु  जहां  तक  उत्पादकों  का  सम्बन्ध  है

 उन्हें  कम  से  कम  मिल  रहा  मैंने  सुना  है  कि  ऐसा  उत्पादन  की  मात्रा  अधिक  होने  के  कारण

 हो  सकता  किन्तु  मैं  नहीं  जानती  ।  किन्तु  उत्पादकों  से  उपभोक्ता  तक  पहुंचने  के  इस  के  मार्ग  में  कुछ

 तो  समस्या  होगी  इसका  पता  लगाया  जाना  इन  क्षेत्रों  में  गम्भीर  प्रयत्न  किये  जाने

 चाहिए  ताकि  इसे  संसाधित  तथा  निर्यात  किया  जा  सके  ।  इस  प्रश्न  १र  गम्भी  रता  से  विचार  किया

 जाना  आस्तबव  में  पान  के  पत्ते  का  निर्यात  करने  के  समथंन  के  लिए  ही  मैं  इस  विधेयक  पर

 बोलने  के  लिए  उठी  मन्त्री  जी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष  ध्यान  रखना  होया  कि
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 गीता  मुखर्जो  ]

 यों
 हब  मद

 विभिन्‍न  बहुदेशीयों  के  शामिल  हो  जाने  से  सारा  मामला  सफेद  हाथी  न  हो  बल्कि  इसके

 संधान  और  विकास  का  सुधार  किया  जाना  चाहिये  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्रों  को उचित  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 *श्री  जी०  एस०  बसवराज  :  श्रीमान  उपाध्यक्ष  मैं  कृषि  और  प्रसंस्कृत
 खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1985  का  समर्थन  करता  अब  तक  मेरे  बहुत  से

 विद्वान्‌  सहोगी  इस  विधेयक  पर  अपने  विचार  ठयक्त  कर  चुके  हैं--वास्तव  में  इस  विधेयक  को  10-15  5

 वर्ष  पहले  ही  सभा  के  समक्ष  लाया  जाना  चाहिए  मैं  प्रसन्‍न  हूं  कि  इस  विधेयक  को  अब

 स्थापित  कर  दिया  गया  है  और  पैं  आशा  करता  हूं  कि  इससे  हमारे  देश  भर  के  कृषकों  को  प्रोत्साहन
 मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  यह  विधेयक  हमारे  देश  के  कृषकों  के  लिए  एक  बरवान

 आज  कृषकों  को  अपने  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  बाजार  भाव  का

 सिफ  10%  ही  कृषक  तक  पहुंचता  शेष  90%,  व्यापारियों  को  ही  जाता  यह  हमारे
 कृषकों  क ेलिए  उचित  बाजार  सुविधा  न  होने  के  कारण  इस  प्रक्रिया  में  बिचौलिये  धन  संचय  कर

 रहे  करोड़ों  रुपये  व्यापारियों  की  जेब  में  चले  जाते  हैं  ओर  कृषकों  को  कोई  लाभ  नहीं  द्वोता  ।

 सभापति  की  नियुक्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  इस  सांविधिक  प्राधिकरण  पर
 विभिनन  क्षेत्रों  से  अभ्यावेदन  आये  किन्तु  आश्चयं  है  कि  कृषक  समुदाय  से  कोई  अभ्यावेदन  नहीं
 आया  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि कम  से  कम  250.  सदस्य  क्रषक  समदाय  में
 से  लिए  इस  संबंध  में  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  सकारात्मक  उत्तर  की  उपेक्षा  करता  हूं  ।

 हु

 सूची  में  कई  मदों  को  सम्मिलित  किया  गया  पहली  मद  में  सब्जियां  और  उनके  उत्पाद
 |

 शामिल  हमारे  देश  में  कन्याकुमारी  से  कश्मीर  तक  फल  बहुतायत  में  उगाये  जाते  कर्नाटक  में

 चीक्‌  तथा  अन्य  फलों  का  उत्पादन  होता  है  ।  किन्तु  कृषकों  को  क्या  मिल  रहा  यह  बाजार  का

 मात्र  10  प्रतिशत  ही  फूलों  के  मामले  में  भी  यही  स्थिति  उत्पादक  को  मामूली  राशि  मिलती

 है  और  व्यापारी  को  मूत्यों  का  अधिकांश  इस  प्राधिकरण  को  चाहिए  कि  वे  क्रषकों  को  उनके  माल  के

 विपणन  में  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  सहकारी  सोसायटियां  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  भी  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  कृषकों  को  भण्डारण  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जाएं  ।
 प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  शीत  भंडार

 सुविधाएं  उपलब्ध  होनी  चाहिएं  ।

 पैकेजिंग  तथा  प्रसंस्कृत  करने  का  कार्य  वेशानिक  रीति  के  अनुसार  किया  जाना  इसके

 लिए  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  जाना  टमाटर  इत्यादि  जैसे  फलों  के  उचित ्

 लजजः

 ककर्मड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 हें  उचित  ढंग  से  परिरक्षित  नहीं  किया  ये  फल  काफी  उपयोगी मूल्य  नहीं  यदि  उन

 इन  फलों  से  केचप  बनाई  जाती  कर्नाटक  में  हमारी  किसान  प्रोडक्ट्स-फैक्टरी  किन्तु  इन  सभी

 उत्पादों  में  सिर्फ  मध्यस्थ  लोगों  को  ही  लाभ  होता  बहुत  से  फल  उत्पादकों  को  व्यापारो  लूट  रहे
 ये  व्यापारी  फलों  के  उत्पादों  का  निर्यात  करके  करोड़ों  रुपये  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 सूखे  के  दिनों  में  पूरे  देश  में  हजारों  गायों  को  वध-शालाओं  में  भेजा  जाता  समूचे  देश  में
 गायों  के  वध  को  रोका  जाना  सूअर  के  मांस  तथा  मांस  से  बने  हुए
 उत्पादों  को  वेज्ञानिक  विधिसे  तंयार  किया  जाना  मांस  उत्पादों  को  तैयार  करते  समय
 स्वास्थ्यका री  विधियां  अपनायी  जानी  अंडों  के  लिए  भी  ऐसी  ही  प्रक्रिया  अपनायी  जानी

 अंड़ों  की  खरीददारी  तथा  बिक्री  भी  सहकारी  सोसाथटियों  के  माध्यम  से  होनी  चाहिए  ।  अंडे
 के  बाजार  मूल्य  60  पैसे  से  भी  अधिक  किन्तु  मुर्गीपालन  केन्द्र  के  स्वामी  री  उसमें  से  सिर्फ  25  पैसे

 ही  मिलते  इसी  प्रकार  उत्पादों  का  विपणन  भी  सहकारी  सोसायटियों  के  माध्यम  से  हो  होगा
 कर्नाटक  तथा  गुजरात  डेयरी  उत्पादों  के  लिए  प्रध्तिद्ध  डेयरी  उत्पादों  के विपणन  के  सम्बन्ध

 में  कृषकों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  डेयरी  त्रिकास  निगम  को  कार्य  करना  चाहिए  ।  डेयरी  उत्पादों

 का  गुणवत्ता  नियन्त्रण  भी  आवश्यक  वर्षा  काल  के  दौरान  डेयरी  उत्पादों  में  एक  आकल्मिक  वृद्धि *
 होती  है  ।  कई  बार  धी  खरीदने  वाला  कोई  भी  नहीं  होता  ।  ऐसी  स्थिति  नहीं  बनने  देनी  चाहिए  ।

 बिस्कुट  तथा  बेकरी  उत्पादों  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  मैं  इस  बात  से
 प्रसन्‍न  किस्तु  दुर्भाग्य  से  नारियल  ओर  पान  का  पत्ता  इत्यादि  सूची  में  शामिल  नहीं  किए  गए  मैं

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन्हें  भी शामिल  किया  रूस  में  भारत  के  नारियल

 उत्पादों  की  काफी  मांग  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  इन  उत्पादों  के  उत्पादन  में  अच्छे  स्तर  को
 बनाया  कर्नाटक  में  ओर  देश  के  अन्य  भागों  में  शहद  का  काफी  मात्रा  में  उत्पादन  होता  किन्तु
 उसके  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चीनी  के  उत्पादों  को  बहुत  मांग

 हमारे  देश  में  सहकारी  सोसायटियों  को  देश  में  मधुमक्खी  पालन  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  बहुत  कुछ
 करना

 हमारे  देश  में  जड़ी-बूटियां  भी  काफी  मात्रा  में  पैदा  होती  मेरे  क्षेत्र  मे ंएक  बूटी  जिसका

 स्थानीय  नाम  कनिगलਂ  इस  बूटी  की  पश्चिम  जमंनी  में  काफी  मांग  इसका  प्रयोग  कैंसर
 की  रोकथाम  के  लिए  औषधि  बनाने  के  लिए  किया  जाता  कृषकों  को  इससे  अवगत  कराया  जाता

 चाहिए  ओर  उन्हें  ऐसी  बूटियों  स ेलाभ  उठाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  घरेलू  उद्योग  -
 को  भी  लाभकारो  मूल्य  देकर  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 शुल्क के संबंध में में माननीय मन्‍्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे कम करके कृषकों को प्रोत्साहित किया मैं मन्‍्त्री जी से यह अनु रोध करता हूं कि निर्यात शुल्क को भो हटा जाये । 2१8



 क्षि  और  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  5

 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 ज़ी०  एस०  बसबराज  ]

 यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  तथा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  बो०  शोमनाडरोश्वर  राव  :  श्रीमान्‌  उपाध्यक्ष  मैं  इस  कृषि  तथा

 प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  विर्षात  विकास  प्राधिकरण  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  जिसे  सरकार  द्वारा
 पेश  किया  गया

 यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  ने  ऐसे  विधेयक  को  प्रस्तुत  करना  उचित  समझ्षा  ।  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुभव  यह  रहा  कि  तत्कालान  विभिन्‍न  परिस्थितियों  के  कारण  निर्यात

 लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  ।  और  सातवीं  योजना  में  सरकार  काफी  हृद  तक

 काजू  की  प्रसंस्कृत  मप्ताले  इत्यादि  के  निर्यात  में  काफी  वृद्धि  करने  के  लिए  विचार  कर

 रही  वास्तव  वर्तमान  निर्यात  स्तर  लगभग  217  करोड़  रुपये  सरकार  सातगों  पंचवर्षीय

 योजना  के  करोड  रुपये  के  निर्यात  की  आशा  कर  रही  अन्य  कृषि  सम्बन्धी  संसाधित

 श्ाद्य  उत्पादों  के  मामले  में  भी  ऐसा  ही  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  सरक्वार  इन  उत्पादों  के  अधिक

 निर्यात  के  लिए  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  हमारा  देश  अन्य  देशों  की  तुलना  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 तथा  औद्योगिक  विकास  में  काफी  पीछे  हम  विशेषतया  आधुनिक  मशीनों  के  निर्यात

 की  उपेक्षा  नहीं  कर  किन्तु  देश  मुख्यतः  कृषि  पर  आधारित  साथ  ही  रोपण  बोग्व

 छबरक  भूमि  तथा  सिंचाई  योग्य  जल  तथा  कठिन  श्रमशील  किसानों  के  होने  से  काफी  सम्भाषनाएं  भी

 अतः  कृषि  संबंधी  तथा  अन्य  उत्पादों  में  वुद्धि  की काफी  सम्भावना  औद्योगिक  क्षेत्र  में  कई  क  रोड़
 रुपये  की  पूंजी  इसे  प्रोत्साहित  करने  के  बावजूद  मशीनरी  ओर  परिवहत  उपस्करों  के  निर्यात

 से  मुश्किल  से  500  करोइ  रुपये  अजित  जबकि  1983-84  के  लिए  हमारा  कुल  निर्यात  9867

 करोड़  रुपये  का  इसका  मतलब  यह  है  कि  यह  कुल  निर्यात  का  10  प्रत्तिशत  भी  नहों  अतः

 सर्वोत्तम  तरीका  है  कि  सभी  पूर्वोपाय  करके  क्रुषि  संबंधी  तथा  संत्ताधित  खाद्य  काजू  की  गिरी

 तथा  मसालों  के  निर्यात  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  किया  जाये  ।  विदेशों

 जापान  तथा  अन्य  देशों  में  काफ़ी  उत्साहवर्धक  बाजार  तम्बाकू  के  संबंध  में  मैं

 यह  कहूंगा  कि  इसे  निजी  व्यापार  पर  न  यदि  सरकार  तम्बाक्‌  के  निर्यात  का  कायें  हाथ  में

 लेती  है  तो  हमारा  लाभ  काफी  क्योंकि  इन  कम्पनियों  जिनमें  से  कुछ  विदेशाघृत  हैं  यद्यपि

 उनकी  ईक्विटी  को  बाद  में  खत्न  कर  दिया  गया  के  द्वारा  मूल्यों  में  काफी  कमी  की  जा  रही
 ख्षली  के  मामले  में  भी  ऐसा  ही  चावल  के  सम्बन्ध  में  सरकार  बासमती  तथा  गैर  बासमती  चावल

 के  निर्यात  की  अनुमति  दे  रही  थी  किस्तु  कुछ  समय  सरकार  ने  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  हैं
 भोर  अब  सिफ्फं  बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  जा  रही  वास्तव  में  हमारे  देश  में  खाद्यान्न

 का  काफी  फाखलू  भंडार  है  ओर  इसकी  उपलब्धता  के  बारे  में  जरा  भी  संशय  नहीं  बास्तव  में  गोदाम

 पूरे  भरे  पढ़े  सरकार  खरीदे  गये  चावल  तथा  गेहूं  जेसे  शखद्यान्नों  को  सुरक्षित  रख  पामे

 में  स्वयं  को  असमर्थ  पा  रही  इन  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करूंगा कि  वहु
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात
 उपकर  विधेयक  (--

 रकम  माकपा जम

 गम्भी  रतापूवक
 इस  बारे  में  विचार  करे  तथा  चावल  की  तथा  सुपरफाइनਂ  किस्म  के  निर्यात

 की  अनुमति  भी  प्रदान  इससे  गेहूं  से अधिक  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है  क्योंकि  अन्तर्रा

 ष्ट्रीय  बाजार  में  गेहूं  के  मुकाबने  चावल  का  मूल्य  अधि  «  मिल  रहा  अभी  कुछ  समथ  पर्व  क्ृषि
 उत्पादन  आयुक्‍क्तों  तथा  सचिव  के  बीच  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  था
 कि  ऐसी  व्यवस्था  अपनायी  जानी  चाहिए  जिससे  कि  बासमती  चावल  की  जो  अभी  तक  केवल

 जम्मू-कश्मीर  तक  ही  सीमित  आंध्र  उत्तर  प्रदेश  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  शुरू  की
 जा

 जहां  तक  मांस  तथा  मांस  के  उस्पादों  का  सम्बन्ध  है  इसके  निर्यात  को  संभावनाएं  काफी  अधिम

 अंडा  उत्पादन  में  पंजाब  के  बाद  आंध्र  प्रदेश  का  नम्बर  हेदराबाद  से  एक  अंतर्राष्ट्रीय  उडान

 सेवा  शुरू  होने  से  इन  मदों  के  निर्यात  की  स्थिति  अच्छी  हो  हमारा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि

 सरकार  इन  उत्पादों  के  लिए  वातानृकूलित  भंडारण  सुतिधा  प्रदान  करें  ताकि  हम  इन  उत्पादों  का

 मिर्यात  कर  सके  ।

 निर्यात  बढ़ाने  के  प्राधिकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  विदेशों  से  सम्बद्ध  आंकड़े  एकत्रित  करना

 होना  चाहिए  |  इसफे  पास  सक्षम  प्रशासनिक  विपणन  तथा  अनुसंधान  स्पंध  होना  चाहिये  जो  कि

 मान  मांगों  तथा  भविष्य  को  परियोजनाओं  के  बारे  में  भी  सलाह  द  सके  ।  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  के

 माध्यम  से  यह  सूचना  देश  के  सभी  भागों  की  जनता  को  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ताकि  यह  देखा

 जा  सके  जिन  मदों  का  रारकार  निर्षात  करके  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  अजित  करना  चाहती  है  उन  म॒दो  के

 उत्पादन  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  भरशक  प्रयत्न  किए  जा  सके  ।

 जहां  तक  प्रौद्योगिकी  को  आधुनिक  बनाने  का  सम्बन्ध  है  यह  सही  है  कि  इसकी  बहुत  ही

 आवश्यकता  है  परन्तु  मैं  यही  सुझाव  दूंगा  कि  सरकार  को  इसे  इस  तरह  से  आधुनिक  बनाना  चाहिए  कि

 वह  बहुराष्ट्रीय  अथवा  एकाधिका र  वाली  बड़ी  कंपनियों  के  हाथों  में  न  जाने  पाये  |  देश  बी  अ।वश्यकताभों

 के  अनुरूप  ही  प्रौद्योगिकंं  होनी  चाहिए  तथा  जहां  तक  संभव  हो  यह  लघु  उद्योग  तथा  मध्यम  उद्योग

 क्षेत्रों  की  पहुंच  के भीतर  होनी  चाहिए  ताकि  एकाधिकार  वाली  कम्पनियां  उ  क्षेत्र  पर  एकाधिकार  जमा

 कर  कृषकों  का  शोषण  न  कर  सकें  ।

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के विवरण  से  यह्‌  पता  चलता  है  कि  ओर  कई  क्षेत्रों  के  व्यक्ित  तो  इस

 करणमें  रखे  जायेंगे  परंतु  मुझे  यट  कहते  हुए  खेद  है  कि  किसानों  का  इसमें  कहीं  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  जो  कि

 श्षाद्य  फसलों  था  खाद्य  उस्पादों  को  बढ़ाने  के  लिए  मूलतः  जिम्मेदार  हैं  तथा  जिनके  लिए  ये  सारे  प्रयश्न

 किए  जा  रहे  हैं  नझे  मालम  नहीं  कि  सरकार  ने  उनकी  उपेक्षा  क्‍यों  की  हैं  मैंने  यह  संशोधन  भी  रखा  था

 कि  देश  के  विभिनम  क्षेत्रों  क्योंकि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  नियत  की  कोई  न  कोई  मद  तो  होगी  ही  का  इस

 करण  में  प्रतिनिश्चित्त  होता  चाहिए  ताकि  किसानों  के  प्रति  न्‍्याथ  किया  जा  सके  |  इन  मदों  के  निर्यात

 से  होने  वाला  लाभ  तथा  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  केक  उच्चो  गपतियों-म  ध्यस्थों  अथवा  व्यापारियों
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 विधे यक  तथा  कृषि  और  प्रसंसकृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  (  --
 ——————  गण

 शोभनाद्रोश्वर  राव  ]

 तक  ही  सीमित  नदीं  रहनी  चाहिए  बल्कि  लाभ  का  हिस्सा  किसानों  को  भी  मिलना  चाहिए  जिनके
 प्रयत्न  से  ऐसा  सम्भव  हो  पाया  वास्तव  सरकार  भारी  मात्रा  में  चोनी  का  निर्यात  कर  सकती

 परन्तु  सन्‍कार  की  अद्रदर्शी  नीतियों  तथा  गन्ने  का  लाभकर  मूल्य  निर्धारित  न  करने  के

 हमें  हाल  ही  में  विदेशों  स ेचीनी  का  आयात  करना  पड़ा  ।  ऐसा  भविष्य  मे  नहीं  होना  चाहिए  ।

 जैसा  कि  मैंने  अपने  संशोधन  में  भी  प्रस्ताव  किया  है  कि  प्राधिकरण  में  कुछ  समितियां  होनी

 चाहिए  --  जैसे  कार्यभार  संभालने  के  लिए  कायंकारी  सर्मित-उत्पादन  आवश्यकताओं  की  देक्षभाल  करने
 के  लिए  उत्पादन  बाजार  की  आवश्यकताओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  विपणन  समिति  होनो

 चाहिए  जो  यह  भी  देख  सर  कि  हर  इकाई  का  अधिकाधिक  मूल्य  कंसे  वतूल  किया  जा  सकता  हूँ  ताकि

 विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  से  हमारे  उत्तादों  का  अधिकतम  मूल्य  मिल  सके  |

 निर्यात-उत्पादों  की  किस्म  की  पूरी  तरह  जांच  की  जानी  चाहिए  अन्यथा  हमारे  देश  का  नाम

 बदनाम  होता  जब  चीन  को  तम्बाक्‌  का  निर्यात  किया  गया  था  तब  ऐसा  ही  हुआ  उस  माल
 को  बापस  भेज  दिया  गया  था  सथा  इस  वर्ष  वह  अब  फिर  से  आर्डर  भेज  रहे  इसलिए  ऐसी  बातें
 दोबारा  नहीं  होनी  जिससे  कि  देश  का  नाम  बदनाम  न  हो  तथा  हमारे  निर्यात  में  र्कावट  न  आने

 पाये  ।  इन  सुझावों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 डा०  के०  जी०  पझ्रवियोडी  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  तथा

 इसका  सभर्थन  करता  हुं  ।  मेरे  विचार  से  हमारे  देश  का  आयात  तो  बढ़  रहा  है  लेकिन  निर्यात  एक  स्तर

 पर  ही  रुका  हुआ  है  ।  हमारे  निर्यात  के  मुख्य  उत्पाद  कृषि  पर  आधारित  उत्पाद  तथा  जिसके  ख्रिए

 बहुत  संसाधन  पर्याप्त  विषणन  की  तथा  मानकोकरण  की  आवश्यकता  जब  तक  नहीं  होता
 तब  तक  विश्व  के  बाजार  में  हमारा  माल  नहीं  खरीदा  जा  सकता  ।  खासोर  पर  जबकि  हमारी  सातवीं

 योजना  हमारे  राष्ट्रीय  संसाधनों  पर  आधारित  केबल  एक ही  क्षेत्र  ऐसा  है  जहां  हम  अपना  निर्यात

 बढ़ा  सकते  हैं  तथा  आयात  कम  कर  सकते  हैं  तथा  व्यापार--संतुनन  तथा  वित्तीय  स्थिति  को  सुदृढ़
 करमे  के  सभी  अन्य  तरीके  सही  रास्ते  पर  लाये  जा  सकते  हैं  विधेयक  के  अनुसार  यह  स्पष्टतः  बताया  गया

 है  कि  संसाधन  के  सभी  तरीके  चाहे  वह  सुखाना  डिब्बा  बन्द  करना  छोलना  हो  या  किसी  ओर
 प्रकार  का  संपाधन  हो  जो  कृषि  उत्पादों  से  सम्बन्धित  हो  उससे  कृषि  उत्पाद  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  बन
 जाता  इसलिए  जब  नियम  बनाये  जाएं  तथा  जब  तक  कार्यालय  को  निश्चित  रूप  से  सूचना  म  भेजी

 तब  सभी  क्रषि  उत्पाद  निर्यात  के  समय  संताधित  माने  जाएंगे  ।

 दूसरी  बात  -  जेंसा  कि  विपक्ष  के  मेरे  माननीय  मित्र  ने  बताया  है  कि  हमारे  उत्पादों  को

 इसलिए  बापस  कर  दिया  जाता  है  क्योंकि  उसकी  किस्म  मानक  किस्म  नहीं  होती  ।

 चार  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रति  वर्ष  यह  रिपोर्ट  प्राप्स  होती  है  कि  उन्हें  बापस  कर  दिया  जाता  इसे  दूर
 करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  संसाधन  को  आधुनिक  व्यवस्था  की  जानी  इसके  अलाबा  जब
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 विघेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  श्षाद्य  उत्पाद  नियति

 उपकर  विधेयक

 कृषि  उत्पादन  बहत  अधिक  मात्रा  में  होता  है--चाहे  वह  धान  या  कोई  भी  अन्य  खाद्य

 उत्पाद  तो  हमारे  किसानों  के  पास  विषणन  तथा  संसाधन  की  उपयुक्त  सुविधाएं
 नहीं  मिल  पाती  और  यदि  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  भी  होती  हैं  तो  वह  सही  किस्म  की  नहीं  होती  ।

 इसलिए  गरीब  किसान  जो  अधिक  उत्पादन  करता  है  उसे  हानि  उठानी  पड़ती  इसे  दूर  करने  के  लिए

 हम  माननीय  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करते  हैं  कि एक  ऐसी  उपयुक्त  पद्धति  होनी  चाहिये  जिसमें  मझोले

 तथा  सीमांत  किसानों  को  संसाधन  भंडारण  तथा  और  भी  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 जहां  तक  नारियल  की  खेती  का  सम्बन्ध  केरत  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  राज्य  सरकारों

 तथा  संसद  सदस्यों  द्वारा  किए  जाने  वाले  विभिग्न  अनुरोधों  के  बावजूद  कोई  निश्चित  आश्वासन  नहीं

 दिया  गया  है  इस  क्षेत्र  के  सारे  किसानों  का जीवनयापन  नारियल  की  खेती  पर  निर्भर  करता  प्रत्येक

 परिवार  चाहे  उसके  पास  तीन  या  चार  या  दस  या  पनन्‍्द्रह  नारियल  के  पेड़  दुखी  है|  पर्याप्त  उपज
 के  अभाव  दक्षिणी  क्षेत्रों  विशेषकर  कर्नाटक--के रल  सथा  तमिलनाड़  के  मझोले  किसानों  की  आथिक

 हालत  बिगड़  गई  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अन्रोध  है  कि  वह  यह  बताएं  कि  सरकार

 कौन  से  ठोस  कदम  उठाने  जा  रही  है  जिससे  उन  गरीब  किसानों  को  जो  पिछले  कई  महीनों  से

 आन्दोलन  कर  रहे  कया  क्या  लाभ  पिछले  वर्ष  इपी  अवधि  के  दौरान  नारियल  के  तेल  का

 मूल्य  3,  00  5०  अब  यह  1,500  रु०  से  भी  कम  चूंकि  उस  क्षेत्र  के  किसानों  को  बहुत  गंभीर

 समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  मूल्य
 के  सम्बन्ध  में  स्पध्ट  रूप  से  यह  बताएं  कि  किसानों  को  क्या  मूल्य  दिया  जायेगा  ।

 हि

 इन  शब्दों  के  मैं  एक  बार  फिर  तहेदिल  से  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  सो०  जंगा  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  मुझे  तो  इस  बिल  का  स्वागत  करना

 ही

 हम  यह  चाहते  हैं  कि किसानों  की  भलाई  को  दृष्टि  में  रखते  जो  एक्चुयल  किसान  होता
 उसको  बोड्ड  में  जाना  चाहिए  ।  जिस  समय  हम  बोड  के  मैम्बरों  पर  निगाह  डालते  तो  यहू  पाते  हैं  कि

 पालियामेंट  के  चुनाव  में  और  विधान  सभा  के  चनाव  में  जो  हारे  हुए  लोग  होते  उनको  उसमें  रख

 दिया  जाता  है  ।  पालीटीकल  रिहैबीलीटेशन  के  लिए  बोर्ड  नहीं  बनना  चाहिए  ।  चाहे  टोबाको  बोर्ड  हो  और

 चाहे  काटन  बोर्ड  सब  में  ऐसे  ही  लोग  हैं  चाहे  ये  सत्तारूढ़  पार्टी  के  हों  या  विरोधी  पार्टी  के  हों  ।  मेरा

 कहना  यह  है  कि  जो  एक्चुअल  ग्रोवर्स  होते  उनको  इन  बोर्डों  में  लेना  जो  खेती  की  उपज

 होती  जो  किसान  पंदा  करता  उस  क्रिसान  के  लाभ  के  लिए  ये  बोर  बनने  चाहिए  |  हम  इस  तरह
 की  व्यवस्था  चाहते  कई  बोर्ड  टोवेको  बोर्ड  काटन  कारपोरेशन  है  और  कई  बड्ड  ऐसे  लेकिन
 किसानों  की  भलाई  के  बारे  में  कोई  नहीं  ये  लोग  सिर्फ  कर्मशियल  वेसिस  १२  सोचते  इस

 तरह  का  यह  बो्ड  नहीं  होना  इसमें  हमको  बताया  गया  है  कि  कुछ  प्रोडक्टस  को
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 उपकर  विधेयक  )
 ध्ााााााा  न  ..................................

 सी०  अंगा  रेड्डी  ]

 एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  बोर्ड  बनाना  अभी  प्राइवेट  लोग  एवपोर्ट  कर  रहे  फल  और  फलों

 का  इसके  बारे  में  आप  देखिए  कि  मई  और  जून  में  आंध्र  प्रदेश  में आम  का  भाव  एक  रुपया  किलो

 होता  है  और  दिल्‍्ब्ली  में  तीन  रुपये  किन्नो  होता  इस  तरह  प्रोड्यूसर  और  कंज्यूमर  के  बीच  में  बहुत
 अन्तर  आ  जाता  इनके  बीच  में  तालमेल  होना  आज  आलू  पैदा  करने  वाले  किसान

 प्रदेश  और  नागपुर  के  पास  तया  अन्य  जगहों  में  भूख्ों  मर  रहे  नागपुर  के  पास  टमाटर  75  पैसे

 किलो  मिल  रहा  कभी-कभी  तो  किसान  सोचता  है  कि  शहर  ले  जाकर  मृफ्त  में  बांठ  कभी-कभी

 बह  अपने  मवेशियों  को  खिला  देता  इस  बोर्ड  के  तहत  एक्सपोर्ट  करने  फे  लिए  टमाटर  की  चटनी

 अचार  खास  बनाइए  ।  हम  जानते  हैं  कि  खास  की  एक  शीशी  की  कीमत  7  रुपए  होती

 है  और  उसमें  एक  रुपये  का  भी  टमाटर  नहीं  यह  बाकी  6  रुपया  कहां  जा  रहा  है  ।  शीशी  का

 दाम  50  पैसा  हम  जानते  हैं  कि  आलू  का  कभी  लेते  हैं  तो  थोड़ा  सा  विप्स  दो  रुपये  का

 मिलता  उसमें  10  पैसे  भी  आलू  नहीं  इसका  क्या  कारण  इस  तरह  की  स्थिति  कई

 चीजों  में  किसान  उन  चीजों  को  पैदा  करता  है  और  आगे  जाकर  उन  तीजों  में  बीस  गुना  और

 50  गुना  अम्तर  उनकी  कीमत  में  हो  जाता  किसान  को  मक्का  बोने  से  फायदा  होता  है  या  नहीं  इस
 चीज  का  पता  लेकिन  दुकानदार  पापकान  की  मशीन  लगाकर  एक  किलो  किलो  मकक्‍की  के

 100  रुपये  बना  लेता  है  ।  हिन्दी  में  पता  नहीं  उसको  क्या  कहते  तेलगू  में  इसको  पैलालु  बोलते

 इसका  क्‍या  कारण  जो  उत्पादन  करता  है  उसका  शोषण  होता  उसको  शोषण  से  अथाने

 के  लिए  ही  बोर्ड  बनाया  जा  रहा  इसलिए  इसका  हम  स्वागत  करते  विदेशों  में  हमारे  यहां  की

 चीजें  बहुत  मंहगी  बिकतो  हमारे  वारंगल  की  प्रियापच्चड़ी  दिल्ली  में  बहुत  मशहूर  दिलजी  में  ही

 नहीं  विदेशों  में  भी  बहुत  मशहूर  ऐसी  चीजों  को  इसके  अन्तगंत  लेना  हम  जानते  हैं  कि

 पानी  कम  होता  जा  रहा  कम  पानी  से  आम  का  फल  और  समोटा  फल  की  पैदावार  होती  इसका

 जितना  भी  स्टोरेज  हो  सके  वह  हमको  करना  चाहिए  और  जब  ये  चीजें  बहुतायत  से  मिलती  हैं  उस

 वक्‍त  टमाटर  इन  सब  चीजों  को  इस  बोड  के  अन्तगगंत  लाकर  इनका  पल्प  बनाना

 रस  बनाना  चाहिए  और  विदेशों  में  एक्सपोर्ट  करना  आज  अगर  किसी  को  एक्सपोर्ट

 करते  का  लाइसेंस  सिलता  है  तो  थोड़े  समय  में  ही वह  लखपति  बन  जाता  लेकिन  जो  किसान  हसका

 उल्पादन  करता  है  वह  दो  एकड़  से  एक  एकड़  ओर  एक  एकड़  से  आधा  एक  और  अन्त  में  शहर  में

 आकर  रिक्शा  चलासे  पर  मजबूर  हो  जाता  इसलिए  जो  एक्सपोर्ट  बोर्ड  बना  रहे  हैं  उससे  बीच  के

 लोगों  को  हटाने  की  कोशिश  की  इसलिए  यह  कदम  बहुत  अच्छा  है  ।

 टमाटर  जल्दी  खराब  होता  खेत  से  निकालने  के  बाद  दूसरे  दिन  खराब  हो  जाता  इसके

 लिए  मार्क  टिग  कमेटी  में  पैसा  लेकर  किराए  पर  स्टोरेज  की  व्यवस्था  उपलब्ध  कराई  जानी

 आलू  एक-दो  महीने  रह  सकता  इसलिए  जो  पेरिशेबल  गुड्स  होती  है  उनको  रखने  के

 शीतलीकरण  लए  कोल्डस्टोरेज  का  इन्तजाम  हीन  प्रबन्ध  हाना  ताकि  जिस  वक्‍त

 दाम  ज्यादा  उस  वक्‍त  वह  बेचा  जा  सके  ।
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 ——

 उपाध्यक्ष  इसी  तरह  से  आप  जानते  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  में  पोल्ट्रीफार्म  का  बहुत  बढ़ा
 ब्यापार  होता  किसान  लोग  भी  इसको  चला  रहे  लेकिन  आज  वे  भी  नुकसान  में  जा  रहे  दिल्ली
 में  भी  वहां  से  अंडे  आते  दुबई  भर  अरब  कंट्रीज  में  भी  एक्सपोर्ट  होता  लेकिन  बम्बई  के  व्यापारी
 में  अगर  अंडे  का  दाम  30  पैसे  बोल  दिया  तो  पोल्ट्री  फार्म  काले  डूब  जाते  उनको  इससे  बहुत  नुकसान
 होता  है  ।  विदेशों  में  एक्सपोर्ट  करने  वाले  बम्बई  में  जो  व्यापारी  होते  उनके  ऊपर  उनको  निर्भर  रहना

 होता  है  ।

 आप  एक्सपोर्ट  बाड्ड  बना  रहे  हैं  इसलिए  उन  सारे  अंडों  को आपको  खरीद  लेना  उसका

 पाउडर  बना  सकते  हमने  विदेशों  में  देखा  है  कि  एक  मिनट  के  अन्दर  आमलेट  तैयार  हो  जाता

 ऐग  की  बजाय  पाउडर  से  ही  तैयार  कर  लेते  आंध्र  का  उत्तर  प्रदेश  का आल  और  पंजाब  का

 बासमती  चावल  मशहूर  है  ।  इनकी  ओर  आपको  विशेष  ध्यान  देना  पैडी  का  दाम  और  कपास

 का  दाम  तो  गिर  गया  लेकिन  कपड़े  का  दाम  नहीं  गिरा  ।  इसकी  वजह  यह  है  कि  जो  मिडिल-मंन  हैं  वे

 किसान  को  शोषित  कर  रहे  इस  बोर्ड  के  द्वारा  आप  यहु  शोषण  रोक  सकते  अगर  ईमानदांरी  सै

 यह  बोर्ड  कःम  हमारे  मित्र  ने  बताया  कि  क्यों  नहीं  विजय  मसूरी  और  खिचड़ी  की  तरफ  ध्यान

 देते  ।  हमारे  हैदराबाद  में  बिरयानी  और  खिचड़ी  मशहूर  अगर  आप  चावल  देख  लेंगे  तो  उससे  ही
 पैट  भर  विदेशों  के  लिए  अनुमति  इसके  लिए  नहीं  दी  जाती  है  क्योंकि  यह  लोकल  कंजम्पशन

 है  ।  आप  लोग  हैदराबाद  आयेंगे  तो  आपको  बिरयानी  अवश्य  मन्त्री  जी  को  मालूम  है  क्योंकि

 मंत्री  जी  का  हमारे  हैदराबाद  से  संबंध  है  ।

 [  भ्रमवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  जरूर  आएंगे  |  आप  जब  हमें  बुलाएंगे  तो  हम  वहाँ  अवश्य

 श्री  सी०  अंगा  रेड्डी  :  आप  सबको  अपनी  बच्ची  की  शादी  में  बुत्रायेंगे  ओर  बिरयानी

 भ्री  ल्शोद  धालम  ल्वां  :  हैदराबाद  में  बगारे  वगान  मिलता

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आप  ठीक  रहे  हैदराबाद  में  नॉन-वेज  फूड  भी  काफी  अच्छा

 बनता  पिग्स  का  भी  एक्सपोर्ट  होना  क्योंकि  उसका  मांस  काफी  प्रयोग  में  आता  पि

 फार्म  भी  आप  बना  सकते  पानी  कम  होने  से  मांस  को  एक्सपोर्ट  कर  सकते  हैं  ।  मुर्गी  और  पिच

 का  एक्सपोर्ट  कर  सकते  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ओर  अपनी

 बात  यहीं  पर  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  हरीक्ष  राबत  :  उपाध्यक्ष  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता को  देखते  हुए
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 उपकर  विधेयक

 हरीश  रावत  ]

 और  जितना  घाटा  हमारे  विदेश  व्यापार  में  मैं  समझता  हूं  इससे  इस  बिल  का  उद्देश्य  और  भी  अधिक

 व्यापक  तथा  आवश्यक  हो  जाता  आप  एक  निश्चित  उद्देश्य  को  लेकर  इस  अथारिटी  का  निर्माण  कर

 रहे  उससे  किसी  को  कोई  एतराज  नहीं  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  प्रोसेस्ड  फूड  एक्सपोटे

 ब्रमोशन  काउन्सिल  का  टारगेट  ओरियेन्टेड  न  होने  के  जितना  एचीवमेंट  होना  चाहिए

 उतना  नहीं  हो  पाया  है  ।

 2.59  भ०प०

 वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  पीठासीन  हुए  ।)

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इसको  टारगेट  ओरियेन्टेड  बनाने  की  जरूरत  हमें  इसमें

 निर्यात  के  लिए  नए-नए  क्षेत्रों  को  ढूं  ढ़ना  पड़ेगा  । अभी  तक  जो  हमारे  एरियाज  हैं  या  जो  कंट्रीज  हैं  उन्हीं

 को  सप्लाई  करते  जो  गल्फ  कन्‍ट्रीज  वेस्टर्न  यूरोप  की  कन्ट्रीज  उनमें  बहुत  अधिक  पोटेन्शियल

 वहां  पर  एक्सपोर्ट  करने  की  कोशिश  करें  तो  और  भी  अधिक  व्यापक  क्षेत्र  मिल  सकता  इस  ओर

 धीरे-धीरे  काफी  कम्पीटीटर्स  आते  जा  रहे  इसलिए  क्वालिटी  को  कांस्टेंटली  मेन्टेन  करना  होगा

 भौर  उस  पर  नियन्त्रण  रखना  आपने  प्रावधान  तो  किया  लेकिन  उसमें  इस  तरह  का  क्‍्लाज

 नहीं  जिसके  कारण  आप  यह  समझ  सकें  कि  इसकी  क्वालिटी  को  मेम्टेन  रखा  जा  सके  गा  ।  इसलिए

 मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इस  विषय  में  भी  आपको  विचार  करना  चाहिए  ।  साथ-साथ  कुछ

 नये  आइटम्स  को  भी  हमें  इसमें  शामिल  करना  चाहिए  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  जो  हमारे  परम्परागत

 आइटम्स  उस  फील्ड  में  ओर  लोग  भी  एन्टर  करना  अगर  हुम  नये-नये  आइटम्स  को  नहीं

 खोजेंगे  तो  हमें  दिक्कत  होगी  ।
 |

 3.00  म०प०

 हमारे  यहां  सेव  काफी  मात्रा  में  हर  साल  बर्बाद  हो  जाता  यू०पी०  में  जिस  बक्‍त  आम  की

 फसल  होती  है  तो  उस  वक्‍त  कच्चा-आम  भारी  मात्रा  में  बर्बाद  हो  जाता  वही  हाल  आलू  का  भी

 इन  सबकी  ओर  भी  देखने  क्री  आवश्यकता  है  ।

 आपने  फ्र  ट्स  एण्ड  वेजिटेबल्स  ग्रोअर्स  को  इसके  बोर्ड  में  शामिल  करने  की  बात  कही  हमारे

 देश  में  कोकोनट  तथा  दूसरे  कई  ऐसे  आइटम्स  हैं  जिनकी  लोबी  बहुत  प्रबल  है  और  उनके  हल्ला-पग्ुल्ला
 करने  के  कारण  ही  उनके  ग्रोअ्स  इस  प्रकार  के  बोर्ड्स  इत्यादि  में  आ  पाते  मैं  चाहता  हूं  कि आप

 ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  हर  एरिया  और  हर  आइटम  को  रिप्रेजेन्ट  करने  वाले  लोग  उसके  बोड  में  आयें

 ताकि वे  अपने  इंटरैस्ट  को  सेफ  कर  सके  ;

 मैं![इस  बात  का  विशोधी  नहीं  हूं  कि  हमारे  यहां  नई  टक्‍्नोलोजी  आनी  चाहिए  लेकिन
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात
 उपकर  विधेयक  )

 नई टैक्नोलौजी  या  ज्व|इंट  वैन्‍चर  के  नाम  पर  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  बड़े  लोग  इसमें  आ  यह  इन्डस्ट्री

 स्माल  सैक्टर  में  होने  के  हजारों  लोगों  को  इसमें  रोजगार  मिला  हुआ  मेरी  जानकारी  के

 अनुसार  बहुत  से  बड़े  लोग  इसमें  एग्टर  करना  चाहते  हैं  और  मैं  सिर्फ  इतना  ही  चाहता  हूं  कि  नई

 टैक्नोलोजी  और  ज्वा  इन्ट  बं  न्‍्चर  के  नाम  पर  बड़े  लोग  इसमें  न  एन्टर  कर  जाएं  और  सारा  फायदा  उठा

 लें  क्योंकि  आपके  बिल  में  इस  तरह  की  सम्भावनाओं  को  नका  रने  सम्बन्धी  कोई  प्रावधान  मुझे  दिलाई  नहीं

 देता  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  आप  इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  और  जो  लोग  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री

 में  काम  कर  रहे  हैं  उनके  इंटरेस्ट  पर  इससे  कोई  चोट  न  आये  ।  इसके  जिल  में  आपने  यह  स्पष्ट

 नहीं  किया  है  कि  इसका  नैट-वर्क  क्या  जिसके  जरिए  से  आप  लोगों  को  सबसिडी  इत्यादि

 ग्रोअर्स  आदि  को  प्रोमोट  करने  की  कोशिश  करेंगे  तथा  मंन्यूफेक्चरस  को  किस  माध्यम  से  मदद  इन

 सबके  विषय  में  ज्यादा  विस्तार  से  नहीं  कहा  गया  है  ।

 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  मैंने  जिन  बिन्दुओं  पर  आपका  ध्यान  आकर्षित  कराया  आप

 अपनी  रिप्लाई  में  उनको  स्पष्ट  उन  पर  ध्यान  देंगे  और  इन्हीं  शब्दों  के  इस  बिल  के  पीछे

 जो  भावना  छिपी  हुई  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  सभापति  मैं  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  1985  और  क़षि  और  प्रस॑स्‍्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 1985  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  अभी  यहां  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  एप्रीकल्चरल

 प्रोडक्ट्स  के  भाव  पर  काफी  चर्चा  की  और  उसके  साथ-साथ  प्रोडक्शन  के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  |  यदि

 देखा  जाए  तो  कृषि  उत्पादों  के  भाव  अच्छे  न  प्िलने  के  कारण  प्रोडक्शन  ज्यादा  नहीं  हो  यदि

 किसी  साल  किसी  चीज  का  उत्तादन  ज्यादा  हो  जाता  है  तो  उसके  सामने  मार्केटिंग  की  समस्या  आ  बड़ी

 होती  है  और  सेलिग  की  सुविधा  समय  पर  न  मिलने  के  कारण  उसके  दाम  और  ज्यादा  गिर  जाते

 इसलिए  खाद्य  उत्पाद-निर्यात  के  सम्बन्ध  में  जो  बिल  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसका  समर्थन

 करता  हूं  ।

 यहां  पर  मैं  सबसे  पहले  आपका  ध्यास  बटर  की  ओर विलाना  चाहता  हूं  जो  एक  मिल्क  प्रोडेक्ट

 पिछले  साल  महाराष्ट्र  राज्य  में  लगभग  3  हुडारਂ  टन  ब८  ८  स्टोरेज  किया  गया  ओर  इस  साल  भी

 लगभग  4  हजार  टन  बटर  स्टोरेज  होने  की  आशा  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  हमारे  पास  कुल
 7  हजार  टन  बटर  उपलब्ध  जो  हमने  स्टोरेज  किया  हुआ  हैं  और  उसका  मूल्य  लगभग  15  करोड़
 रुपये  बेठता  दूस  री ओर  हम  लगभग  1600  करोड़  रुपयों  का  खाद्य  तेल  विदेशों  से  आयात  कर  रहे

 हैं  जबकि  हम।रे  यहां  जो  खाने  का  अच्छा  घी  बनता  उसकी  मार्कोटंग  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 इसी  तरह  व्हीटब्रान  पर  अमेरिका  में  रिसचं-कार्य  हुआ  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  वड़ी  व्हीटब्रान  से

 हम  15  से  20  परसेंट  तक  एडीबिल  ऑयल  प्राप्त  कर  सकते  मैं  चाहता  हूं  कि  ह्लीठब्रान  को  प्रोसेस

 करने  के  लिए  हमारे  यहां  भी  कोई  इन्डस्ट्री  स्थापित  की  जानी  चाहिए  और  इसके  जरिए  से  हम  डे  वलपिण

 कंद्रीज  में  लगभग  7  लाख  टन  प्रोडबट्स  प्राप्त  कर  सकते
 |
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 विधेयक  तथा  क्रषि  और  प्र  संस्कृत  बाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक
 दि

 [  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  ]

 हमारे  महाराष्ट्र  में  गन्ना  बहुत  ज्यादा  हो  जाता  है  और  इस  साल  सरकार  ने  लगभग  800

 करोड़  रुपये  से  ज्यादा  शुगर  इम्पोर्ट  की  चूंकि  वहां  पर  गन्ने  की  ज्यादा  पेदावार  होती  है  इसलिए
 ७्यादा  शुगर  मिल्स  खोलने  की  आवश्यकता  हमने  वहां  पर  52  शुगर  मिल्स  खोलने  के  लिए
 शन  मांगी  किन्तु  सरकार  ने  अभी  तक  परमीशन  नहीं  दी  है  और  न  पॉलिसी  रिलेक्स  की  अतः

 मेरा  निवेदन  है  कि  इन  मिलों  को  खोलने  की  परमीशत  दी  जाये  ।

 सभापति  इसी  के  मुताबिक  व्हीट  में  भी  हमारे  यहां  प्रोडक्शन-स्टोरेज  बढ़ा  हुआ  है  और

 32  मिलियन  टन्स  से  ज्यादा  स्टोरेज  हुआ  इसलिए  इस  क्षेत्र  में  भी  फ्लोर  मिल्‍्स  ज्यादा  से  ज्यादा

 डालते  की  परमीशन  सरकार  को  देनी

 मझे  विश्वास  है  कि  ये  जो  बिल  आप  लाये  हैं  इसके  जरिये  से  ये  बातें  पूरी  होंगी  और  इस  बिल

 से  एक्सपोर्ट  भी  बढ़ेगा  और  इन्टरनल  कंजम्पशन  के  लिये  भी  अच्छी  पॉलिसी  हो  लोन  के  क्षेत्र

 में  भी  ये  कार्पोशन  अच्छी  मदद  कर  रही  है  ।  हमारे  महाराष्ट्र  में  कोआपरेटिव  बेंक्स  का  अच्छा  काम

 घला  है  और  981  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  पेसा  हमारे  पास  पड़ा  हुआ  इसके  जरिये  हम  प्रोसेसिग

 इंडस्ट्रीज  डालना  चाहते  लेकिन  सरकार  की  १रमीशन  नहीं  मिली  इसके  लिए  परमीशन  देनी

 चाहिए  जिससे  हम  जो  फूड  इंडस्ट्री  की  प्रोब्लम  उसको  हम  दूर  कर  सकें  ।

 [  भ्रभुवाद  ]

 भो  पीयूध  तिरकी  :  सभापति  महोदय  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं

 भाहुंगा  कि  मन्त्री  महोदय  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  ।

 इहसे  पपले  हम  अपने  उत्पादों  का  निर्यात  शुरू  करें  सरकार  को  यह  सुनिश्डित  करना  चाहिए  कि

 भारत  की  जनता  को  सबसे  पहले  अच्छा  भोजन  मिले  क्‍योंकि  हमारे  देश  में  जनता  को  पर्याप्त  भोजन  नहीं
 मितता  है  तथा  सरकार  जानती  है  कि  हमारे  देश  की  51  प्रतिशत  जनता  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह

 रही  इसका  यह  मतत्रब  है  कि  उन्हें  जः  ग्रेजन  काहिये  वह  नहीं  मिलता  है  तथा  हमारी  योजना  ऐसी

 होनी  चाहिए  कि  देश  में  जिस  भी  नोज  की  आवश्यकता  हो  उसे  निर्यात  से  पहले  यहां  के  लोगों  को

 लब्ध  कराया  जाना  चाहिए  अस्यघा  हमारी  जनता  को  ही  परेशानी  उठानी  पड़ेगी  अब  हम  यह  सोच  रहे

 हैं  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  खाद्यान्न  जिक्षका  हैम  निर्यात  भी  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  वास्तविकता  यह  है
 कि  हमारी  जनता  को  भोजन  भी  नहीं  मिल  रहा  स्वयं  दिल्‍ली  में  कई  आवश्यक  वस्तुओं  तथा

 खाद्यानों  की  कमी  है  तथा  इनके  मूल्य  दिन  पर  दिन  बढ़ते  जा  रहे  इसलिए  सरकार  को  यह
 खत  करना  चाहिए  किः  हमारी  जनता  को  भोजन  मिले  और  वहू  भोजन  अच्छा  भी  दो  ।  निर्यात  से  पहले

 इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जाना  जरूरी  उदाहरण  के  तोर  पर  अच्छी  किस्म  की  मांस

 या  मंडे  उपलब्ध  द्वी  नहीं  हैं  तथा  लगभग  70  प्रतिशत  जनता  को  अच्छा  भोजन  नहीं  मिल  रहा  है  क्‍यो ं-
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  ब्याद्य  उत्पाद  निर्यात
 उपकर  विधेयक

 लजथा
 कि  वह  अच्छे  किस्म  का  भोजन  खरीदने  की  स्थिति  में  नहीं  इसलिये  सरकार  को  यह  नहीं  कहना

 चाहिए  कि  अमुक-अमुक  मदों  का  निर्यात  किया  गया  है  जबकि  हमारी  जनता  यहां  भूखी  मर  रही  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  किन्तु  हमारे  पास  बहुत  अधिक  मात्रा  में  फल  और  खाद्य  पदार्थ
 हैं  जो  खराब  हो  जाते  इन्हें  संसाधित  करके  निर्यात  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  पोयूष  तिरकी  :  ऐसा  कभी-कभी  ही  दोता  हमें  देखना  है  कि  चीनी  का  उत्पादन  पर्याप्त

 मात्रा  में  हो  सरकार  कम  कीमत  पर  चीनी  का  निर्यात  करती  है  और  हमें  अपने  ही  देश  में  चीनी  खरीदने
 के  लिए  इसके  निर्यात  मूल्य  से  अधिक  पैसा  देना  पड़  रह्दा  हमें  अपनी  खाद्य  सम्बन्धी  आवश्यकताओं

 का  पता  ही  नहीं  है  और  ह४  ख।द्यान्त  का  निर्यात  करते  जा  रहे  सबसे  पहले  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे

 कि  हमारी  जनता  की  आवश्यकताएं  पूरी  हों  ।  सरकार  को  यह  पता  होना  चाहिये  कि  हमारी  जनता  को

 प्रतिदिन  कितने  दूध  की  अ!वश्यकता  है  और  भारत  में  प्रति  व्यक्ति  इसकी  कितनी  ख१त  सभी  बातों

 का  हमें  ध्यान  रखता  यदि  हम  अ  पना  ख!श्यान्न  बिदेशों  को  निर्यात  करते  रहे  और  हम  यहां  भूखे
 मरते  रहें  तो  हमें  हंसी  का  पात्र  बनना  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात

 का  पूरा  ब्योरा  दें  कि  आवश्यक  भोजन  ओर  अच्छे  भोजन  की  कितनी  आवश्यकता  हमें  अपनी

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  बाद  ही  उनके  निर्यात  के  विषय  में  सोचना  मेरा  विचार  है  कि

 सरकार  अपनी  ही  असफलता  के  कारण  कठिनाई  में  है और  वह  किसी  भी  तरह  से  धन  प्राप्त  करना

 चाहती  वे  विदेशी  धन  पर  निर्भर  है और  इसी  लिए  देश  का  खाद्यान्न  बाहर  भेजा  जात  किसानों

 के  लिए  तो  यह  प्रोत्साहन  का  विषय  हो  सकता  है  लेकिन  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  तो  नहीं  क्योंकि  असंख्य

 लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  जिन्हें  भोजन  चाहिए  और  उनकी  यह  आवश्यकता  हर  हालत  में

 पूरी  होनी  सरकार  को  यह  गारन्टी  देनी  चाहिए  कि  सभी  भारत  वासियों  को  भोजन  मिलेगा  !

 इसके  पश्चात  ही  वे  हमारे  खाद्यानत  को  निर्यात  करने  के  बारे  में  सोचें  ।

 *क्री  बोी०  कृष्ण  राव  :  सभापति  मैं  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद

 निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1985  का  स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  देश  के  किसानों  को  उत्साहित
 करने  वाला  यह  एक  अच्छा  विधेयक  इसका  समर्थन  करते  हुए  मुझे  प्रसन्ता  विधे  यक  के
 विषय  में  बात  करते  समय  मैं  सरकार  के  विचाराथ॑  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।

 एक  समय  हमारे  देश  में  खाद्यान  की  कमी  किन्तु  हमारी  दिवंगत  नेता  श्रीमती  गांधी  के

 निष्ठापुर्ण  प्रयासों  ओर  कठिन  श्रम  से  हम  कृषि  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भर  हो  गए  इसके  अति  रिक्त

 हम  विभिन्‍न  देशों  को  खाद्यान  निर्यात  भी  कर  रहे

 वुर्भाग्यवण  इस  समय  हमारे  देश  के  किसान  प्रसन्न  नहीं  हैं|  उन्हें  अपने  उत्पाठन  का  उचित  मूल्य

 महीं  मिल  रहा  हमारे  देश  में  70  प्रतिशत  से  अधिक  आबादी  कृषि  पर  निर्भर  यह  विधेयक  कृषि

 जज  ज+  ८ ः  विलीमनि  रब

 +कर्न ड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रूप/म्तर
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रम्न॑स्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक
 |

 बो०  कृष्ण

 और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  के  सम्वर्धन  को  एक  नई  दिशा  देने  वाला

 यह  विधेयक  एक  सुनियोजित  विधेयक  इस  सम्माननीय  सदन  में  ऐसा  बढ़िया  विधेयक  पेश

 करने  के  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  को  मुबारकबाद  देता  किन्तु  हमें  किसानों  की  सहायता  के  लिए  उन्हें
 पारश्रमिक  मुल्य  दिलाने  का  उत्तरदायित्व  लेना  पड़ेगा  ।  किसान  ही  अपना  पसीना  बहाकर  कृषि  उत्पाद

 हैं  उपभोक्ता  इन  उत्पादों  को  खरीदते  आज  न  तो  किसान  को  और  न  ही  उपभोक्ता को
 कोई  लाभ  हो  रहा  है  इन  दोनों  का  ही  शोषण  बीच  के  व्यवित  कर  रहे  व्यापारी  ओर  दूसरे  बीच  के

 व्यवित  इसका  लाभ  उठा  रहे  इसे  तत्काल  रोका  जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  प्राधकरण  के  गठन  को  देखकर  हेरान  हंं  ।  योजना  आयोग  का  इसमें

 निधित्व  संसद  सदस्यों  को  इसमें  शामिल  किया  गया  भारत  सरकार  के  कृषि  विषणन  सलाहकार
 को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  किन्तु  दुर्भाग्यवश  कुठाराधात  किसान  पर  हो  हुआ  इस  प्राधिकरण  में
 किसानों  का  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  यह  विनम्र  अनुरोध  है  कि  इस
 अधिक  रण  में  किसानों  को  भी  शामिल  किया

 यदि  हम  क्षि  ओर  प्रप्न॑स्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  को  संवधित  करना  चाहते  हैं  तो
 दारी  और  उच्चस्तर  के  गुणवत्ता  नियन्त्रण  को  बनाये  रखना  बठुत  जरूरी  संसाधन  और  पैकेजिंग
 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  अनुसार  होना  गणवत्ता  नियन्त्रण  और  उत्पादों  की  वरतंमान  निरीक्षण
 पद्धति  में  एकरूपता  भी  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  विधेयक  में  गणवत्ता  नियन्त्रण  के  लिए  पर्याप्त  गंज,इश

 इसके  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारे  उत्पादों  के  बारे  में  आकर्षण  विज्ञापन  दिये  जाने
 चाहिए  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमार  उत्पादों  की  मांग  तभी  बढ़ेगी  जब  कि  हम  गुणवत्ता  को  बनाये
 रखेंगे  ।

 मैं  एक  किसान  मैं  किसानों  की  समस्याओं  को  जानता  हूं  ।  मैं  भी  कृषि  उत्पाद  पैदा  करता  हूं  ।
 किसानों  को  दी  जाने  वाली  कम  क्रीमत  का  मुझे  भी  बड़ा  कटु  अनुभव  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री
 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिलवाने  में  सहायता  करने  के  पूरे
 देश  में  सहकारी  संस्थाएं  गठित  की  इन  संस्थाओं  के  होने  से  मध्यस्थ  स्वयं  ही  अलग  हो  जायेंगे  ।

 संकर  किस्म  के  उत्पादन  के  लिए  कृषक  को  हर  प्रकार  का  प्रोत्साहन  मिलना  तभी  वे
 भरधिक  अन्न  पैदा  कर  सकते  किस।नों  को  संकर  खेती  के  मदों  का  पूर्ण  रूप  से  ज्ञान  कराना

 हमारी  सरकार  को  इसका  उत्तरदायित्व  लेना  और  सभी  किसानों  को  संकर  बीज

 सप्लाई  करने  जाहिए

 मैं  अनाज  शुल्क  लगाने  का  विरोधी  नहीं  मैं  माननीय  मम्त्री  महोदय  से  साग्रह  अनुरोध  करता

 हैं  कि  यह  वसूली  कम
 से

 कम  होनी  चाहिए  तभी  किसान  उत्साहित  हो  सकते  वास्तव से  हमारी
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 विधेयक  तथा  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  री  )

 सरकार  की  नीति  देश  के  गरीब  किसानों  की  मदद  करना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी

 अनाज  वसूली  घटाने  के  बारे  में  आवश्यक  कायंवाही  अपने  सुझाव  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मुझे
 समय  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता

 बस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  खर्शोद  क्‍्रालस  :  सबसे  पहले  मैं  माननीय  सदस्यों  के

 प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  बहुत  ही रोचक  और  उपयोगी

 योगदान  दिया  है  ।  बहुत  ही  उपयोगी  सुझ्षाव  दिए  गये  हैं  भौर  सरकार  इन  पर  अवश्य  विचार  करेगी  ।

 किन्तु  मैं  यह  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि  यह  प्राधिकरण  पहली  बार  गटित  हुआ  यह
 करण  न  केवल  निर्यात  की  सहायता  के  लिए  बल्कि  देश  में  अधिक  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  को  ध्यान  में

 रखकर  स्थापित  किया  गया  है  ओर  साथ  ही  हम  इस  प्रकार  से  निर्यात  करेंगे  कि  हमें  ओर  अधिक
 रिवत  मूल्य  प्राप्त  अब  तक  हमें  अतिरिक्‍त  मूल्य  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  हम  थोक  में  निर्यात  करते

 हैं  और  आयातक  देश  उन्हें  पैक  करके  बेचते  हैं  और  लाभ  कमाते  जबकि  वहु  लाभ  निर्यातक  देशों  को
 मिलना  चाहिये  ।

 महोदय  आ  रम्भ  में  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते  समय  मैंने  कहा  था  कि  कृषि  उत्पादों  का
 निर्यात  हमारे  कुल  आयात  का  लगभग  23  प्रतिशत  इन  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  हमारे  पास
 काफी  अवसर  हैं  ओर  विशेषकर  अतिरिक्त  बढ़े  हुए  मूल्य  पर  निर्यात  करें  ताकि  हम  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  कर  सर्के  और  बदले  में  अपने  लोगों  4)  भी  अधिक  लाभ  उपलब्ध  करा  सकें  ।  स्वाभाविक  है
 कि  अतिरिक्त  निर्यात  मूल्य  से  जब  प्राप्त  होने  वाला  मूल्य  अधिक  होगा  तो  उन  लोगों  के  लिए  भी
 अधिक  समृद्धि  के  द्वार  खुल  जायेंगे  जो  इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  उत्त  रदायी  हैं  ।

 उद्यान  मांस-मांस  में  बने  मुर्गी  मुर्गी-उत्पाद  प्रसंस्कृत  पशुधन
 उत्पाद  और  सब्जियों  के  शी  क्र  विकास  की  काफी  गुंजाइश  किन्तु  यहां  मैं  यह  भवश्य  कहना  चाहूंगा  कि
 सभी  माननीय  सदस्यों  ने  गुणवत्ता  नियन्त्रण  का  उल्लेख  जरूर  किया  निशिचित  रूप  से  यह  बहुत  ही
 आवश्यक  है  कि  हम  गुणवत्ता  नियन्त्रण  पर  अधिक  ध्यान  दें  और  इस  प्राधिकरण  का  मुख्य  कार्य  गुणवत्ता
 नियन्त्रण  को  सुनिश्चित  करना  ही  है और  साथ  ही  अतिरिक्‍त  मूल्य  के  रूप  में  लगातार  निर्यात  को

 सुनिश्चित  करना  भी

 मैं  इस  बात  को  बिलकुल  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  यह  प्राधिकरण  नियत  को  अतिरिक्त  मूल्य  के
 रूप  में  सुनिश्चित  करने  वाली  एक  एजेंसी  वास्तव  में  क्षष्रि  उत्पादों  के  लिए  विभिन्‍न  बोड
 विभिन्न  समितियां  हैं  और  उन्हें  ही  इस  समस्या  को  देखना  चाहिए  ।

 हमें  उत्पादों  की  किस्म  में  धुधार  लाना  होगा  ।  हमें  सब्जियों  की  किस्म  में  भी  सुधार  करना
 फलों  की  किस्म  में  भी  सुधार  लाना  मांस  और  मांस  से  बने  पदार्थ  में  भी  सुधार  लाना

 होगा  ।  क्‍योंकि  जब  तक  हम  गुणवत्ता  पर  खरे  नहीं  उतरेंगे  आयातक  देश  उन  उत्पादों  को  स्वीकार  नहीं
 करेंगे  ।  उदाहरण  के  लिए  मांस  निर्यात  के  बारे  में  अभी  हाल  ही  में  क्या  हुआ  ?  मध्य  ऐशिया  के  कुछ  देशों
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 विधेयक  तथा  कषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 लुर्शीद  ध्लालम

 ने  हमारे  द्वारा  भेजे  गये  मांस  का  आयात  उस  वजह  से  बन्द  कर  दिया  है  कि  वह  अच्छी  किस्म  का  नहों

 क्योंकि  जिन  स्वास्थ्यकर  प्रक्रिया  में  वह  मीट  प्रप्त॑स्कृत  किया  जाता  है  वह  उनके  स्तर  का  नहीं

 अतः  इस  कारण  हमें  नुक्सान  उठाना  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  प्राधिकरण  इस  प्रकार  की

 शिकायतों  को  पूर्णतः  समाप्त  करने  के  लिए  तत्काल  कुछ  कदम  उठाएगा  ताकि  हमारा  निर्यात  आयातक

 देशों  को  स्वीकार्य  हो  ।

 गुणवत्ता  नियंत्रण  के  विषय  में  जेसा  कि  मैंने  कहा  हम  इसके  प्रति  बहुत  ही  सतके  हैं  कि

 वत्ता  नियन्त्रण  ही  मूल  आधार  होना  क्योंकि  अब  तक  हम  अपने  सभी  निर्यातों  और  निर्यात

 उत्पादों  और  म॒दों  में  गुणवत्ता  नियन्त्रण  लागू  नहीं  करते  तब  तक  चाहे  अतिरिक्त  निर्यात  मूल्य  वाले  ही
 क्यों  न  आयातक  देशों  को  स्वीकार्य  नहीं  होंगे  क्योंकि  उनके  देश  में  सफाई-व्यवस्थाएं  उच्च  स्तर  की

 हैं  ओर  वे  उसी  रूप  में  अपने  देश  में  आने  वाली  वस्तुओं  को  स्वीकार  करना  चाहते  हैं  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  ताजे  फलों  के  मामले  में  विश्व  व्यापार  लगभग  20  मिलियन  टन  तक  का

 है  जबकि  भारत  केवल  16.50  टन  का  निर्यात  करता  है  जो  कि  केवल  0.1  प्रतिशत  बैठता  लेकिन

 हम  तो  देश  में  ही  फल  का  उत्पादन  इतना  ज्यादा  करते  उदाहरण  के  लिए  माननीय  सदस्य  ने  सेवों
 के  बारे  में  बताया  हमारे  देश  में  बहुत  अच्छ  किस्म  के  सेवों  का  उत्पादन  होता  इस  देश  में

 बहुत  अच्छी  किस्म  के  आमों  का  उत्पादन  होता  है  आंध्र  प्रदेश  के  मेरे  माननीय  मित्र  वहां  गये  थे  ।  केवल

 बढ़िया  किस्म  के  ही  नहीं  वरन्‌  पेड्डारसाल  किस्म  के  आमों  का  भी  निर्यात  होता  इसी  प्रकार  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  संसार  में  लगभग  135  लाख  टन  मांस  का  निर्यात  होता  कितु  भारत  से  केवल

 55,000  टन  का  ही  निर्यात  होता  जो  कि  कुल  निर्यात  का  0.4  प्रतिशत  ही  है  स्थिति  यह  है
 ओर  केवल  यही  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्राधिकरण  स्थापित  किया  जा  रहा  है  कि  निर्यात  में  वृद्धि  हो
 और  वृद्धि  इस  रूप  में  जिससे  कि  निर्यातित  वस्तुएं  आयातकर्ता  देशों  को  स्वीकायं  हो  सकें  ।

 पिछले  कुछ  दशकों  के  दोरान  हमारे  क्षि  उत्पादों  का  निर्यात  भारी  मात्रा  में  हुमा  है  और  जैसा

 कि  मैंने  बताया  है  यदि  हम  भारी  मात्रा  में  यूं  ही  निर्यात  करते  हैं  तो  उसे  संसाधित  कर  उसकी  कीमत

 बढ़ाने  से  जो  लाभ  हो  सकता  वह  नहीं  हो  पाता  चाहे  वह  चाय  हो  या  फल  या  मांस  ही  क्‍यों

 न  हों  ओर  जब  तक  संसाधनों  द्वारा  उसका  मूल्य  बढ़ा  नहीं  पाएंगे  तब  तक  वे  न  तो  ये  वस्तुएं  स्वीकार्य

 पाएंगी  ओर  ने  ही  उनसे  और  अधिक  लाभ  मिल  आज  हर  आदमी  चाहता  है  कि  हर

 वस्तु  डिग्बा  बन्द  मिले  और  इस  रूप  में  हो  कि  डिब्बा  खोलते  ही  उसे  वे  खाने  की  मेज  पर  परोस  सकें  ।

 इस  प्रकार  वस्तु  की  कीमत  बढ़ाने  से  निर्यात  में  ही  बद्धि  नहीं  वरन्‌  30  से  40  प्रतिशत  झधिक

 लाभ  की  वसूली  भी  सम्भव  जिससे  कुल  निर्यात  में  अत्यधिक  भारी  रकम  की  आमदनी  हो  पायेगी

 और  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  ओर  वृद्धि  इसी  प्रकार  जैसाकि  मैंने  बताया  इत्

 प्राधिकरण  का  एक  लक्ष्य  यह  भी  है  कि  डिब्बाबन्दी  और  संसाधन  आदि  से  वस्तुओं  की  कीमत  बढ़ायी
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्योति

 उपकर  विधेयक  (--  जारी  )

 अनेक  माननीय  सदस्यों  में  निर्यात  मदों  की  अनुसूची  में  भौर  अधिक  मर्दे  शासिल  करने  के  बारे

 में  भी  कहा  यह  अनुसूची  आऑन्तम  नहीं  इसमें  झन्य  मर्दे  शामिल  की  जा  सकती  हैं  या  अन्य

 देशों  की  मांग  पर  निर्यात  की  जाने  वाली  मद  की  मात्रा  में  भी  वृद्धि  की  जा  सकती  है  और  यहां  तक  कि
 इस  प्रयोजन  से  संसद  आना  आवश्यक  तहीं  होगा  क्योंकि  इस  अनुसूची  की  मदों  में  किसी  भी  समय
 वर्तन  या  बृद्धि  की  जा  सकती

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  विपणन  सर्वेक्षण  पर  विशेष  बल  दिया  है  और  मेरी  राय  है  कि  यह
 अत्यन्त  आवश्यक  है  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  तथा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  नामक  उन
 दो  अभिकरणों  के  सहयोग  से  प्राधिकरण  को  ऐसा  करना  ही  जो  कि  पहले  से  ही  केवल  इस  देश

 के  लिए  ही  नहीं  वरन्‌  कुछ  अन्य  देशों  के लिए  भी  ऐसा  काम  कर  रहे  हैं  और  उनके  पास  विशेषज्ञता  भी

 अतः  यह  प्राधिकरण  उनकी  सहकारिता  ओर  सहायता  का  लाभ  उठायेगा  और  फिर

 लक्ष्य  बाजार  तय  करना  सम्भव  तथा  यह  पता  लगाना  भी  संभव  होगा  कि  यूरोप
 कर  अमरीका  के  विभिन्न  बाजारों  में  किन  स्वरूपों  के  मदों  की  ज़रूरत  है  और  तदनुरूप  हम
 वर्ष-दर-वर्ष  के  आधार  पर  निर्यात  के  लिए  योजना  बनाएंगे  ।

 मैं  उन  माननीय  सदस्य  की  राय  से  सहमत  नहीं  हूं  जिन्होंने  यह  संदेह  व्यक्त  किया  है  कि  कृषकों
 को  इससे  नुक्सान  होगा  और  मध्यस्थों

 को  फायदा  मेरा  विचार  है  कि  जब  उन्हें  अधिक  मूल्य
 मिलेगा  ओर  निर्यात  में  वुद्धि  होगी  तो  कृषकों  की  आय  बढ़ेगी  और  वे  इस  समय  प्राप्त  दर
 की  अपेक्षा  अधिक  दर  पर  अपनी  उपज  बेच  पाएंगे  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इससे  रोजगार  भी

 श्री  खुर्शोद  प्रालम  खतरा  :  निश्चित  हो  इससे  देश  की  अयं-ब्यवस्था  बेहतर  होगी  और  रोजगार
 के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  मैं  अपने  विरोधी  पक्ष  को  माननीय  सदस्या  को  आश्वस्त  करना  चाहता

 हूं  कि  पान  या  सुपारी  के  निर्यात  में  वृद्धि  करना  सम्भव  है  या  नहीं  यह  मैं  नहीं  जानता  फिर  भी

 मसासाਂ  का  निश्चयतः  निर्यात  किया  जा  सकता  मसालाਂ  सब  जगह  काफी  लोकप्रिय  होता  जा

 रह

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  आपकी  जानकारी  के  लिये  मैं  बता  दूं  कि  आपके  पक्ष  की  एक  महिला
 सदस्य  ने  अभो-अभी  बताया  है  कि  फ्रांस  में  उन्हें  पान  की  इच्छा  हुई  थी  ।

 श्री  खशोद  पझालम  सं  :  श्री  व्यास  जो  ने  बताया  था  कि  इससे  निश्चयतः  आधिक  स्थिति  में

 सुधार  होगा  ओर  रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे  ।  मैं  उन्हें  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि भाज  कल  जो  भी

 सामग्री  यथा  मूंगफली  उष्ण  कटि  बंबीय  फल  और  अल्कोहल  युक्त  पेय  जो

 निर्यात  किये  जाते  हैं  यदि  उन्हें  अधिक  मूल्य  युक्त  बनाया  जाये  और  डिब्बा  बन्द  रूप  में  उनका  निर्यात

 किया  जाये  तो  इससे  देश  को  ज्यादा  घन  मिलेगा  ।
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  क्षाह्द  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  (--  जारी  )
 जपपपथययप्पियिया  /:य:ण।यए

 भी  गिरधारी  लाल  स्यास  :  और  मिठाहयों  के  बारे  में  आपकी  क्‍या  राय  है  ?

 भी  ख्शींद  प्रालस  खां  :  मेरा  ख्याल  है  वे  भी आपकी  तरह  ही  बहुत  मीठी  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  कुछ  देशों  में  भारतीय  मिठाइयां  बहुत  ज्यादा  मीठी  होने  के  दावजुद  पसन्द  की  जाती  हैं
 लेकिन  रसगुल्ला  का  निर्यात  तो  किया  जाता  ही

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उपकर  का  उल्लेख  किया  निल्‍्संदेह  इस  उपकर  का  इस  विधेयक

 में  उल्लेख  किया  गया  उपकर  आधे  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  तीत  प्रतिशत  करने  का  प्रावधान  किया  गया

 किस्तु  यह  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  यह  सभी  पर  लागू  वह  वस्तु  के  बदले  प्राप्त  होने  वाली

 कीमत  पर  ज्यादा  निर्भर  करता  है  और  जब  उसे  लागू  किया  जाना  तब  सभी  बातों  पर

 विचार  करते  हुए  ही  इसे  लागू  किया  इसके  अतिरिक्त  यह  भी  आवश्यक  हो  सकता  है  कि  नकद

 क्षतिपृति  सहायता  दी  जो  उपलब्ध  भी  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  निर्यात  में  किसी  तरह  की

 दिक्कत  नहीं  होनी  यह  प्राधिकरण  निर्यात  के  लिए  स्थापित  किया  गया  इससे  निर्यात  में

 किसी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं  आनी

 काजू  को  हस  अनुसूची  में  शामिल  किया  गया  किन्तु  बल्क  रूप  में  इसका  निर्यात  काजू  निगम

 हारा  ही  किया  जाता  रहेगा  ।  प्राधिकरण  की  जिम्मेदारी  केवल  उसे  पैक  रूप  में  पेश  करना  ही

 कुछ  मानमीय  सदस्यों  ने  यह  जानना  चाहा  कि  यह  खर्च  कैसे  पूरा  किया  योजना

 आयोग  आरम्भ  में  40  लाख  रुपए  का  सहायता  अनुदान  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  जिससे  कि

 आरम्भिक  खर्च  पूरे  किये  बाद  में  उपक  र  की  राशि  वसूल  होनी  शुरू  हो  जाएगी  ।  उपकर  संबंधी
 क्रिया  के  बारे  में  अनुमान  यह  है  कि  पहले  पांच  वर्षों  में  अर्थात्‌  1985-19:0  0  तक  798.29  लाख

 रुपए  की  धनराशि  खर्च  होगी  और  616.0  लाख  रुपए  की  आय  होगी  ।  इस  प्रकार  182.16  लाख  रु०
 की  कमी  जिसे  सरकार  सहायता-अनुदान  देकर  पूरा  करेगी  और  छठे  साल  से  यह  प्राधिकरण
 खर्च  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो  मैं  यह्‌  आश्वासन  जरूर  देना  चाहूंगा  कि  यह  प्राधिकरण
 किसी  भी  क्षेत्र  के  वस्तु-उत्पादक  के  हित  की  अवहेलना  नहीं  करेगा  और  वे  इस  बात  पर  ध्यान

 देंगे  कि
 सभी  वस्तु  उत्पादक  अपने  उत्पादों  का  बेहतर  मूल्य  पा  निस्संदेह  यह  उद्योग  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  में  किस्तु  हम  यह  भी  आशा  करते  हैं  कि  इसके  लिए  बहुत  ज्यादा  परिष्कृत  प्रौद्योगिकी  का
 जायात  नहीं  करना  किन्तु  कुछ  हद  तक  यह  जरूरी  भी  हस  संबंध  मैं  आपके  सामने  एक
 छोटा  सा  उदाहरण  पेश  करता  अब  रस  के  छोटे  टिन-डिब्बों  को  ही  हम  रस  के  जिन  छोटे
 टिन-डिब्बों  का  निर्यात  करते  वे  बहुत  महत्वपूर्ण  रस  के  इन  छोटे  टिन-डिब्बों  को  खोलने  के  लिए
 हम  टिन-कटर  का  प्रयोग  करते  विदेशों  में  कोई  रस  के  इन  डिब्बों  को  से  खोलना  नहीं
 चाहता  |  उन  छोटे-छोटे  डिब्बों  क ेढक्कन  पर  उसे  खोलने  की  सुविधा  के  लिए  उपाय  किए  होते  हैं  और
 दे  की  सहायता  के  बिना  ही  उन्हें  खोल  लेते  इसीलिए  आयातक  देशों  के  लिए  स्वीकायं  बनाने

 हेतु  हमें  इसकी  ब्यवस्था  करनी  होगी  ।



 26  1907  )  कृषि  और  प्रसंस्कृतं  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  श्षाद्य  उत्पाद  विर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 भीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  आप  काफी  के  परिष्कृत  संक्नाधन  के  लिए  विदेशी  पूंजी
 आमंत्रित  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?  मन्त्री  महोदय  से  प्राप्त  पत्र  से  मुझे  ऐसा  ही  लगा  था  ।

 श्री  खुशोद  झ्रालम  लां  :  आप  किस  मन्त्री  की  बात  कर  रही  हैं  ?

 भ्लीमतो  गीता  मलर्जो  :  मैं  आपके  पूव॑वर्ती  मन्‍्त्री  की  बात  कर  रही

 झरो  खुशोंद  झ्ालम  खा  :  मैं  उस  पत्र  को  मेरा  झुयाल  मेरे  परवर्ती  उस  पर  ध्यान

 मुझे  काम  का  बोझ  बढ़  जाने  को  वजह  इसका  कार्य-भार  किन्हीं  को  सौंप  देना  होगा  ।

 महोदय  मैं  रस  के  बारे  में  पहले  ही  जिक्र  कर  चुरा

 मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  अनुसंधान  ओर  विकास  काफी  महत्वपूर्ण  पहलू
 है  और  यह  प्राधिकरण  इस  पर  जरूर  खास  ध्यान  देगा  ओर  जंसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  कि  केवल

 यह  प्राधिकरण  ही  वरन्‌  हम  भी  अन्तर्धाष्ट्रीय  व्यापार  संस्थान  तथा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 की  विशेषज्ञता  और  अनुभव  से  फायदा  किन्तु  यह  सही  है  कि  इस  प्राधिकरण  की  लम्बे  अरसे

 से  जरूरत  थी  ओर  कुछ  समय  बाद  इससे  जो  लाभ  प्राप्त  होने  वाले  उन्हें  बद्दी  माननीय  सदस्य  समझ

 पाएंगे  जिन्होंने  काफी  उपयोगी  योगदान  किए  हैं  ।  यह  सहो  है  कि  कृषि  उत्पादों  और  औद्योगिक  उत्पादों
 के  मूल्यों  क ेबीच  ताल-मेल  नहीं  रहा  है  ओर  ऐसा  पूरे  संध्षार  में  ही  हो  रहा  इस  समय  तो  हमारी

 गेहूं  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  दाप्न  अन्तर्राष्ट्रीय  बजार  के  वर्तमान  मूल्य  से  काफी  ज्यादा

 प्रो०  एन०  रंगा  :  कृषि  उत्पादों  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  कह  सकते  ।

 भी  खुझोंद  प्रालम  खरं  :  ट्मारे  गेहूं  का  मूल्य  भी  ज्यादा  मसलन  एक  माननोय  सदस्य  ने
 नारियलों  के  बारे  में  बताया  था  ।  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  नारियल  का  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।
 इस  समय  देश  में  नारियल  का  मूल्य  अन्य  देशों  को  अपेक्षा  बहुत  ज्यादा

 महोदय  यह  प्र।ध्षिकरण  विनिधामक  संगठन  के  रूप  में  काम  निर्यातक  संगठन  के  हूप  में

 महों  ।  क्योंक  यह  इत्त  बात  की  विनियमित  ओर  सुनिश्चित  करेगा  जो  निर्यात  किए  के  इस  रूप  में

 हों  कि  किस्म-नियंत्रण  सुनिश्चित  निर्यात  लगातार  होता  रहे  तथा  उचित  वस्तु  का  ही  निर्यात  हो  ।

 हम  यह  नही  चाहत  कि  आयातकर्ता  देश  पहली  लेप  प्राप्त  करते  ही  कहने  लगे  कि  हम  दूसरों  खेप  नहीं
 लेंगे  क्योंकि  खप  उनको  निधांरित  विश्विष्टियों  या  मानको  के  अनुरूप  नहीं  हैं  ।

 क्या  यह  सद्दी  है  कि  हमार  व्यापार  संतुलन  में  कुल  प्रतिकूल  रुक्ष  विश्वाई  दिया

 किन्तु  समस्या  यह  है  कि  पेट्रालियम  तेल  खाद्य  उर्वरक  आदि  हमारे  आयात  को  मूल
 मर्दे  हैं  हमारे  आवात  म  भाग  50  प्रतिशत  से  अधिक  हमारे  कुल  आवात  का  10

 शत  सामान्य  ब्यापार  ओर  दे  रिफ  समझोते  के  अन्तर्गत  किया  जाता  इस  प्रकार  हमारे  रा  अयने

 लिए  एक  तिह्दाई  आयात  द्वी
 निमंत्रित  किया  जाता  है  और  उत्तमें

 भी  उन  पूंजीगत  बल्जुओं  का  अधि



 कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  1985  -

 विधेयक  तथा  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 किलज---+

 लुशोद  प्रालम

 भाग  होता  है  जिन्हें  जिनका  कुछ  समय  के  लिए  ही  आयात  किया  जा  रहा

 मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  सवं  प्रथम  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है
 कि  हमारी  जनता  को  खाने  के  लिए  आवश्यक  मात्रा  में  भोजन  मिले  और  यही  कारण  है  कि  जब  कभी

 हम  किसी  निर्यात  योजना  सम्बन्धी  निर्णय  लेते  तो  कृषि  मन्त्रालय  और  नागरिक  आपूर्ति  मन्त्रालय

 के  साथ  परामश्श  करते  हैं  और  इन  दोनों  मन्त्रालयों  द्वारा  यह  घोषित  कर  दिये  जाने  पर  ही  कि  ये  मर्दे

 बैशी  मात्रा  में  हम  निर्यात  करते  उदाहरण  के  लिए  बासमती  चावल  एक  ऐसी  मद  है
 जिसका  हमारी  जनता  उपभोग  नहीं  करती  यह  मद  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत

 आती  है  ओर  कोई  भी  इसका  निर्यात  कर  सकता  जहां  तक  चावल  की  अन्य  किस्मों  का  सम्बन्ध

 कृषि  मन्त्रालय  और  नागरिक  आपूर्ति  मन्त्रालय  द्वारा  यह  बता  दिये  जाने  पर  ही  कि  निर्यात  के  लिये

 इंसका  स्टाक  उपलब्ध  इसका  निर्यात  हो  अन्य  था  नहीं  ।

 ]
 हैं

 श्रो  भानु  प्रताप  सिह  :  आपने  बासमती  राइस  की  बात  कही  ।  पिछली  दफा  जब

 इसका  एक्सपोर्ट  हुआ  तो  इसकी  क्वालिटी  ठीक  न  होने  के  कारण  बहू  रिजेक्ट  हो  गया  था  और  सारे

 के  सारे  शिप्स  वापस  आ  पएये  तो  उसकी  क्वालिटी  कन्द्रोल  के लिए  आप  ऐसी  योजना  जिससे

 हमारे  जो  एग्रीकल्चर  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  होते  वे रिजेक्ट  न  पिछली  बार  बासमती  राइस  रिजेक्ट

 हो  गया  था  ओर  इस  वजह  से  हमें  बासमती  चाबल  की  कीमत  बहुत  कम  मिल  रही

 इनथाद |

 भ्रो  खरीद  भ्रालम  खां  :  मैं  समझता  हूं  कि  शुरू  से  ही  मैं  किस्म  नियंत्रण  पर  जोर  देता  रहा  हूं

 भौर  यह  केवल  बासमती  चावल  पर  ही  नहीं  बल्कि  निर्यात  की  सभी  मदों  पर  लागू  होता  जब  तक

 हमस  किस्म  नियंत्रण  लागू  नहीं  हमारे  लिये  निर्यात  करना  अथवा  अन्य  देशों  को  हमारी  निर्यातित

 मदों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  सहमत  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 अधिकांश  माननीय  सदस्यों  का  यह  कहना  है  कि  कतिपय  कृषि  उत्पादों  के  उत्पादकों  को
 करण  में  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  किन्तु  वस्तुतः  इन्हें  वस्तु  बो्डों  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त

 वस्त  बोर्ड  ही  उनके  उत्पादन  और  हर  मामले  पर  नियंत्रण  रखते  हैं  और  इस  लिये  यदि

 वे  एक  बार  इस  पर  नियंत्रण  रख्ष  कर  इसे  निर्यात  के  लिये  प्राधकरण  को  अन्तरित  कर  तब  ही

 प्राधिकरण  द्वारा  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  जा  सकता

 प्रौ०  एन०  जी०  इस  प्राधिकरण  का  व्यापारियों  तथा  उद्योगपतियों  द्वारा  अपने  स्वार्थ

 खाधन  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  श्लाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 भरी  खुर्शोद  झालम  खां  :  मैं  आपसे  सहमत  इस  पर  किसी  का  एकाधिकार  नहीं  होमे
 दिया  जाना  चाहिये  और  इसे  एक  बहुत  ही  संतुलित  प्राधिकरण  होना  चाहिये  ।  हम  इस  प्राधिकरण  को

 ऐसा  ही  बनाने  के  लिए  कार्य  कर  रहे  हमें  कुछ  समय  तक  कोशिश  करनी  चाहिये  भोर  यह  देखना

 चाहिये  कि  यह  प्राधिकरण  कैसे  कार्य  करेगा  ।  यह  पहली  बार  स्थापित  किया  रहा  है  और  यदि  कोई

 जरूरत  महसूस  को  गई  तो  इसमें  कुछ  परिवर्तनों  को  आवश्यकता  अनुभव  की  जाएगी  तो  मुझे  विश्वास

 है  कि उस  समय  सम्बन्धित  मन्त्री  निश्चित  रूप  से  इसमें  आवश्यक  परिवतंन

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  स्वदेशी  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  सुनिश्चित  करमे  के  बाद

 तथा  कृषि  मन्त्रालय  और  नागरिक  आपूर्ति  मन्त्रालय  से  परामर्श  करने  के  बाद  ही  निर्यात  किया

 ये  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन्हें  मैं  स्पष्ट  कर  चुका  यदि  कोई  और  विशेष  प्रश्न  हो  तो  मुझ्ते  इसका

 उत्तर  देने  में  बहुत  प्रसन्‍नता  होगी  ।

 डा०  के०  थी०  प्रदियोड़ो  :  नारियल  के  मूल्य  के  बारे  में  हमें  सुस्पष्ट  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 हालांकि  यह  केवल  वाणिज्य  से  ही  नहीं  कृषि  से  भी  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  लुशोद  भ्रालम  खां  :  यह  आज  विधेयक  को  सूचो  में  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कतिपय  कृषि  उत्पादों  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  के  बिकास  और

 संवर्द्धन  तथा  उससे  सम्बद्ध  मामलों  के  लिये  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  प्रावधान  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  शुरू  प्रश्न  यह  है  :  -'

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 खब्ड  2  झौर  3  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 सष्ड  4  की  स्थापना  धौर  गठन )

 भरी  एस०  भो०  घोलप  :
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 कृषि  और  असंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  1983

 विधेयक  तथा  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 एस०  जी०

 “  सब्जी  भ्रस्त:स्थापित किया  जाये  ।  (1)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  3  --  ह॒

 श्षण्ड  के  पश्चात

 उपखण्ड  (5)  में  विनिदिष्ट  सब्जी  उत्पादक
 '  प्रस्त:स्थापित  किया  (2)

 समापति  महोदय  :  श्री  यशवन्तराव  गडाख  पाटिल  यहां  उपस्थित  नहीं  श्री  अय्यप्पु  रेड्डी
 यहां  नहीं  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  उपस्थित  नहीं  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  यहां  नहीं

 इसी  प्रकार  श्री  अनूपचन्द  शाह  भी  यहां  नहीं  श्री  घोलप  क्या  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ?

 श्री  एस०  जी  ०  घोलप  :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कृषकों  को  कुछ  सहायता  देना  उन्हें  उचित

 मूल्य  मिलने  जहां  तक  प्राधिकरण  में  प्रतिनिधित्व  का  प्रश्न  लगभग  समस्त  प्रतिनिधित्व

 यूनिटों  अर्थात  लघु  उद्योगों  को  दिया  गया  इसमें  किसानों  का  सीधा  प्रतिनिधित्व  नहीं  इसलिये

 मैंने  इस  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  है  कि  सब्जी  उत्पादकों  में  से  कम  से  कम  दो  न्यक्षितयों  को  इस

 प्राधिकरण  में  लिया  जाना  जब  तक  इसमें  उनका  समुचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  वे  इसका

 लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि  कृषकों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।  अभो

 इसमें  उन्हें  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मन्त्री  महोदय  ने  जो  कहा  मै  उसके  समर्थन  में  यह  कहना

 भाहूंगा  कि  सरकार  और  इस  विधान  को  तैयार  करने  के  लिए  जिम्मेदार  लागों  की  यह  बड़ी  भार  गलती

 है  कि  जब  भी  इस  प्रवागर  का  विधान  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  हर  बार  ऐसा  ही  होता  है  ।

 उन्हें  इस  बात  की  सावधानी  बरतनी  चाहिये  कि  किसानों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  इस

 प्रकार  के  प्राधिकरण  से  सम्बद्ध  होने  वाल  अन्य  विभिन्‍न  संगठनों  से  को  संयोगवश

 पघित्व  प्राप्त  हो  सकता  उसके  अतिरिक्त  उन्हें  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  तथा  सीधे  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  भी  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सकता  हमें  यह  बताया  जाना  ही  काफी  नही  है  कि  आग।मी

 बर्षों  में  अनुभव  को  देथते  हुए  यदि  उनका  प्रतिनिधित्व  आवश्यक  जान  पड़गा  तो  इसकी  व्यवस्था  क  *

 दो  ऐसे  में  होगा  यह्‌  कि  सभा  के  समक्ष  अन्य  विधेयक  रखन  में  6,  7  भयवा  12  वर्ष  लग

 तभी  ऐसा  करना  सम्भव  हो  यहू  कहना  कि  तत्कालोन  मन्त्री  किसानो  के  द्वितों  का

 ध्यान  इस  प्रकार  की  समस्या  के  प्रति  इस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  बिल्कुल  भी  संतोषजनक  नहीं
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 26  1907  कषि  और  प्रसंस्कत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 मैं  केवल  वर्त  मान  मन्‍्त्री  महोदय  की  जानकारी  के  लिए  ही  अपितु  समस्त  प्रशासन  की  जानकारी  के

 लिए
 ।

 00७१

 पिन

 यह  टिप्पणी  कर  रहा  यह  एक  निरन्तर  समस्या  आमतौर  से  हर  अधिकारी  किसान  अथवा

 कृषक  समर्थक  नहीं  होता  ।  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  मेरी  इत्न  बात  गहराई  से
 विचार  करे  ।

 भी  खुर्शोद  प्लालम  खां  :  मैंने  इन  वरिष्ठ  माननीय  सदस्य  के  विचारों  को  नोट  कर  लिया

 निस्सन्देह  उनकी  सलाह  हमारे  लिये  सदेव  महत्वपूर्ण  होगी  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  धो  जप  क्या  आप  अपने  संशोधनों  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ?

 झी  एस०  जी०  घोलप  :  मैं  उन  पर  जोर  नहीं  दे  रहा

 समापति  महोदय  :  कया  श्री  घोपल  को  अपने  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति

 संशोधन  संख्या  !  प्लौर  2  समा  की  प्रमुमति  से  वापस  लिये  गये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खच्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  खण्ड  5  से  8  तक  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :---

 खण्ड  5  से  8  विधेयक  का  अंग  बनें
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सूण्ड  5  से  8  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  छण्ड  9  को  लिया  जाएगा  शोभनाद्रीश्वर  राव  यहां  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  9  विधेयक  का  अंग  बने  (”

 295



 क्रषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  1985

 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )
 —  ना  ——

 प्ररताव  स्वीकृत  हा  ।

 खण्ड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  अब  खण्ड  10  लिया  जाएगा  ।  श्री  यशबंतराव  गढाख  यहां  नहीं  है
 श्री  शोभनाद्री श्वर  उपस्थित  नहों  श्री  बाला  साहेब  विश्ले  पाटिल  भी  यहां  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :+-

 छण्ड  10  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  ।

 खण्ड  10  विधयक  में  जोड़  विया

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  11  श्री  अनूपचन्द  शाह--अनुपस्थित  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  11  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  अब  खण्ड  12  को  लिया  जाए  ।  श्री  अनूपचन्द  शाह--अनुपस्थित  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :--+

 खण्ड  12  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  सहोदय  :  खण्ड  13  से  15  तक  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  13  से  15  विधेयक  का  अंग  बने  ।”



 26  1907  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  प्राधिकरण
 विधेयक  तथा  क्ृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक
 )

 का  अल  कककि  कक
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 छण्ड  13  से  15  विषयक  में  जोड़  शिये  गये

 समापति  महोदय  :  खंड  16  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेडी --  उपस्थित  नहीं  प्रश्न  यह

 खंड  16  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ट॒श्ना  ।

 लंड  16  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  खंड  17  और  18  हनके  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  दिये  गये  प्रश्न

 यह  है  :

 खंड  17  और  18  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  |

 7  झौर  ।8  विधेयक में  जोड़  विये  गये  ।

 सभाषति  महोदय  :  अब  खंड  19  श्री  यशवंत्ष राव  गडाख  पाटिल--उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री ई०  अय्यप्यु रेड्डी  नहीं  प्रश्न यह  है

 खंड  ।9  विधेयक  का  अंग  बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  19  विधेयक में  जोड़  दिया

 समापति  सहोदय  :  खंड  20  क  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  प्रश्न यह  है  :

 20  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  20  विधेयक  में  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  खंड  21,  श्री  अनूग्रचन्द  शाह--उपस्थित  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 ३397



 कैच  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  17  1985

 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  लाश  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक  )

 898 oe  4

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।'”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 झंड  2]  विशेयक  में  जोड़  द्रिकरा

 समापति  महोदय  :  खंड  22,  श्री  रामाश्रप  प्रसाद  सिह--उषस्थित  नहीं

 श्रो  यशबंत  राव  गडाख  उपस्थित  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  22  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  खंड  23,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  --  उपस्थित  नहीं हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  23  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  23  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  खंड  24,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह--उपस्थित  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  24  विधेयक  का  अंग  बने  ।  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 खंड  24  विधेयक  में  जोड़  विया

 सम्ापति  महोदय  :  खंड  25  से  34  में  कोई  संशोधन नहीं  किया  गया  प्रश्न यह

 लंड  25  से  34  विधेयक का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  25  से  34  विधेयक  में  जोड़  दिए  दिए  ।

 सभापति  महोदष  :  प्रएन यह

 क्रम  ापपपपपफपफपजफपफ्प्पपप  पापा
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 26  1907  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  क्किवस  प्राक्षिकरणे

 विधेयक  तथा  कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  छाद्व  उत्पाद  निर्कात

 उपकर  विधेयक  )

 अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 झ्नसची  विधेयक  में  जोड़  दी

 सम्रापति  बहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 खंड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा

 खंड  ],  प्रधिनियमन  सत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 जी  खुझोंद  ध्रालम  लां  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।/!

 प्रो०ण  ए०  जी०  रंगा  :  मैं  दो  शब्द  कहना  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  ने  सभा

 के  समक्ष  जो  बहुत  ही  २चनात्मक  प्रस्ताव  रेखा  है  उसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं  वे  हमारे
 विधान  के  इतिहास  में  क्रषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  जनक  के  रूप  में

 स्वीकार  किए  जाएंगे  ।  मुझे  हवं  है  कि  अब  इस  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जा  रही

 किन्तु  खेद  का  विषय  है  कि  योजना  आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में  सही  जानकारी  नहीं  है  ।

 उसने  यह  अपनी  दृजछा  के  विरुद्ध  किया  यही  कारण  है  कि  इसने  इसके  व्यय  के  लिए  केबल  थोड़ी  सी

 धनराशि  रखी  हमारे  किक्षानों  को  फलों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देमे  का  यहू  उचित

 प्षमय  है  और  बाढ़  तथा  सूखे  का  प्रतिरोध  करने  में  सहायक  होते  आम  तथा  अन्य  किस्म
 के  फलों  के  उत्पादन  का  अधिकाधिक  रूप  से  विकास  किया  जाना  चाहिए  और  इनका  उन  क्षेत्रों  में

 विकास  किया  जा  सकता  है  जो  भू-पृष्ठ  जल  पर  बहुत  अधिक  निर्भर  नहीं  वे  भूमि  के  कोचे  से  पानी

 ले  सकते  हैं  क्योंकि  उनकी  जड़ें  बहुत  गहराई  तक  जाने  वाली  होती  हैं  तथा  बलगारिया  जैसा  छोटा

 देश  गुलाब  ओर  गुलाबजल  का  निर्यात  करके  भारी  लाभ  कमाता  प्राचोन  काल  में  हमारे  मुगल

 बादशाहों  ने  भी  इस  गुलाब  की  खेती  का  विकास  किया  था  भोर  बिभिम्न  प्रकार  के  इत्र  तैयार  किये

 जाते  यदि  हम  अपने  देश  में  इस  उद्यान  कृषि  का  विकास  करें  तो  इन  सभी  का  विकास  किया  जा

 सकता  एक  बार  इनका  विकास  हो  जाने  पर  हमें  किस्म  की  आवश्यकता  होती  और  यह
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 विधेयक  तथा  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात

 उपकर  विधेयक
 जनम  शा

 एन०  जी०  रंगा  ]

 प्राधिकरण  हमारे  किसानों  को  बेहतर  कीमतें  दिलाने  तथा  उनको  खेती  से  अधिक  आय  प्राप्त  कराने

 में  सहायक  होगा  तथा  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  इससे

 हमारी  जनता  को  भारी  संख्या  में  रोजगार  मिलेगा  और  क्रषि  उत्पादन  को  बाजार  के  उपयुक्त  बनाने  के

 विभिन्‍न  उपायों  में  लगे  लोगों  की  संख्या  में  लगातार  वृद्धि  अतः  मैं  हादिक  रूप  से  यह  आशा
 करता  हूं  कि  इसके  बारे  में  योजना  आयोग  द्वारा  जो  परिकल्पना  की  गई  है  उसके  मुकाबले  सरकार  हस
 पर  बहुत  अधिक  ध्यान  ओर  यह  प्राधिकरण  हमारे  किसानों  तथा  रोजगार  कीं  तलाश  करने

 वाले  युवा  लोगों  के  लिए  एक  यथासम्भव  सुदुढ़  आधार  प्रदान  करने  में  सहायक  होगा  ।  धन्यवाद  !

 श्री  खुशोद  भ्रालम  खां  :  मैं  निश्चित  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो

 बात  कही  है  उसका  हमारे  लिए  बढुत  महत्त्व  है  और  उन्होंने  जो  कहा  है  सरकार  उसे  भवश्य  ही  ध्यान

 में  रखेगी  तथा  ऐसी  बुद्धिमत्तापूर्ण  ललाह  बौर  विचार  बहुत  ही  कम  सुनने  को  मिलते  हैं  और  इसीलिए

 मैं  माननीय  सदस्प  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  उन्होंने  जो  कुछ  भी  कहा  है  और  जो  विचार  प्रकट  किये  हैं

 उन्हें  मैंने  आदर  और  पूर्ण  विनम्रता  के  साथ  नोट  कर  लिया  है  और  सरकार  वे  अवश्य  ही  उपयोगी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 कुछ  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  विकास  और  निर्यात  संवर्धन  के

 उनके  निर्यात  पर  सीमा  शुल्क  का  उपकर  के  रूप  में  उद्ग्रहण  और  संग्रहण  करने  ओर  उनसे

 सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 समापति  सहोदय  :  अब  सभा  विधेथक पर  खंडवार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :  --

 खंड  2,  विधेयक  का  अंग  बने  ।'
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 स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 समापति  महोदय  :  खंड  3  संशोधन  संख्या  1,  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  द्वारा  प्रस्तुत  किया

 गया  माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  हैं  ।

 खंड  4  के  लिए  संशोधन  2  भी  उन्होंने  ही  प्रस्तुत  किया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  --

 खंड  3,  4,  |  अधिनियम  तथा  विधेयक का  नाम  विधेयक  के  अंग  बनें  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 खंड  3,  4,  |  प्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  खुशोद  भालम  खां  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 समापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :  --

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ला  ।

 4.00  भ्र०  १०

 विश्वविद्यालय  प्नुदाम  भ्रायोग  विधेयक

 ]

 सभापति  महोबय  :  अब  हम  श्री  एम०  सुब्बा  रेट्ठी  द्वारा  13  1985  को

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  विचार  के  प्रस्ताव  पर  और  आगे

 चर्चा

 ,  *झी  एस०  सुध्या  रेड्डो  :  सभापति  बतंमान  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आमोग  अधिनियम  पिछले  30  वर्षों  से  लागू  है  और  स्थिति  में  कोई  सुधार  दिखाई  महों  देता  अब

 *तेमुगु  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 एयययययय  पररथथपिपपनननननभाभ:ि:5ेः नकल  कक

 एम०  सुब्बा  रेड्डी  ]

 इस  विधेयक  में  चेयरमेन  और  वाईस-चेयरमन  के  पदों  के  कार्यकाल  को  बढ़ाने  और  विनियमित  करने
 के  बारे  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि  इन  अधिकारियों  के  पद

 के  कार्यकाल  को  बढ़ाने  से  कोई  सुधार  हो  इस  उपाय  से  हमारे  कंम्पसों  में  चल  रही  स्थिति  में

 कोई  सुधार  नहीं  दूसरी  ओर  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  हम  ऐसा  क्या  सहयोग
 कर  सकते  ताकि  हमारी  शिक्षा-संस्थाएं  और  बेहतर  कार्य  कर  सकें  ।  वर्तमान  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  अधिनियम  पिछले  30  वर्षो  से  प्रभावी  लेकिन  यह  कारगर  होने  में  असफल  रहा

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कारगर  ढंग  से  कार्यकरण  के  लिए  इसे  चार  शाश्वाओं  में  विभाजित  कर

 दिया  जाना  चाहिए  तथा  उत्तर  पूर्व  और  पश्चिम  क्षेत्रों  में  ये  शाखाएं  स्थापित  को  जानी

 इस  समय  यह  फेवल  एक  स्थान  से  काम  कर  रहा  अधिकांश  राशि  प्रशासनिक  कार्यों  पर

 व्यर्थ  की  जा  रही  एक  स्थान  पर  एक  या  दो  लोग  बैठकर  देश  की  अनेक  शिक्षा-संस्थाओं  के  भविष्य
 के  बारे  में  फैलला  नहीं  ले  अतः  इस  आयोग  को  चार  भागों  में  बांट  देना  ओर  इन  भागों  को

 देश  के  चार  क्षेत्रों  में  स्थापित  करना  बेहतर  होगा  ।

 एक  अन्य  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहता  वह  यह
 है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 को  अपने  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  करना  इसे  विश्वविद्यालयों  और  महाविद्यालयों  की  शिक्षा  तक
 ही  सीमित  नहीं  रहना  चाहिए  अपितु  माध्यमिक  शिक्षा  को  भो  अपने  कारयं-क्षेत्र  मे ंसम्मिलित  करना

 चाहिए  ।

 यदि  शिक्षा  को  वास्तविक  रूप  से  साथक  बनाना  तो  छात्रों  को  सप्ताह  में  कम  से

 कम  40  घण्टे  इसके  लिए  देमे  इस  बात  के  उपाय  किये  जाने  चाहिए  कि  छात्र  कम  से  कम  40

 घण्टे  प्रति  सप्ताह  अध्ययन

 इस  समय  कोई  एकसमान  पाठ्यक्रम  नहीं  इससे  होता  यह  है  कि  एक संस्था  में

 शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  छात्र  को  किसी  दूसरी  संस्था  में  प्रवेश  नहीं  मिल  चूंकि  वहां  पाठ्यक्रम  भिन्‍न

 होता  यह  एक  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  आजादी  मिलने  के  40  वर्ष  बाद  भी  हम  समूचे  देश  के  लिए
 कोई  समान  पाद्यक्रम  तय  नड्ठीं  कर  पाए  हमें  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए
 भोर  यवाशी  प्र  सामान्य  पाठ्यक्रम  तय  करना  पूरे  देश  में  शिक्षा  की एकल  और  समान  पदुति

 होनी

 त्रिभाषीय  फार्मूले  की  बजाय  द्विभाषीय  फार्मूला  बेहतर  त्रिभाषीय  फार्मूला
 छात्रों  पर  भार  सिद्ध  हुआ  छात्रो  के लिए  अपनी  मातृभाषा  और  अंग्रेजी  पढ़ना  ही  अनिवार्य  होना

 इतना  ही  काफी  इस  स+.य  सरकार  अंग्रेजी  से  हिन्दी  अनुवाद  करने  पर  भारी  धनराशि

 छत  कर  रही  मैं  पूछता  हूं  कि  कया  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  प्रोत्साहन  देना  जरूरी  नहीं
 सरेकार  को  इस  विषय  में  गम्भीरता  से  चिन्तन  करना  चाहिए  ।  इस  सभा  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  दिये  गये

 भाषणों  का  शीघ्र  अनुवाद  नहीं  किया  जाता  और  उन्हें  समाचारपत्रों  को  नहीं  क्योंकि  इसके

 लिए  कोई  पर्याप्त  प्रबन्ध  नहों  किये  गये  मेरा  र्याल  है  कि  जंसे  ही  भाषान्त  एकार  हमारे  भाषणों  का

 402



 ६0९
 20219
 320

 ७॥18

 '९३॥1७

 [elle
 (४

 00|1७७
 ४

 (४७8

 nal

 rile

 Bb

 '॥0७]2

 (४७९

 Duma

 (५०४७)

 20७

 DB

 12108

 10५]

 ४४७।७७|

 1५

 isjbile

 ४1211

 nuibbjbse)
 ।

 है

 ldbhablic
 (४७

 berth है

 है

 ७६९
 180|

 (७५७

 ‘poids

 (७५७

 190७
 ।

 है

 180
 है

 Uh
 (8
 (७

 1५७०६

 '३

 ३०
 '३

 ३० 29 2.0 ४2 ७] 3४ ७३ ७] 3 2४ ॥ । है ६७७ 2५ ४१४४ (३ (७ [0७ (0९ है ९५७४७ 2५ १५ ५४६॥४ ७) ४ ३७ 2० ४३ [७ (७३ 2]0 । (३ ४ ५७७ ३६७ (६४ 90] ७४ 20 ५४४2 ॥2०५ ७४४ | >४७ | हे | 28 2७ | 348७ ९ & 98 2५७ ६७७ ७३ ५| है 0७७ 2.४ | $ ९९७ छि४ ५७४ ९३ 20४ है ३४ 2५ (8॥ ४08 40 $४ 07 २ ५] है ४७४ (७ 202 | 02] 248 ।8 39] ४ ६५ "20 20 ७29 (९ ६ [७ | 2 ७२७७ ६3 20 (६०७४ (७ ४ ५8 ६3 ४७४४ ४ ४४३ ४ 8४ ६६ (४ | ३-४ (३४ | (8 2७ ०३७ ०० ०३७ ३2७७४ ५] है 82०२७ 28५ । है ६१४ 8 25७७-४७ (९ 408 0४७७८ ३७ ४४७ 2£ 20] ४४६ (8 ४ । है 8० >७३ ३७ । है 2.५७ /।४४:| है ६७४) ४2 38 ७६७ 2:४७] »|७ 80 2४8: : ६ ०७० ७४ । 2४ । वे 400 32५] ७ ३७ ५ ७४६ ६ ७०80] ७४ : 229७ । है (8 8< ५/२ (७५ 2३ ६०५ 8 (४७४७७ 0८] ६२०५४ [002७ 4५ 0५७७ । है ४७ 2४ 0७४ ७४ ७३ (४४४ ४५ |४ ४०४४ ४४ ७४ | ५५७ 0७] ७ ४३५७ (७७० ४३ 00885 [४०७/७ 028] । है >(/ ७8७ है 20६8 ७४|६॥७४ 2825७ ५७) ४७४ । है ७१७ (६ ४-8 ९ । है 3 2४७॥) (४४३ :2032 (४ >(७ है $8 $(& ४ २ 3७७| ४५॥॥ ($४ (५ ४ ७६8 । है ७५ (8 238 ७ ६ 3०७४७ ७४ 2008 ७५३ € 8४७ ५ ४2089 । है | 2३४१५ ४ ७] है (७8 ७० ६२५ ४8 ४६७७ । है ४१७ ६६ ४2।७०७ਂ ३७ 2७७ । 3 2४४७६ ६७४ (४ (8 (४४८ [७ [0२४४७ ३४४ ६४०४७ ४ 0७७ :४/४ । है (8 [8४ 200 ६ ३ 23 23७४] ६६ ९४७३ ! है [90 ४०|९ »0७ ५ ७) । है 42५४७ ५७४ 323 ७ ५ /(&४ (४५ । 228५४ (५७७) (५४४) ५७३४४ 9८



 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विधेयक  .
 17  1985

 oa  न

 [  भी  एस०  सुष्णा  रेड्डी  ]

 -  न  —_——  ८  जज  -+-  —

 हंग  से  उद्देश्य  की  पूर्ति  कर  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  और  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करें  ।  इस  समय  आयोग  के  सभी  सदस्य  सरकारी  अधिकारी

 इसे  नौकरशाही  द्वारा  चलाया  जा  रहा  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  कम  से  कम  50  प्रतिशत  सदस्य

 गर-सरकारी  होने  चाहिये  ।  अंग्रेजों  क ेसमय  अधिकारी  वर्ग  ही  देश  पर  शासन  करता  अब  हमारा
 देश  स्वतंत्र  अधिकारियों  के  स्थान  पर  जनता  के  प्रतिनिधि  सामने  आने  चाहिएं  |  चूंकि  जनता  के

 प्रतिनिधि  ग्रामीण  क्षेत्रों  से आते  वे  इन  बातों  को  नौक  से  बेहतर  समझते  इसलिए

 शाही  पर  निर्भरता  कम  की  जानी  चाहिए  ओर  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  में  कम  से  कम  50  प्रतिशत  सदस्य  गर-सरकारी  होने  मुझे  आशा  है  कि  माननोय  मंत्री

 जी  इस  सुझ्नाव  पर  विचार  करें

 आपने  मुझे  बोलने  का  जो  अवसर  प्रदान  उसके  लिए  मैं  अ[पका  धन्यवाद  करता

 हूं  तथा  अपना  भाषण  यहीं  समाप्त  करता

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  बहुत  सीमित  है
 और  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  इसमें  चेयरमेन  ओर  वाईस-चेय  रमन  की  65  वर्ष  की  आयु
 में  सेवा-निवृत्ति  का  प्रस्ताव  किया  गया  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  क्योंकि  देश  के  लगभग  सभी

 विश्वविद्यालयों  में  बाईस  चेयरमैन  की  सेवा-निवृति  की  आयु  65  वर्ष  ह ैभौर  इसलिए  यह  एक  उपयुक्त
 उपाय  दूसरी  बात  यह  है  कि  दो  सत्रों  स ेअधिक  के  यह  आयु  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रतिनिधित्व
 करने  वाले  सदस्यों  के  मामले  में  लागू  नहीं  होगी  ।  पह  भी  एफ  उपयुक्त  उपाय  क्‍योंकि  यदि  केन्द्रीय

 सरकार  का  कोई  नामित  सदस्य  पद  पर  बना  रहता  और  चूंकि  यह  एक  पदेन  नियुक्ति  होती  तो

 पदेन  हैसियत  से  ही  उसे  सदस्य  के  रूप  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  कार्य  करते  रहना  होगा  ।

 अतः  यह  केवल  एक  विनियामक  विधेयक

 विश्वविद्यालय  .  अनुदान  आयोग  अधिनियम  वर्ष  1956  में  पारित  किया  गया  था  ओर  इन
 30  वर्षों  के  दौरान  हसमें  कई  बार  संशोधन  किया  गया  वर्ष  1984  में  भी  इसमें  संशोधन  किया

 गया  जिसके  द्वारा  देश  में  शुल्क-ढांचे  को  लागू  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को

 व्यापक  अधिकार  प्रदान  किए  गए  थे  तथा  कुछ  विश्वविद्यालयों  या  महाविद्यालयों  की  मान्यता  समाप्त

 की  गई  थी  और  समन्वय  के  लिए  तथा  सामान्य  कार्यक्रमों  और  अन्य  गतिविधियों  के  लिए

 कुछ  संस्थाएं  स्थापित  करने  का  प्रावधान  किया  गया  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  बात  आग्रहपूर्वक  कहना

 चाहता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  विस्तृत  पुनरीक्षण  की  आवश्यकता  यदि

 इसका  पुनरीक्षण  नहीं  किया  जाता  तो  इन  तीन  दशकों  के  बीतने  के  अब  यह  न्याय  नहीं  कर

 क्योंकि  संसद  के  पास  विश्वविज्ञालय  अनुदान  आयोग  की  रिपोर्टों  पर  चर्चा  करते  का  समय  नहीं

 होता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पता  लगाने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पर  पिछली  बार  कब

 चर्षा  हुई  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  काफी  पहले  चर्चा  हुई  अतः  मेरा  यह
 कहता  है  कि  संसद  को  उन  वार्षिक  रिपोर्टों  पर  चर्चा  करने  का  कुछ  समय  अवश्य  निकालना  जो
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 को  भ्रस्तुत  की  जाती  वे  चर्चा  के  लिए  ही  होती  अन्यथा  इस  सभा

 को
 ये  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 वर्ष  1982-83  2-83  से  सम्बन्धित  इसकी  एक  रिपोर्ट  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  इस  देश  के
 120  विश्वविद्यालयों  में  से  14  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  कोई  वित्तीय  सहायता
 प्राप्त  करने  के  उपयुक्त  नहीं  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  लगभग  10  प्रतिशत  या  प्रतिशत  से
 भी  अधिक  विश्वविद्यालय  इस  सहायता  की  प्राप्त  करने  के  उपयुक्त  नहीं  मैं  नहीं  कि  बाद  में
 क्या  लेकिन  इससे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  बारे  में  तथा  उसके  कार्यक  रण  के  बारे  में
 अनेक  बातों  का  पता  चल  जाता  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के कामकाज  '  के
 रीक्षण  सम्बन्धी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  समिति  ने  एक  रिपोर्ट  दी  जिसे  सभी  कोणों  से  सभी

 शिक्षा-विदों  यहां  तक  कि  विभिन्न  अन्य  व्यक्षितियों  द्वारा  अस्वीकार  कर  दिया  गया  हमारे
 एक  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  ने  भी  इस  रिपोर्ट  की  भत्संना  की  और  कहा  कि  देश  में  कोई  समान  नीति

 लागू  नहीं  इस  सम्बन्ध  मैं  यह्‌  कहना  चाहता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  शिक्षक

 संगठनों  के  साथ  सक्रिय  सम्पर्क  बनाए  रखना  चाहिए  और  उनकी  दिन-प्रतिदिन  की  मांगों  पर  विधार

 करते  रहना  इस  समय  जब  हम  इस  संशोधन  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय
 के  शिक्षक  हड़ताल  पर  उनकी  मांगे  सही  हैं  और  सरकार  को  इस  मामले  में  कारगर  ढंग  से  हस्तक्षेप
 करना  ताकि  शिक्षक  इस  हड़ताल  को  आगे  जारी  न  इस  विश्वविद्यालय  में  पुनः  पढ़ाई

 शुरू  कराने  के  लिए  कुछ  प्रभावी  उपाय  किए  जाने  ताकि  शिक्षक  कक्षाओं  में  अपने  काम  पर  लौट

 सो  ।  इनकी  कुछ  मांगें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  विचाराधीन  इस  हड़ताल  के  दोरान

 एक  विवाद  जो  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  कुछ  फैसले  देने  पर  समाप्स  हो  गया  यह  वर्ष

 की  बात  जब  दिन  पुरानी  हड़ताल  समाप्त  हुई  थी  ।

 उन  मांगों  की  जांच  की  जाये  ओर  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करके  तत्काल  कारगर

 उपाय  किये  जाएं  क्योंकि  देश  में  सभी  जगह  शिक्षकों  के  मन  में  असन्तोष  व्याप्त  परिस्तर  में  शान्ति

 नहीं  है  ।  यह  देखकर  दुःख  होता  है  कि  जब  एक  नई  शिक्षा  नीति  बनाई  जा  रही  उस  समय  शिक्षक

 हरियाणा  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  हड़ताल  का  आह  वान  कर  रहे  उन्हें  विश्वास  में  लिया  जाना

 चाहिए  तथा  नई  शिक्षा  नीति  के  निर्माण  की  प्रक्रिया  में  उन्हें  भागीदार  बनाया  जाना

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  शैक्षिक  संस्थाओं  का  एक  प्रमुख्ध  अंग  है  तथा  यह  शैक्षिक  समुदाय  एवं  सरकार

 के  बीच  एक  सम्पर्क-सूत्र  भी  आयोग  को  इसमें  दि  लेनी  चाहिए  और  समस्याओं  के  समाधान  के

 उपायों  पर  विचार  न  करके  उसे  शक्तियों  और  विनियमों  के  मनन  में  लगकर  हाथी  के  दांत  की  तरह
 केवल  दिखावे  के  लिए  नहीं  होना  चाहिये  ।

 नये  मस्त्री  महोदय  के  मन  में  शैक्षिक  समृदाय  के  प्रति  अधिक  सहानुभूति  की  भावना  है  मुझे
 उसकी  जानकारी  कितु  साथ  ही  यह  भी  आवश्यक  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  भी  जिसमें

 एक  एक  उपाध्यक्ष  और  दस  सदस्य  होते  शिक्षकों  के  साथ  एक  जीवंत  सम्पर्क-सूत्र  का  काय

 उन्हें  आयोग  द्वारा  पारित  विनियमों  के  आधार  पर  अथवा  बर्षों  पर्व  इस  सदन  द्वारा  पारित  कानूनों
 के  आधार  पर  पृथक  रहकर  कार्य  नहीं  करना  उन्हें  शिक्षा  प्रणाली  में  नबीनता  और

 शीलता  लानी  नई  शिक्षा  तीति  के  सफल  क्रियान्वयन  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
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 को  एक  जीवंत  सम्पकं-सूत्र  का  कार्य  करना  चाहिए  तथा
 देश

 के  भविष्य  के  लिए  इसे  एक  अच्छी  संस्था
 बन  जानी

 विश्वविद्यालय  के  प्रशासन  में  शिक्षकों  की  भागीदारी  से  संबंधित  अनेक  विचारों  का  मैं  समर्थन

 करना  चाहूंगा  ।  केलिफानिया  विश्वविद्यालय  के  घोषणा-पत्र  में  कहा  गया  शिक्षकों  के

 ध्यावसायिक  उत्तरदायित्व  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वे  विश्वविद्यालयों  के  प्रशासन  में  भागीदार  हों  ।
 तब  आप  १॥एंगे  कि  इस  देश  में  शेक्षिक  क्रिया-कलापों  के  संवर्धन  के  लिए  ये  परिसर  एक  उपयोगी  कार्य

 क्षेत्र  अथवा  मंच  बन  गए

 वर्तमान  विधेयक  अपने  सीमित  उद्देश्य  के साथ  काफी  प्रभावी  हो  सकता  किन्तु  मैं  अपनी  इस
 मांग  को  दोहराता  हूं  कि  पूरे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  विस्तृत  समीक्षा  की  जानी

 चाहिये  जो  तीस  वर्ष  पुराना  हो  चुका  है  ताकि  इसकी  सभी  थ्वामियों  एवं  कमजोरियों  को  दूर  किया  जा
 सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अन  रोध  करता  नी  विश्वविद्यालय

 के  शिक्षकों  की  मांगों  पर  ध्यान  दें  ।

 भ्रो  सोमनाथ  रथ  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  को  अपने  कार्य-क्षेत्र  का  विस्तार  करना  चाहिए  तथा  विश्वविद्याजयों  में

 इतिहास  को  प्रोत्साहन  देने  एवं  विभिनन  क्षेत्रों  में  ज्ञानाजंन  के  लिए  सहायता  देनी  इस  सम्बन्ध

 में  मेरा  यह  सुक्षाव  है  कि  चूंकि  कवि  सम्नाट  उपेन्द्र  सम्पूर्ण  उड़ीसा  में  सुविख्यात  हैं  और  यह  सुझाव
 बिया  गया  है  कि  कवि  समआ्लाट  उपेन्द्र  भंजा  की  विभिन्‍न  भाषाओं  में  अप्रकाशित  रचनाओं  का  अनुवाद
 करने  के  लिए  तथा  उतकी  रचनाओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसंघान.कार्य  करने  के  लिए  बरहामपुर
 विद्यालय  में  एक  पीठ  स्थापित  की  जानी  इसलिए  इस  कार्य  को  अविलम्ब  किया  जाना  चाहिये  ।

 उनकी  लिखित  रचनाओं  एवं  अशकाशित  पुस्तकों  को  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशित  भी  किया  जानता

 यदि  ऐसा  कर  दिया  जाता  तो  वे  एक  प्रकृति  के  कवि  के  रूप  में  सम्मानित्॒  किये  जाने

 लगेंगे  जेसाकि  हम  वर्ड  सवर्थ  को  रचनाओं  को  लेकर  उन्हें  सम्मानित  करते

 मेरा  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  महिला  अध्ययन  केन्द्र  को  महिलाओों  के  विकास  के  बारे  में

 अध्ययन  जारी  रखने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  उड़ीसा  के

 बरहामपुर  विश्वविद्यालय  ने  वहां  पर  एक  महिला  अध्ययन  केन्द्र  स्थावित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 भेजा  इस  संबंध  में  भी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  शीघ्र  निणंय  लेना

 विश्व  भारती  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नाम  पर  एकीकरण  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  का

 प्रस्ताव  एक  स्वागत  योग्य  कदम  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसे  एकीकरण  केन्द्र  सभी  राज्यों  में  स्थापित

 किये  जाते  चाहिए  तथा  विशिष्ट  विश्वविद्यालयों  के  साथ  इन्हें  सम्ग्ड्ध  किया  जाना
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 विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  इन  अध्ययन  केन्द्रों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आगे  आना

 स्थापित  की  गाने  वाली  प्रस्तावित  नई  शिक्षा  नीति  को  पर्यावरण-संबंधी  जागरूकता  के

 प्रसार  की  पद्धति  को  प्रतिबि  म्त्रित  करना  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  सही  ही  पर्यावरण

 की  महत्ता  पर  जोर  दिया  है  ।  इसलिए  पर्यावरण  सम्बन्धी  अध्ययन  को  विभिन्‍न  विश्व  विद्यालयों  में  शुरू
 किया  जाना  चाहिये  तया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  यह  देखने  के  लिए  आगे  आना  बाहिये  कि

 इन  अध्ययनों  का  संचालन  सभी  विश्वविद्यालयों  में  किया  जा  रहा

 नई  शिक्षा  नीति  एक  स्बागत  योग्य  कदम  है  क्योंकि  इसने  विद्यमान  प्रणाली  की  कमजो  रियों  का

 पता  लगाया  है  तथा  एक  निर्मित  नीति  को  सूत्रबद्ध  किया  है  !  यह  ठीक  ही  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  नीति

 देश  को  सदी  में  ले  जाने  के  लिए  शिक्षा  को  एक  कारगर  हथियार  बनायेगी  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  मामले  की  पूरी
 जांच  करनी  चाहिये  तथा  इस  बारे  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  के  कुल१तियों  के  साथ  चर्चा  करनो

 चाहिये  एवं  उसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करने  मेरा  विचार  है  कि  खुला
 विश्वविद्यालय  देश  के  सभी  राज्यों  में  खोले  जाएं  ताकि  खुला  विश्वविद्यालय  प्रणाली  को  अधिक  भ्याप+क

 तथा  अधिक  का  रगर  बनाया  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 कहे
 मुल्लापल्ली  रामचखन  :  जबकि  मैं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 अधिनियम  में  संशोधनों  का  समर्थन  करता  मैं  ने  के  अधिनियम  के  उद्देश्य  का  उल्लेख  किये  बिता

 नहीं  रह  सकता  ।  जैसाकि  सर्व  विदित  यह  सम्बन्ध में, एक  के  राधाकृष्णन  आयोग  द्वारा  को  गई
 रिशों  के  फलस्व  छूप  अरितित्व  में  आया  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  के  कार्यों  को  देखने  के

 शेषतया  केन्द्रीय  अनुदानों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  एक  स्वायत्त  केन्द्रीय  निकाय  के  बारे  में  सोचा

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प्रमुख  लक्ष्य  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  संवर्धन  एवं  समन्‍्यय  तथा
 विश्वविद्यालयों  में  परीक्षा  और  अनुसंधान  के  स्तरों  को  बनाये  रखना

 भ०  प०

 सोमनाथ  रय  पीठातीन  हुए  )

 लक्ष्यों  को  पूरा  करने  का  दायित्व  आयोग  को  सौंपा  गया  है  जिसका  प्रधान  अध्यक्ष  होता
 वर्तमान  संशोधन  में  केवल  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष  की  सेवावधि  को  बढ़ाने  पर  विचार  किया  गया

 इस सम्बस्ध में मेरा यह मुझाव 2 कि केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवावधि बढ़ाना ही आवश्यक नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्पूर्ण ढांचे परिब्तंन किया जाना चाहिये ।



 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विधेयक  17  19  8  5
 ——  ८८  का  जानना म  तो

 मुल्लापललोी  रामचन्व्रन

 यदि  हम  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विगत  कायं-निष्पादन  पर  दुष्टिपात  करे  तो

 कोई  भी  कह  सकता  है  कि  हम  आयोग  की  उपलब्धि  पर  गे  नहीं  कर  सकते  ।  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  में  बाह्य  परिवर्तन  कर  देने  से  ही  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि
 विद्यालय  अनुदान  आयोग के  ढांचे  में  तथा  कार्यात्मक  क्रिया-कलापों  में  सम्पूर्ण  परिवर्तन  किया  जाये  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  अध्यक्ष  तथा  उपाध्यक्ष  की  नियक्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  मेरा
 बिनम्र  सुझाव  है  कि  बहुश्रुत  विद्वानों  को  जो  पक्षपात  रहित  दृष्टिकोण  तथा  प्रगतिशील  विचारो  के
 कारण  विख्यात  आयोग  में  नियुक्ति  किया  इसके  आयोग  के  अध्यक्ष  तथा  उप/ध्यक्ष

 और  सदस्यों  को  नई  शताब्दी  की  आवश्यकताओं  एवं  आकांक्षाओं  के  अनुरूप  कार्य  करना  चाहिये
 जिसकी  ओर  हुमा  रा  देश  अग्रसर  हे  ।

 आयोग  के  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  पश्चिम  और  सभी

 जगह  लोगों  के  मन  में  एक  गलत  धारणा  घर  कर  गई  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  क्षायोग  इन  क्षेत्रों  के

 लोगों  की  आवश्यकताओं  ओर  मांगों  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  इसलिए  मेरा  विनञ्र  सुझाव  है  कि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्य-निष्पादन  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाये  तथा  पूरब
 और  पश्चिम  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्पापित  किये  जाएं  ।

 मैं  विश्व  विद्यालय  अनुदान  आयोग  की  विगत  में  की  गई  महान  सेवाओं  को  प्रशंसा  एवं

 सराहना  भी  करता  हूं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विश्वविद्यालयों  अनुदान  आयोग  ने  लगभग  97

 विश्वविद्यालयों  और  3524  महाविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  राशि  वितरित

 किये  जाने  का  लक्ष्य  यह  रखा  गया  था  कि  महाविद्यालयों  की  मूलभूत  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया

 जाये  तथा  शिक्षा  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  अनेक  कायेंक्रम  क्रियान्वित  किये  इसका  लक्ष्य

 अध्यापन  और  परीक्षा  तथा  अनुसंधान-कार्यों  करने के  गुणवत्ता  तथा  उसका  स्तर  भी  बढ़ाना  था  ।

 इस  विषय  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  पश्चात्‌  यह  पता  चलता  है  कि  विश्वविद्यालय

 दान  आयोग  द्वारा  बहुत-कुछ  किया  जाना  अपेक्षित  जेंसाकि  इसके  नाम  से  ही  विदित  होता
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्य  को  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान-राशि  देने

 तक  सीमित  कर  दिया  गया  इसे  इस  देश  में  शैक्षिक  उन्नति  को  विकसित  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय

 धुरी  के  रूप  में  कार्य  करना  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  हमारे  देश  में  सामाजिक  परिवर्तन

 लाने  के  लिए  शिक्षा  सबसे  शक्तिश।ली  हथियार  है  ।  इस  यदि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कोई  परिवर्तन

 लाया  जाता  तो  इससे  समाज  पर  एक  दूरगामी  प्रभाव  मन्त्री  महोदय  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  जिसने  अपनी  छवि  बिगाड़  ली  नवीनता  प्रदान  करने  के  लिए  एक  नया  विधान

 बनाना  चाहिए  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मै ंएक  बार  अनु रोध  करता  हूं  कि  बिश्वविद्यालय

 दान  आयोग  की  बिगड़ी  हुई  छवि  को  फिर  से  नवीनता  प्रदान  करने

 के लिए तत्काल कुछ उपाय किये जाने 308
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 श्री  सुरेश  कुरूप  :  सभापति  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  मुझे

 कुछ  अधिक  नहीं  कहना  सभापति  के  कार्यकाल  को  बढ़ाये  जाने  के  में  ही  मैं  इस  विधेयक  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  सभापति  के  कार्यकाल  को  दो  बार  बढ़ाया  जा  चुका  है  ।  मुझे  इस  पर

 कड़ी  आपत्ति  सभापति  के  कार्यकाल  को  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  जैसे  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  का  सभापति  की  नियुक्ति  एक  अवधि  के  लिए  ही  की  जाती  है  ऐसा  ही  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  लिए  भी  होना  चाहिए  ।  मेरा  यही  मत  है  ।

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  सभा  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  पर  चर्चा  की

 जा  सकती  है  ।  मुझे  इस  बारे  में  कुछ  कहना  विश्वविद्यालय  अनुदान  भायोग  का  मुख्य  जैसा

 कि  हसके  नाम  से  स्पष्ट  है  -  देश  के  विश्वविद्यालयों  फे  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  करना

 शआाबंटित  निधियों  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विभिन्‍न  राज्यों  में  विश्वविद्यालयों  पर

 नियन्त्रण  रखने  का  प्रगत्न  कर  रहा  वह  यह  शर्त  रखता  है  कि  यदि  आपको  धनराशि  चाहिए  तो

 हमारी  शर्तों  को मानना  केरल  में  एक  नया  गांधी  जी  विश्वविद्यालय  छुला  इस

 विद्यालय  से  को  कालेज  सम्बद्ध  हैं  परन्तु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  मुख्य  शर्त  यह  है  कि  यदि

 इस  देश  में  किसी  विश्वविद्यालय  को  निधियां  चाहिएं  तो  उन्हें  आयोग  की  शर्तों  का  प[लन  करना  होगा  ।

 केरल  विधान  सभा  द्वारा  गांधी  जी  विश्वविद्यालय  अधिनियम  पारित  कर  दिया  गप्रा  है  तथा

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  कह  रहा  है  कि  अधिनियम  के  कुछ  उपबन्ध  उन्हें  बिल्कुल  ही  स्वीकार्य  नहीं

 हैं  ।  इसीलिए  उसने  अभी  तक  भी  विश्वविद्यालय  वो  मान्यता  नहीं  दी  वहू  कह  रहा  है  कि  कोई

 निर्वाचित  निकाय  नहीं  होना  वह  कहते  हैं  कि  यदि  कोई  निर्वाचित  सीनेट  या  निर्वाचित

 सिडीकेट  होगा  तो  हन  निधियां  प्रदान  नहीं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  बहू  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे
 शिक्षा  मन्त्री  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  यह  शक्षितयां  किसने

 प्रदान  को  हैं  ।

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  राज्य  विधानमंडलों  से  अपनी  शर्तें  मनवा  सकता  है  ?

 क्या  वह  इसकी  आशा  कर  सकता  है  ?  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  अधिकारियों  को  अचानक

 यह  पता  चला  है  कि  हमारे  कैम्पस  तथा  विश्वविद्यालयों  में  सारी  बुराइयों  का  कारण  है  वहां  कायरत

 निर्बाचित  निकाय  इसलिए  उन्हें  हटाया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  आपके  द्वारा  मेरा  शिक्षा  मन्त्री  से  यह

 अनुरोध  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुद।न  आयोग  का  रवेया  बदलना  चाहिए  तथा  गांधी  जी  विश्वविद्यालय

 को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्रदान  की  जानी  हम  चाहते  हैं

 कि  विश्वविद्यालयों  में  लोकतांत्रिक  रूप  से  नि  चित  तिकाय  होने  चाहिएं  ।

 दूसरी  बात  मैं  अध्यापकों  तथा  छात्रों  के  लोकतांत्रिक  रूप  से  किये  जा  रहे  आन्दोलन  क॑  प्रति

 विश्वविद्यालय  अनुशन  आयोग  के  रवंये  के  बारे  में  कुछ  कहना  बिश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 के  अधिकारी  इस  आन्दोलन  के  खिलाफ  आप  जानते  ही  हैं  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  पुनरीक्षा
 समिति  की  रिपोर्ड  पूर्णतया  कंम्पस  में  छात्रों  व  अध्यापकों  के  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  क्या  भापको

 मालूम  है  कि  उन्होंने  क्या  सिफारिश  की  यदि  १तई  अध्यापक  किसी  पत्रिका  में  लेख  लिखना  बाहू

 तो  उसे  विभागाध्यक्ष  अथवा  सम्बद्ध  अधिकारियों  की  इजाजत  लेनी  अन्यथा  बह  पत्रिका  में  सेख
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 नहीं लिख  सकता  ।  इस  प्रकार  हमारे  विश्वविद्यालयों  का  शिखरतम  निकाय  ऐसे  उपबन्ध  लगाकर

 शैक्ष णिक  जगत  की  आवश्यकता  पूरा  कर  रहा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  पुलिस  आयोग

 रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने  का  आग्रह  कर  रहा  है  वह  भी  रिपोर्ट  के  उस  भाग  की  जिसमें  पुलित्त  और  छात्रों

 की  चर्चा  सात  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  उपकलपतियों  ने  1983  में  बंठक  की  तथा  इस  पर  चर्चा

 की  ।  इसकी  व्यापक  रूप  से  जांच  करने  के  लिए  उन्होंने  तीन  सदस्यों  की  एक  उप  समिति  नियुक्त की  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अपने  विचार  सबको  बता  दिए  वह  कह  रहा  है  कि  ओद्योगिक

 सुरक्षा  बल  की  तरह  एक  विश्वविद्यालय  सुरक्षा  बल  होना  मुझे  नहीं  मालूम  कि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अधिकारी  कंम्पस  में  पुलिस
 बल  नियुक्त  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ।  यह  बन्न  केवल  छात्र  आन्दोलन  से  निपटने  के  लिए

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  )  :  यह  उपद्रवी  छात्रों  से निपटने  के  लिए

 क्री  सरेश  करूप  :  मैं  केवल  दो  या  तीन  भिनट  और  लगा  ।  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यापफों

 की  वर्तमान  हडताल  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मनमानी  किए  जाने  के  कारण  ही  हुई  है

 यह  समझोौोदा  1983  में  हुआ  था  जिसमें  कक्षोन्नति  की  स्कीम  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के

 छात्रों  ने  109  दिन  तक  हड़ताल  की  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  यह  अर्थ  निकाला  है  कि

 पह  समझप्नौता  केवल  छडी  योजनावधि  क॑  लिए  ही  जब  अगली  योजनावधि  शुरू  होगी  तो

 कक्षोन्‍्नति  की  इस  स्कीम  को  लागू  नहीं  क्रिया  इसीलिए  यह  हड़ताल  जारी  वह  कुछ  भी

 नहों  कर  रही  इसलिए  हृड़ताल  चल  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  इसमें

 हस्तक्षेप  करेंगे  अथवा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  कालेज  पिछले  डेढ़  हफ्ते  से  बन्द

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  रवेये  के  कारण  ही  हड़ताल  दुई  है  ।

 मैं  अपने  सहयोगी  श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  से  पूणंतया  सहमत  हूं  ।  उन्होंने  यह  म'ग  की  है  कि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग क  क्षेत्रीय  कन्द्र  शुरू  किए  इसे  भारत  के  दक्षिणी  भाग  पूर्वी  भाग

 छथा  पश्चिमी  भाग  में  शुरू  किया  जाना  काफी  पहले  से  यह  मांग  चली  आ  रही

 विद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  अपने  माननीय

 मित्र  श्री  सुरेश  कुरूप  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  जब  छात्र  छुरे  आदि  लेकर  परोक्षा  देने  आएं  तो  सरकार

 तथा  विश्वविद्यालय  के  अधिका री  क्या  करें  ।

 श्री  सुरेश  करूप  ।  क्‍या  मैं  इसके  लिए  जिम्मेदार  हूं  ।

 श्रो  पो०  जै०  कुरियन  :  जी  आप  कंम्पस  में  गड़बड़ी  के  लिए  आंशिक  रूप  से  जिम्मेदार

 कैम्पस  में  गड़बड़ी  मत  आप  छात्र  नेता

 थ्रो  सुरेश  ककूप  :  कया  पुलिस  कांयंवाहिपों  का  हम  समथथंन
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 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  जी  मैं  पुलिस  कार्यवाही  का  समर्थन  करने  के  लिए  नहीं  कह
 रहा  हूं  परन्तु  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  आप  छात्र  नेता  हैं  आपको  निश्चित  रूप  से  '**  ***

 सम्ापति  महोदय  :  कृपया  पीठास्तीन  अधिकारी  को  सम्बोधित

 पी०  जे०  क्रियन  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  मंत्री

 महोदय  एक  व्यापक  विधेणक  लाएंगे  क्योंकि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  बनने  के  बाद  काफी

 परिवर्तन  हो  चुके  विश्वविद्यालयों  तथा  कालिजों  की  संख्या  काफी  बढ़  चुकी  है  तथा  समस्याएं  भी

 बढ़ती  जा  रही  इसलिए  अब  समय  आ  गया  है  कि  इस  पूरी  समस्या  पर  दोबारा  विचार  किया
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  विश्वविद्यालयों  अथवा  कालेजों  पर  कोई  नियंत्रण

 नहीं  है  |  श्री  सुरेश  कुरूप  कह  रहे  थे  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उनपर  नियंत्रण  कर  रहा

 परन्तु  सच्चाई  क्‍या  है  ?  ऐसा  कोई  नियंत्रण  नहीं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  शैक्षणिक

 मामलों  तथा  प्रवेश  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  न  ही  उनका  नियंत्रण  *'

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  नियंत्रण  होना  चाहिए  ?

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  नहीं  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का

 नियंत्रण  होना  प्रशासनीय  अथवा  शैक्षणिक  मामलों  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का

 माममात  का  नियंत्रण  यदि  कोई  राज्य  सरकार  नए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करना  चाहे  तब

 भी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  विश्वविद्यालय  बनने  के  बाद  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  को  अनुदान  जारी  करना  पड़ता  परन्तु  राज्य  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  की  सहमति  के  बिना  विश्वविद्यालय  स्थापित  कर  सकती  आज  यह  स्थिति  मैं  केबल

 यही  सझ्नाव  दंगा  कि  यह  जो  नई  समस्याएं  उठी  हैं  उनके  परिप्रेक्ष्य  में  पूरे  मामले  की  जांच  की  जानी

 चाहिए  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वतंमान  कार्यकरण  के  संबंध  में  यह  शिकायत  है  कि  कालेजों

 तथा  विश्वविद्यालयों  को  अन॒दान  स्वीकृत  करने  में  काफी  विलम्ब  हो  रहा  हो  सकता  है  ऐसा

 करंचारियों  की  कमी  या  अन्य  समस्याओं  के  कारण  हो  या  कालेज  समय  पर  सारी  ओपचारिकताएं

 पूरी  नहीं  करते  हों  चाहे  जो  भी  आज  भी  कई  कालेजों  को  छठी  योजना  में  मिलने  वाली  सहायता

 नहीं  मिल  पाई  हे  ।

 अभी  कुछ  दिन  पूर्य  राज्य  सभा  में  दिये  गये  एक  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  देश  5,246

 कालेजों  में  से  छठी  योजना  के  दौरान  केबल  3,524  कालेजों  को  सहायता  मिली  है  तथा  हन्हें  भी  पूरी

 सहायता  नहीं  मिली  है  केवल  आंशिक  सहायता  ही  मिली  बाकी  के  कालेज  तथा  बाको  के  अनुदान
 का  क्‍या  हुआ  ?  इसका  यह  मतलब  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  की  जांच  को

 जानी  चाहिए  तथा  अनुदान  तथा  सहायता  को  शीघ्रता  से  दिए  जाने  के  लिए  कुछ  किया  जाना

 प्रबंध  की  आधुनिक  तकनीक  अपनाई  जानी  अधिक  संख्या  में  आवेदन  लग्बित  नहीं  पढ़े  रहने

 एक  दूसरी  गहत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  देश

 भनुदान  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई

 4५9  चने  हुक है  लक  कै  बे
 ।
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 चाहें  मान्यता  प्रदान  करें  या  नहीं  परन्तु  इन  को  सहायता  क्‍यों  नहीं  दी  जा  रही  है  ?

 मेरे  माननीय  मिश्र  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  कहा  है  कि  केरल  विधानसभा  में  कानून  बनाये  जाने  के  बाद

 गांधीजी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई  ।  गांधीजी  के  नाम  के  एकमात्र  विश्वविद्यालय  को  मान्यता

 तथा  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  क्या  यह  है रानी  की  बात  नहीं  यदि  विश्वविद्यालयों

 को  मान्यता  नहीं  दी  जाती  है  तो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  स्थापित

 ही  न  किया  जाए  ।  परन्तु  स्थापना  के  बाद  भी  यद्वि  आप  सहायता  नहों  देते  हैं  तो  आप  छात्रों  को  दण्ड  दे
 ऊजे

 रहे  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अनुदान  देता  क्या  इस  पर  निगरानी  रखने  या  इसका
 क्षण  करने  के  लिए  कोई  तंत्र  है  ?  क्या  आप  यह  मालूम  कर  सकते  हैं  कि  जो  अनुदान  जिस  उद्देश्य  के

 लिये  दिया  जा  रहा  है  उसका  उसी  उद्देश्य  के  लिये  प्रयोग  हो  रहा  है  अथवा  मेरे  विचार  से  ऐसा
 कोई  तंत्र  नहीं  है  ।

 यह  अच्छा  नहीं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  एक  निगरानी  तन्‍त्र  होना
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दिल्‍ली  में  केन्द्रित

 दक्षिण  के  और  अन्य  स्थानों  के  कालेजों  के  प्रधानाचायों  और  अध्यापकों  को  अपने

 कालेजों  के  लिये  अनुदान  जारी  करवाने  के  लिये  काफी  धन  खर्च  करके  दिल्ली  तक  की  यात्रा  करनी

 होगी  ।  इसलिये  मैं  इस  मांग  से  सहमत  हुं->और  मेरा  भी  यही  अनुरोध  है  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोले  जायें--एक  दक्षिणी  क्षेत्र  एक  पूर्वी  क्षेत्र  में  ओर  एक  पश्चिमी  क्षेत्र  में  ।

 इन  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  अनुदान  जारी  करना  चाहिये  ओर  उन्हें  कालेजों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं

 के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  भी  करनी

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  और  बात  कहनी  मेरा  सुझाव  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 इन  कालेजों  का  सर्वेक्षण  जिनमें  न्यूनतम  सुविधायें  भी  नहीं  जिन  कालेजों  में  न्यूनतम  सुविधायें
 भी  नहीं  उन्हें  विशेष  सहायता  दी  जानी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  बहुत  से  कालेज  प्रामीण

 क्षेत्रों  के  य ेकालेज  उपयुक्त  मात्रा  में  अनुदान  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाते  हैं  और  इसलिये  उन्हें
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी  जा  रही  सहायता  भी  प्राप्त  नहीं  हो  अतः  आपको  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  कालेजों  ऐसे  कालेजों  को  जहां  अल्पसंख्यक  समुदाय  विद्यार्थी  अधिक  हैंतथा  ऐसे
 कालेजों  को  जहां  हरिजन  विद्यार्थी  विशेष  सहायता  देनी  चाहिये  और  आपको  उनपर  उपयुक्त
 माता  में  अनुदान  जुटामे  के  लिये  जोर  नहीं  देना  अन्यथा  आप  उच्चतर  शिक्षा  का  लाभ

 ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  नहीं  पहुंचा  सकते  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपने  भाषण  को  समाप्त  की  जिये  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  एक  ओर  मिनट  श्रीमान  ।  मेरे  पास  भौर  भी  कई  मुद्दे  किन्‍्तु  समय
 के  अभाव  के  कारण  मैं  उन  सभी  का  जिक्र  नहीं  कर  सकता  ।  किन्तु  मैं  क॑म्पस  में  व्याप्त  अत्यधिक
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 नीति  के  बारे  में  कहना  क्योंकि  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  इस  मुद्दे  को  उठाया  हमें  इस  सम्बन्ध में

 कुछ  करना
 भा  हिये  ।  विश्वविद्यालयों  में  आम  चुनाव  होते  हम  अप्रत्यक्ष  चुनाव  कराने  की  क्‍यों  नहीं

 सोच  सकते  ।  विश्वविद्यालय  आपोग  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  और  यह  देखना  चाहिये  कि

 कैम्पस  में  राजनीति  की  अधिकता  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  क्या  किया  जा  सकता  कुछ  न  कुछ
 करना  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  लोकतांत्रिक  अधिकारों  में  कमी  की  इस  मामले  को  विभिस्न

 प्रकार  से  देखा  जा  सकता  आप  अप्रत्यक्ष  चुनाव  करा  सकते  हैं  अथवा  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  मैं

 भावी  पीढ़ी  की  ओर  से  ही  यह  अनुरोध  कर  रहा  कैम्पस  में  राजनीति  की  अधिकता  इस  देश  के

 भविष्य  के  लिये  बहुत  हानिकारक  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  माननीय  मन्त्री  जी  को

 इस  बारे  में  गम्भी  रतापूर्वक  जिचार  करना  चाहिये  ओर  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  चाहिये  ।  उन्हें  एक

 व्यापक  विधान  बनाना  चाहिये  जिससे  की  इस  समस्त  कठिनाई  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 श्री  घी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  सभापति  महंँदय  जहां  तक  इस  विधेयक  के

 प्रावधानों  का  सम्बन्ध  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  किन्तु  मैं  इस  अवसर  पर  कुछ  सुझाव  देना

 इस  समय  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  जिस  प्रकार  गठित  किया  गया  उससे  बे

 प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  जिनके  लिये  इसे  गठित  किया  लोकतन्त्र  में  एक  स्वायत्त  निकाय  में

 कम  से  कम  लोकतान्त्रिक  तत्व  तो  होना  ही  मुझे  सदस्यों  की  सूची  से  पता  चला  है  कि  चेयरमैन

 और  वाइस  चेयरमैन  के  अलावा  दस  सदस्य  सरकार  द्वारा  नामित  किये  जाते  हैं  जैसा  कि  मुझे

 बताया  गया  चार  अध्यापक  होते  किन्तु  ये  अध्यापक  देश  में  लोकतांत्रिक  शिक्षक  आंदोलन  का

 प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  विश्वविद्यालयों  के  मामलों  में  अध्यापकों  को  ही  महत्व  दिया  जाना

 क्योंकि  विश्वविद्यालयों  में  अध्यापकों  का  ही  बाहुलल्‍य  इसलिये  मेरा  यह  आग्रह  है  कि  इसमें

 तंत्रिक  शिक्षक  आंदोलन  को  स्थान  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सभी  सदस्य  निर्वाध्ित

 किये  जाने  किन्तु  उनका  इस  निकाय  में  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपने  भाषण  प्तमाप्त  करें  ।

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  श्य्यर  :  मैं  भी  अनेक  माननीय  विशेषकर  दक्षिण  के  सदस्यों  की

 इस  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 के

 क्षेत्रीय  कार्यालय  होमे

 दिल्ली  में  वातानकलित  भवन  में  बैठकर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  150  विश्वविद्यालयों  और

 5,000  कालेजों  के  कार्यकरण  का  पर्यवेक्षण  नहीं  कर  पिछले  दिनों  माननीय  मंत्री  श्री  नरसिंह

 राव  ने  कहा  था  कि  दक्षिण  क्षेत्र  अधिक  अनुदान  प्राप्त  कर  रहा  अनुदान  प्राप्त  करना  बहुत

 पूर्ण  अंधिक  महत्व  इस  बात  का  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विश्थविद्वालयों  को  प्ररणा

 प्रदान  विश्वविद्यालयों  को  नेतृत्व  प्रदान  वह  ५ह  देखे  कि  विश्वविद्यालय  सुषिकसित  हीं  भौर

 शिक्षा  के  मानदण्डों  में  सुधार  हो  जिससे  कि  विशेषकर  छात्रों  को  प्रेरणा  हम  देश  में  विद्यावियों

 के  असंतोष  की  बात  कर  रहे  यह  असंतोष  क्यों  है  ?  क्‍योंकि  वर्तमान  शिक्षा  प्रणासी  उद्श्यह्ीन

 इसी  लिये  चारों  ओर  असंतोष  रहा  इसका  समाधान  पुलिस  द्वारा  नहीं  रिया  जा  सकता  ।  वह

 एक  जग  मसला  मैं  उसके  बारे  में  नहीं  कहूंगा  ।

 ।
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 काका  नमाज  कननकनकनमक  हे  कभी  लक  के  3  अत्जन-गन>रमनन

 बी०  एस०  कृष्ण  भय्यर  ]

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यों  का  सम्बन्ध  इसे  अनसंधान  कार्यों  को
 प्रोत्साहन  देना  चाहिये  और  अधिक  से  अधिक  सामग्री  प्रकाशित  करनी

 जहां  तक  कर्नाटक  का  सम्बन्ध  मैंने  एक  दिन  पहले  भी  यह  बांत  कही  थी
 कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  की  शैली  में  परिवर्तन  अवश्य  होना  गुलवर्गा
 और  गंगलौर  में  दो  विश्वविद्यालय  पांच  वर्ष  पहले  शुरू  किये  गये  थे  ।  इन  पांच  वर्षो  से कर्नाटक  सरकार

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुरोध  करती  रही  मनन्‍्त्री-गण  स्वयं  यहां  आये  हैं  ओर  वे

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  से  अनुरोध  करते  रहे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  चेयरमैन  में

 इतनी  भी  शिष्टता  नहीं  है  कि  वे  पहले  हो  से  मुलाकात  के  लिये  समय  निर्धारित  कर  उन्होंने  हमारे
 एक  शिक्षा  मन्त्री  से  मुलाकात  को  भी  रह  कर

 कर्नाटक  सरकार  अब  तक  इन  विश्वविद्यालयों  पर  16  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चुकी  किन्तु
 आज  इन्हें  कोई  अनुदान  राशि  जारी  नहीं  की  प्रो०  कुरियन  गांधी  जी  विश्वविद्यालय  दे  बारे  में  कह
 रहे  कर्नाटक  के  ये  दो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  को  पांच
 वर्ष  पूर्व  ही  पूरा  कर  चुके  उन्होंने  सरकार  को  एक  बार  संशोधन  करने  के  लिए  कहा  था  ओर  वे
 संशोधन  कर  दिये  गये  उन्होंने  इसके  लिये  कहा  ।  वे  सरकार  को  और  अधिक  संशोधन  करने
 के  लिए  कहते  रहे  यह  कोई  तरीका  नहीं

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  ये  सब  असमानतायें  क्यों  हैं  ?

 भी  बी०  एस०  कृष्ण  प्रम्पर  :  मेरा  यह  आग्रह  है  कि  शिक्षा  नीति  और  केन्द्रीय  पुनरीक्षण
 समिति  के  बारे  में  चर्चा  के  दौरान  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  को  ध्यान  में  रखकर  माननीय

 मन्त्री  जी  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  धन्यवाद  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  कर्नाटक  में  प्रावेशिक  शुल्क  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  इसकी  चर्चा  न  मैं  पहले  ही  दूसरे  सदस्य  का  नाम्न  पुकार
 चुका

 भी  कमल  चोधरो  )  :  माननीय  मन्त्री  जी  जो  यह  आरम्भिक-कार्य

 किया  उसके  लिये  मैं  उन्हे  बधाई  देता  आज  सभा  में  भाग  लेने  का  मेरा  यह  पहला  अवसर

 हालांकि  मुझे  यहां  व्यवस्थित  होने  में  उसी  प्रकार  और  दो  महीने  का  समय  लग  जाता  जैसे  कि  भारतीय

 बायुसेना  में  नये  विमान  को  चलाने  में  लग  जाता  किन्तु  मेरे  वरिष्ठ  सदस्यों  ओर  शुभचिन्तकों
 के  द्वारा  मुझे  अत्यधिक  प्रोत्साहित  किये  जाने  के  बाद  ही  ऐसा  हो  सका  है  ।

 तथापि  मैंने  इस  विषय  को  इसलिये  चुना  है  बयोंकि  मैं  डी०  ए०  वी०  होशियारपुर  की

 प्रवन्धक  समिति  का  अध्यक्ष  मैं  लगभग  तेरह्‌  संस्थाओं  का  प्रधान  हूं  ।
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 a  गन  —  ०->-ककममक  eee ओ  नाना  ee

 मेरे  अधीन  लगभग  दस  हजार  शिक्षक  और  गैर  शिक्षक  कर्मचारी  जो  कि  स्वयं  में
 एक  छोटा  सा  विश्वविधालय  है  ।

 मैं  हाल  ही  में  होशियारपुर  से  आया  पिछले  से  पिछले  सप्ताह  हमने  पंजाब  विश्वविद्यालय

 युवा  समारोह  आयोजित  किया  था  ।  मेरा  माननीय  प्रो०  प्रो०  माननीय  मंत्री
 जी  अथवा  किसी  भी  अन्य  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  संस्था  को  पिछले  20  वर्ष  स ेअधिक

 समय  से  हमारे  यहां  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  इस  संस्थान  में  सेना  जैसा  अनुशासन  मेरे  पिताजी

 1962  से  इस  संस्था  के  प्रधान  ये  ।

 मैंने  दस  मिनट  के  लिये  एक  भाषण  तैयार  किया  दुर्भाग्यवश  घंटी  बजने  की  आवाज  सुनने

 के  बाद  मैंने  स्वयं  ही  बोलने  का  निर्णय  किया  ''
 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  उनका  प्रथम  भाषण  है|  हमें  उनके  भाषण  भें  व्यवधान  नहीं  डालना

 श्री  कमल  चोधरी  :  इन  हड़तालों  को  और  उन  सभी  समस्याओं  जिनके  बारे  में  हम  बार

 कर  रहे  मुख्यतः  इसलिये  प्रोत्साहन  मिलता  है  क्‍योंकि  हम  विद्याधियों  को  राजनीति  में  शामिल

 करना  चाहते  हम  उनका  लाभ  उठाना  चाहते  हालांकि  मेरे  पिताजी  पिछले  प्रास  वर्षों  तक

 राजनीति  में  किन्तु  उन्होंने  कभी  भी  अपनी  छवि  अथवा  उसे  उभारने  के  लिये  इन  विद्यार्थियों

 का  उपयोग  नहीं  प्रो०  कुरियन  और  प्रो०  पराशर  हड़तालों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  मैं

 आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि  जब  तक  हम  विद्यार्थियों  को  प्रोत्साहित  न  ये  हुड़तालें  कभी  नहीं  हो

 सकतीं  ।

 मैं  केवल  एक  और  बात  कहना  चाहता  आंकड़ों  के  अनुसार  95  प्रतिशत  जनता  एक

 प्राथमिक  विद्यालय  के  एक  मील  के  दायरे  में  ह ैऔर  80  प्रतिशत  जनता  एक  माध्यमिक  स्कूल  के  तीन

 किलोमीटर  के  दायरे  में  इस  प्रकार  यह  एक  अत्यन्त  दुखद  एवं  शर्मेनाक  स्थिति  है  कि  हमारे  यहां

 अशिक्षित  जनता  की  प्रतिशतता  बहुत  अधिक  जब  तक  हम  समस्त  समुदाय  को  प्राथमिक  और

 माध्यमिक  विद्यालय  स्तर  को  शिक्षा  न  दे  हम  विश्व  को  यह  आश्वासन  नहीं  दे  सकते  कि  हम  सभी

 को  समान  अवसर  प्रदान  कर  रहे  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  मेरा  यह  सुझाव  है  कि

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  लिये  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  वह  प्राथमिक/माध्यमिक  शिक्षण

 अनुदान  आयोग  की  स्थापना  करे  और  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  को  विश्वविद्यालय  अनु«न
 भायोग  के  विचार  क्षेत्र  के  अन्तगंत  लाया  नागरिक  को  बाल्यावस्था  से  शिक्षा  देकर  ही  हम  एक

 अच्छे  राष्ट्र  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  ।

 शोसती  गीता  मलर्जो  :  यदि  हमारी  युवा  और  आकर्षक  शिक्षा  मन्त्री  भहोदया
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  अपेक्ष।कृत  युण  वर्ग  को  शामिल  करने  को  तरजीह्‌  देती  तो  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  स्वाभाविक  है  कि  मैं  उनका  समथल  किस्तु  इस  सम्भस्ध  में  मैं  अडदी से
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  दो  मुद्दे  मैं  विश्वविद्यालय
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 इक  os

 [  श्रीमती  गीता  मखर्जो  ]

 दान  आयोग  के  कार्यंकरण  के  बारे  में  विस्तार  से  बताना  नहीं  चाहती  वरन्‌  मैं  सरकार  के  रवैये  के  बारे

 में  बताना  चाहती  आफ  एजुकेशन  नामक  पुस्तक  के  पृष्ठ  60  पर  ऐसा  निर्देश  दिया  गया  है
 मानो  केन्द्रीय  योजना  निकाय  की  असफलताएं  एवं  कमियां  यही  हैं  कि  मैं  उन  शब्दों  को  उद्धत  करती

 हूँ--क्योंकि  आयोजना  के  लिये  वस्तुतः  हल  करने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  सभी

 समस्याओं  की  जड़  यही  बात  प्रतीत  होती  इस  पुस्तक  में  यही  मत  व्यक्त  किया  गया  है  ओर  सरकार

 की  भी  यही  राय  मेरा  झगड़ा  यही  है  क्योंकि  मेरे  खप्राल  से  स्थिति  ऐसी  नहीं  इसके  अतिरिक्त

 सरकारिया  आयोग  राज्य-केन्द्र  सम्बन्धों  के  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  पुननिर्धारण  का  प्रयास  कर  रहा

 शिक्षा  भी  उसी  में  शामिल  है  ओर  उस  स्थिति  में  एक  दिन  मन्त्री  महोदया  ने  राज्य  सभा  में  एक  प्रश्न  का

 उत्तर  देते  हुए  इन  विश्वविद्यालयों  के  केन्द्रीकरण  के  बारे  में  कुछ  कहा  और  यह  स्वाभाविक  ही  है
 ओर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  इसके  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  इस्तेमाल  भी  किया  जा

 सक्षता  मन्‍्त्री  महोदया  से  मेगा  अनुरोध  है  कि  ऐस्वी  जल्दबाजी  न  करें  जिससे  इस  प्तमय  राज्य

 विधान  मंडलों  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  है  ।  हालांकि  मूल  पाद्यक्रम  के  प्रश्न  पर  निश्चित  रूप  से

 बातचीत  की  जा  सकती  है  किन्तु  राज्य  विधान  मंडलों  पर  किसी  उच्चतर  निकाय  को  आरोपित  करने

 के  बारे  में  स्वीकृति  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 एक  अन्य  मुद्दा  शिक्षकों  के  प्रतिनिधित्व  का  प्रश्न  भी  मैं  इस  मामले  में  प्रो०  पराशर  को  पूरा
 समर्थन  देती  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहती  हूं  कि  इस  समय  शिक्षकों  का  एक  मात्र  संगठन  आल  इंडिया

 यमिवर्सिटी  एण्ड  कालिज  टीचर्स  आरगनाइजेशन  चूंकि  वह  ऐसा  संगठन  जिसमें  सभी  राजनैतिक

 दल  काम  कर  र  है  इसलिए  मैं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  उनके  प्रतिनिधित्व  के  बारे  में

 विचार  करने  के  लिए  मन्त्री  महोदया  से  भाग्रहू  अनुरोध  करती  हूं  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालयों  की  हड़ताल  का  निपटारा  किया

 मैं  मन्‍्त्री  महोदया  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  प्रभावशाली  ढंग  से  हस्तक्षेप  करें  क्योंकि  यह

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दिये  गये  वचन  को  सम्मान  देना  और  उसका  पालन  करना  है  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  हक्तावत  (  :.  माननीय  सभापति  मैं  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  1985  का  समर्थन  करती  हूं  ।  इसमें  जो  संशोधन  किये  जाने

 हेतु  यह  बिल  प्रस्तुत  हुआ  उनके  सम्बन्ध  मैं  कुछ  थोड़े-से  प्वाइंट्स  पर  ही  अपमे  विचार  प्रकट

 करूंगी  ।  चूंकि  आपने  बहुत  कम  समग्र  दिया  इसलिए  सबसे  पहले  तो  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि

 स्वश्नचता  के  जब  हमारे  देश  1956  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  स्थापना  उसके

 पौछे  देश  में  बिश्वविद्यालयीन  शिक्षा  का  बिस्तार  करना  ही  एकमात्र  उद्देश्य  यदि  खंख्या  की  दुष्टि

 से  वेशा  जाये  तो  निस्संदेह  शिक्षा  का  हमारे  यहां  अवश्य  विस्तार  हुआ  भ्राज  देश  में  140

 बलशिटोज  मोर  5000  कालेजेज  हैं  परन्तु  इस  सबके  बावजूद  यू०  जी०  सी०  केवल-मात्र  अनुदान  देने

 थाली  संस्था  ही  बनकर  रह  गई  इसलिए  में  आपसे  निवेदन  करना  चाहूतो  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में
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 “  3.  जा आर्ट

 भविष्य में  उचित  ढंग  से  कोई  बिल  लाया  जाये  जिसमें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  कार्यों का
 पुनराक्लोकन  हो  ओर  इसमें  सुधार  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  दिया  जाये  ।  आज  आवश्यकता  इस  बाते
 की  है  कि  शिक्षा  के  विस्तार  को  देखते  यू०  जी०  सी०  को  और  ज्यादा  सशक्त  बनाया  ज।ये  ।  इसको
 मीटिग्स  महीने  में  एक  बार  होती  है  और  चेयरमैन  और  वाइ-चेयरमेन  के  अतिरिक्त  जितने
 सदस्य  वे  एक  तरह  से  अवेतनिक  ही  हैं  और  उप्त  मीटिंग  में  इतना  लम्धा-चौड़ा  एजेंडा  होता  है  कि
 मेन  प्वाइंट्स  डिस्कशन  से  रह  जाते  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यू०  जी०  प्ती०  में  कुछ  विशेष  प्रकार  के  सेल  बनाने  की
 श्यकता  वे  सैल  इस  प्रकार  के  होने  जो  यह  स्टडी  अध्ययन  करें  कि  हमारा  एजूकेशन

 क्यू  पेटने  कया  किस  प्रकार  से  हमारी  शिक्षा  में  सुधार  हो  सकता  है  तथा  टीचस  की  कया

 श्यकताए  हैं  ।

 सभापति  एक  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यू०  जी०  सी०  में  जिस  प्रकार  से  आप

 शास्त्रियों  का  नामिनेशन  करते  उसी  प्रकार  से  मान्यवर  टीचर्स  आर्गेनाइजेशन  के  व्यक्तियों  का  भी

 नाभिनेशन  होना  ताकि  वे  अपने  हितों  को  रक्षा  कर

 आज  हमारा  उद्देश्य  है  कि  देश  में  नेशनल  इंटिग्रेशन  हमारा  यू०  जी०  सी०

 इस  यूनिवर्सल  एजूकेशन  की  आवश्यकता  के  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं  कर  था  रहा  इसलिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  इसमें  एक  सेल  ऐसा  जो  कि  रिसर्च  एवं  सर्वे  का  काम  करे  और  यह  देखे  कि  किस  प्रकार  के

 प्रोफेशन्स  के  लिए  किस  प्रकार  के  विद्यार्थियों  की  आवश्यकता  और  जिस  प्रकार  के  विधार्थियों की
 आज  आवश्यकता  जैसे  मेडिकल  और  इंजीनियरिंग  के  क्षेत्र  की  बात  उसी  प्रकार  से  विद्याधियों

 को  शिक्षा  देने  की  प्लानिंग  बनानी  चाहिए  ।

 सभापति  अभी  तो  मैंने  बोलना  शुरू  किया  है  |  कुछ  सुझाव  देकर  अपना  €थाम

 ग्रहण  करूंगी  ।
 हु

 सभापति  मेरा  एक  निवेदन  यहू  है  कि  भाज  हमारे  देश  में  हम  देखते  हैं  कि  यूनिवर्सिटी ज
 में  बहुत  अनरेस्ट  इसका  मुख्य  कारण  केवल  मात्र  यह  है  कि  विद्यार्थियों  में  भविष्य  के  प्रति

 तता  का  अभाव  उनके  दिमाग  में  यह  आशंका  है  कि  हम  पढ़-लिखकर  क्या  इसलिए  मैं

 समझती  हूं  कि  यदि  आपका  ये  सेल  काम  करने  लग  तो  हम  विद्यार्थियों  के  दिमाम  की  इस

 अनिश्चितता  की  स्थिति  को  समाप्त  कर  सकेंगे  और  विद्यार्थियों  में  जो  दिशा-हीनता  की  प्रवृत्ति  पाई

 जाती  है  उसके  लिये  विशेष  प्रावधान  करने  की  जरूरत

 मेरा  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  कई  स्था  नों  पर  आज  हमारी  यूनित्रसिटीज  राजनीति

 का  अखाड़ा  बनती  जः  रही  हैं  भोर  कई  यूनिवर्सिटीज  तो  शिक्षा  की  दुकानें  हो  गई  उनमें  कैपीटेशम

 फीस  ली  जाती  इस  स्थिति  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  1  दूरगांवों  में  बंठे  हुए  लोगों  में  शिक्षा

 प्रसार  इसके  लिए  आप  जो  इंदिरा  गांधी  यूनिवर्सिटी  बिल  लाये  उसका  मैं  स्वागत  करती

 साथ  ही  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  यदिं  आप  दूर  गांवों  में  बेठे  हुए  भ्यक्तियों
 को  बाकई  शिक्षा  देना
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 हते  तो  आपको  दूर-संचार  की  व्यवस्था  को  सशक्त  करना  यदि  आपने  ऐसा  तो

 दूर  गांवों  में  बंठे  हुए  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  है  अन्य  था  नहीं  ।  धन्यवाद  ।

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रा  सुशीला  :  समापत्ति

 सबसे  पहले  मैं  इस  गरिमामय  सभा  के  उन  सभी  माननीय  सदस्थों  के  प्रति  आभार  प्रकट  करना  चाहती

 हूं  जिन्होंने  इस  सामान्य  से  विधेयक  पर  हुई  बहस  में  भाग  लिया  और  बहुत  अच्छे  सुझाव  उनके

 द्वारा  उठाये  गये  अनेक  मुद्दों  में  विस्तार  में  जाने  का  अभी  पर्याप्त  समय  नहीं  हे  ।  मेरा  ख्याल  है,क्रि
 जिस  दिन  भाफ  एजुकेशनਂ  पर  सभा  में  बहस  की  गई  थी  ,  उप्त  दिन  इन  सब  पर  विचार  किया

 गया  था  ।

 मैं  महसूस  करती  हूं  कि  बहुत  से  प्रश्न  हैं  और  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देती  हूं  कि

 जब  शिक्षा  नीति  जो  इस  समय  समीक्षाधीन  है  पर  विचार  किया  जायेगा  तो  इन  सभी  प्रश्नों  को
 लिया

 जायेगा  और  सम्भव  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  किया  जाना  भी

 आवश्यक  हो  ।  यहां  तक  कि  स्वयं  अधिनियम  की  पुनरीक्षा  भी  की  जा  सकती  किन्तु  मैं  इसके  बारे  में
 वचन  नहीं  दे  सकतती  ।  माननीय  सदस्यों  ने  जो  प्रबल  भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  उन  पर  शिक्षा

 ठोस  रूप  देते  समय  विचार  किया

 मैं  तीन  आधारभूत  मृहों  की  चर्चा  करना  चाहती  सबसे  पहले  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  मुख्य  कार  क्‍या  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  इसके  बारे
 में  जानते  हैं  और  मेरे  लिए  उनकी  चर्चा  करना  जरूरी  नहीं  वे  हैं--विश्वविद्यालयों  के

 स्तर  का

 निर्धारण  कर  उनका  समन्वय  एवं  अनुरक्षण  करना  ।  माननीय  सदस्य  यह  महसूस  कर  सकते  हैं  कि  विश्व -
 विद्यालय  का  स्तर  गिर  गया  कुल  मिलाकर  जनता  भी  यही  महसूस  करती  है  कि  स्तर  गिर  गया

 इसी  वजह  से  इन  सभी  बातों  पर  बहस  की  जा  रही  मेरा  र्याल  है  कि  जो  भी  सुझाव  दिये  गये

 हैं  उनसे  हमें  फायदा  होगा  ।

 अपने  उत्तरदाग्यित्वों  को  पूरा  करते  हुए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  यह  कर्तव्य  है  कि

 बह  अनुदान  प्रदान  करे  ।  यह  खैरात  देना  नहीं  वह  कोई  दान  नहीं  दे  रहा  वह  अनुदान  देकर

 अपने  कर्तव्य  निभा  रहा  है  और  उन्हीं  स्ष॑स्थानों  को  अनुदान  प्रदान  कर  रहा  है  जो  अनुदान  प्राप्त  करने

 के  योग्य  पाये  गये  हैं  और  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  उन्हें  अनदान  प्राप्त  करने  के  योग्य  बनने  से  पहले

 कुछ  निश्चित  विनियमरों  ओर  शर्तों  को  पूरा  करना  पड़ता  यह  भी  एक  शर्तं  हो  सकती  है  कि  गजेन्द्र

 गड़कर  आयोग  की  सिफारिशों  में  दिये  गये  सुझाव  के  अनुसार  उन्हें  एक  मंच  की  स्थापना  क  रनी  हो  या

 यह  भी  सम्भव  है  कि  वे  कमं  चारियों  या  भवनों  या  ऐसी  किसी  के  रूप  में  दो  करोड़  रुपये  मूल्य
 की  सुविधाओं  से  युक्त  हम  देखते  हैं  कि  इनमें  से  40  विश्वविद्यालयों  की  स्थायना  1972  से

 की  गई  है  जिनमें  से  14  विश्वविद्यालयों  फो  अभी  तक  सहायता  प्राप्त  करने  के  योग्य  घोषित  नहीं  किया

 किन्तु  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  वे  मान्यता  प्राप्त  नहीं  सच  तो  यह्ध  है  कि  उन्होंने  कुछ
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 मानकों  को  पूरा  नहीं  इन  मानदंडों  पर  खरा  उतरने  के  बाद  ही  वे  सहायता  प्राप्त  क रने  के  हकदार ं  विश्चित  गें  के  गें  गे  “  वे
 इस होने  मैं  विभिन्‍न

 दलों
 के  माननीय  सदस्यों

 से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे
 इस  मामले  के  बारे  में

 अपनी  राज्य  सरकारों  से  चर्चा  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  शर्तों  को  जल्दी  से  जल्दी

 पूरा  किया  जाये  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उससे  संतुष्ट  हो  और  तभी  यह  सम्भव  है  कि  जिस
 वित्तीय  सहायता  की  वे  अपेक्षा  कर  रहे  हैं  वह  उन्हें  दी  जायेगी  ।

 डा०  बी०  बेंकटेश  :  आपने  कर्नाटक  के  लिए  क्‍या  किया  है  ?

 श्रीमती  सुशोला  रोहतगी  :  जरा  धीरज  रखिए  ।  मैं  उसके  बारे  में  भी  बताऊंगी  ।  दूसरी  बात
 यह  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  प्रजातांत्रिक  स्वरूप  के  बारे  में  जिक्र  किया  मेरे  विचार  से
 इस  थात  में  काफी  वजन  किन्तु  जैसी  कि  अजकल  स्थिति  है  वर्तमान  विश्वविद्यालय  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था  है  कि  किसी  समय  विशेष  पर  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों  में  से  भार
 सदस्यों  तक  का  ही  चुनाव  किया  इसलिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  कम  से
 कम  चार  सेवारत  शिक्षक  हमेंशा  यदि  हमें  निर्वाचन  कराना  हो  तो  माननीय  सदस्य  की  यह
 राय  है  कि  किसी  एक  यूनियन  को  प्रतिनिधित्व  दिया  शायद  और  माननीय  सदस्य  सोच्चे  कि
 किसी  ओर  यूनियन  को  प्रतिनिधित्व  सौंपा  किन्तु  इससे  विवाद  उठ  सकता  मेरा  ख्याल  है  कि
 किसी  तरह  के  विव,द  में  पड़ना  जरूरी  नहीं  जहां  तक  शिक्षक  समुदाय  का  सम्बन्ध  वे  सदा  रहेंगे
 और  हमें  शिक्षक  माध्यम  से  हमें  शिक्षा  नीति  को  अभी  ही  नहीं  वरन्‌  शदी  के  लिये  भी  लागू
 करना  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संध  के  बारे  में  मैं  बाद  में  चर्चा  करूंगी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कैपिटेशन  फीस  का  जिक्र  किया  मेरा  ख्याल  है  कि  कैपिटेशन  फीस
 के  बारे  में  हमारी  राय  और  सरकार  की  राय  बिल्कुल  स्पष्ट  उन्होंने  जो  कुछ  कह्टना  था  वह  सब  कह
 दिया  किन्तु  अभी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कैपिटेशन  फीस  के  बारे  में  विनियमों  को  अन्तिम
 रूप  दे  रहा  यह  केवल  सदस्थों  की  जानकारी  के  लिए  ही  बताया  गया  सदस्यों  ने  कर्नाटक  के

 गुलबगं  और  मंगलौर  विश्वविद्यालयों  के  साथ-साथ  केरल  के  गांधी  विश्वविधालय  का  उल्लेख  किया

 ये  विश्वविद्यालय  उन  14  विश्वविद्यालयों  में  से  हैं  जिन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से

 यता  प्राप्त  करने  के  लिए  अभी  तक  योग्य  घोषित  नहीं  किया  गया  और  मैंने  इससे  पहले  कहा  था  कि

 उन्होंने  निर्धारित  मानकों  को  पूरा  नहीं  किया  उन्हें  इनको  पूरा  करना  होगा  और  यदि

 लय  अनुदान  आयोग  को  यह  मालूम  हंगा  कि  उन्होंने  आवश्यक  दायित्वों  को  पूरा  कर  लिया  है  तभी

 वे  सहायता  के  पात्र  इसके  अतिरिक्त  मुझे  यह  भी  मालूम  हुआ  है  कि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  उन  सभी  कालेजों  को  उपकरणों  और  संकाय  में  सुधार  के  लिए  मूल  सहायता
 प्रदान  करता  है  जिनमें  स्नातक  पाठ्यक्रमों  के  लिए  150  या  उससे  ज्यादा  छात्र  जिन  कालेजों  में

 400  से  ज्यादा  छात्र  होते  हैं  उनके  लिए  विकास  अनुदान  की  व्यवस्था  कालेज  ग्रामीण
 क्षेत्र  में  हों  या  महिलाओं  के  लिए  हों  तो  300  छात्रों  के  लिए  भी  यह  रियायत  दी  जाती  ऐसे
 अमेक  कालेज  हैं  जिन्होंने  यह  मानदंड  पूरे  नहीं  किये  हैं  ख्लास  तौर  से  भर्ती  की  शर्त  पूरी  नहीं  होती  और
 अक्षम  कालेजों  को  सामान्‍्यतया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  सहायता  नहीं  मिल  रहीं  किन्तु
 मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  भी  कह्टा  है  उस  पर  ध्यान  दिया  जाना
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 यह  महा  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  यह  बात  सही  नहीं
 है  कि  सरकार

 थों  का  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेना  चाहती  किसी  विश्वविद्यालय  के  निर॑त्रण  को  अपने  हाथ  में

 लेने  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  मेरी  राय  में  इन  बातों  पर  यहां-वहां  और  सभी  जगह  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  विचार  किया  गया  किन्तु  विश्वविद्यालयों  के  नियंत्रण  को  अपने  हाथ  में  लेने  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  बिल्कुल  भी  विचार  नहीं  किया  है  ।

 अब  मैं  विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  बताती

 विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  का  जह्दां  तक  सम्बन्ध  इसमें  अनुसंधान  कार्यों  को  बेहतर  बनाने

 और  गुणात्मक  सुधार  लाने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  मैं  उमकी  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं
 कि  कार्य  बेहतर  होना  चाहिए  और  इसमें  सुधार  की  गुंजाइश  भी  उदाहरण  के  हम  कह  सकते

 हैं  कि  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  बिश्वविद्यालय  अनुदान  विश्वविद्यालयों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में

 प्रभावी  निगरानी  और  मूल्यांकन  में  तथा  उनके  अम्य

 संधान  और  विकास  के  लिये  कार्यप्रणाली  के  विकास  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  ओर  शिक्षण  की  जांच

 कार्य  के  सम्बन्ध  में  ओर  अधिक  ठोस  भूमिका  निभा  सकता  ये  सभी  काय॑  शुरू  किये  जा  सकते  हैं
 और  मेरा  ख्याल  है  कि  प्रत्येक  भारतीय  सदस्य  इस  वात  को  महसूस  करेगा  कि  जिस  तरीके  से  हम  शिक्षण

 क्षेत्र  की  चुनौतियों  को इस  सदन  के  सामने  लाये  हैं  और  इस  पर  थर्चा  की  केवल  अत्यन्त  समपित

 एवं  निष्ठावान  सरकार  ही  वेमा  कर  सकती  है  और  इतने  निष्पक्ष  एवं  सह्री  ढंग  से  इन  तथ्यों  को  व्यक्त

 कर  सकती  इसमे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हम  स्थिति  में  सुधार  लाना  चाहते  हैं  और

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  स्वयं  ही  ऐसी  स्थितियां  पैदा  करने  का  सुझाव  दे  रहा  है  जिनके  अन्तर्गत

 विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  में  कुल  मिलाकर  सुधार  किया  जा  इनमें  से  कुछ  उपाय  सातवीं

 योजना  में  दिये  गये  कुछ  कदम  तो  उठाये  भी  जा  रहे  हैं  और  इन  नई  योजनाकों  में  से  कुछ
 नाएं  तो  कई  कालेजों  में  लागू  भी  हो  गई  मेरे  पास  इनके  आंकड़े  आप  देख  सकते  हैं  कि

 छठी  योजना  केवल  280  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  परन्तु  उस  महत्वपूर्ण  भूमिका
 को  देखते  हुए  जो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  निभा  सकता  है  ओर  उल्लै  निभानी  हमने
 सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  *70  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  यह  अलग  बात  है  कि  ये  राशि

 पर्याप्त  है  अथवा  नहीं  ।  परन्तु  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  हम  विश्वविद्यालय  अंनुदान  आयोग  को

 बहुत  महत्व  देते  हम  मानकों  को  बनाये  रखने  और  जनता  को  मानक  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध  में

 उसकी  भूमिका  को  भी  बहुत  महत्व  देते

 अब  मैं  यहां  दो  बाते  बताना  चाहती  पहली  ब।त  क्षेत्रीय  भेदभाव  अथवा  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  चार  प्रभागों  में  विभाजित  करके  अलग-अलग  केन्द्रों  की

 स्थापना  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  हसके  बारे  में  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  हैं  परन्तु  मैं  यह  नहीं

 समझ  पाती  कि  यह  मसला  सदस्यों  के  सामने  क्यों  आ  पड़ा  है  और  वे  इसके  बारे  में  इतने  चितित  क्‍यों

 मेरा  ख्याल  है  कि  एक  माननीय  सदस्य  शिक्षा  विषय  पर  पहले  की  चर्चा  में  भी  हस  प्रश्न  विशेष  का
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 उल्लेख  किया  लेकिन  मैं  फिर  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  कुछ  समय  पहले  एक  बैठक  दक्षिणी
 क्षेत्र

 के
 शिक्षा  मन्त्रियों  न ेयह  सुझाव  दिया  था  कि  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  अनुदान

 उपलब्ध  कराने  में  शीघ्रता  बरतने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की
 स्थापना  की  जानी  यदि  यह  प्रश्न  केवल  अनुदानों  की  उपलब्धता  में  शीघ्रता  बरतने  से  ही
 सम्बन्धित  है  तो  इसे  निश्चय  ही  स्वीकार  किया  जा  सकता  जहां  तक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  में
 भेदभाव  बरतने  ओर  ऐसे  ही  अन्य  आरोपों  का  सम्बन्ध  मैं  कुछ  आंकड़ों  का  उल्लेख  करना  चाहुती
 हूँ  ।  आज  जो  स्थिति  है  वह  इस  प्रकार  दक्षिणी  क्षेत्र  में  21  विश्वविद्यालयों  के लिए  35,74.55
 लाख  रुपये  का  अनुदान  दिया  गया  827  कालेजों  के  लिए  1572.56  लाख  रुपये  का  अनुद्षान  दिया
 गया  उत्तरी  क्षेत्र  28  विश्वविद्यालयों  के  लिए  3448.91  लाख  रुपये  अनुदान  के  रूप  में  दिये
 गये  और  877  कालेजों  के  1641.79  लाख  रुपये  |  पूर्वी  क्षेत्र  22  विश्वविद्यालयों  के  लिए
 2434.96  लाख  रुपये  और  821  कालेजों  के  लिए  963.22  लाख  रुपये  और  पश्चिमी  क्षेत्र  के
 26  विश्वविद्यालयों  क ेलिए  3074.73  लाख  रुपये  तथा  999  काल्लेजों  के  लिए  1369.67  लाख  रुपये

 दिये  गये  धनराधि  उपलब्ध  कराने  और  इस  प्रक्रिया  में  शीघ्रता  बरतने  के  बारे  में  मेरा

 विचार  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  इस  मामले  में  देखभाल  करनी  चाहिए  ओर  यह  उन

 सभी  बातों  की  भी  जांच  करेगा  जो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  हैं  ।

 अब  मैं  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  की  हड़ताल  के  प्रश्न  की  चर्चा  मेरा  विचार

 यहां  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  की  हड़ताल  की  विस्तार  से  चर्चा  करने  का  नहीं  परन्तु  चूंकि
 अनेकों  सदस्यों  ने इसका  उल्लेख  किया  है  हैं  उन्हें  केवल  यह  आश्वासन  ही  दे  सकती  हूं  कि

 पिछले  सप्ताह  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  मैंने  स्वयं  उनसे  कुछ  घंटे  बातचीत  की  थी

 और  मैं  यह  कह  सकती  हूं  कि  हम  सभी  की  सहानुभूति  शिक्षक  वर्ग  के  साथ  मैं  स्वयं  भी  एक  शिक्षका

 रह  चुकी  हूं  और  यदि  मैं  शिक्षका  न  भी  होती  तो  भी  मैं  यह  कहती  हूं  कि  यह  शिक्षक  समाज  ही  है
 जो  देश  को  उस  प्रगति  के  मार्ग  की  दिशा  दे  सकता  है  जिसे  हम  तलाश  रहे  लेकिन  जहां  तक  मांगों

 का  सम्बन्ध  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  यह  कहीं  बेहतर  होगा  कि  माननीय  सदस्यगण  उन  लोगों  से  पुछें
 जो  हमें  मिल  चुके  हैं  और  जो  कुछ  उन्होंने  हमसे  बातचीत  की  उन्होंने  किस  बात  पर  चर्चा  नहीं  की

 है  और  ऐसी  कौन-सी  बातें  हैं  जिनकी  वजह  से  वह  वापस  चले  मैं  तो  प्िर्फ  इस  बात  को  ही

 दोहराती  हूं  कि कोई  भी  आश्वासन  जो  सरकार  द्वारा  दिया  उसका  पालन  किया  जायेगा  और

 हम  इसके  लिए  वचनबद्ध  इसके  मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  मुझे  अभी  भी  बहुत  आज्ञा

 जिस  तरह  से  वह  वापस  चले  गये  थे  और  जिस  तरह  से  हमने  अपनी  वार्ता  घलाई  यह  सभी

 बातें  बहुत  ही  आशावादी  वातावरण  में  हुई  इन  शब्दों  के  मैं  अपने  संशोधनों  का  समर्थन  करने

 के  लिए  मानतीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देती  हूं  भौर  इसके  आगे  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 श्री  सुरेश  क्रूप  :  गांधी  जी  विश्वविद्यालय  के  बारे  मैंने  कहा  था  कि  विश्वविद्यालय

 दान  आयोग  यह  जोर  दे  रहा  है  कि  उसमें  कोई  चुना  हुआ  **“नहीं  होना  चाहिए  ***
 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  दोहराइये  मत  ।  वह  इसका  उत्तर  दे  चुकी

 भी  सुरेक्ष  कुरूप  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या

 3234



 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विधेयक  17  1985

 सुरेश

 विज्ञालय  अन॒दान  आयोग  को  कोई  अधिकार  है  या  नहीं  ।

 सभापति  महोवय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइये  |

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  परन्तु  मन्‍्त्री  महोदय  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  वह  मेरा  प्रश्न

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  हमारा  यह  कहना  नहीं  है  कि  दक्षिण  अथवा  पश्चिम  क्षेत्र  के

 कालेजों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अनुदान  नहीं  मिल  रहा  हमारा  तो  यह  कहना  है  कि  इन  अनुदानों  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  क ेकालेजों  को  बहुत  समय  और  पैसा  बरबाद  करना  पड़ता  इसलिए

 हमारे  इस  सुझाव के  प्रति  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  आपका  क्‍या  उत्तर  है  ?

 श्रीमती  सुशोला  रोहतगी  :  क्षेत्रीय  केन्द्रों  की  स्थापना  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  बल्कि  यदि

 अनुदान  देने  में  विलम्ब  के  विषय  में  उन्हें  कोई  शिकायत  है  तो  इसकी  हर  समय  जांच  की  जा  सकती

 क्षेत्रीय  केन्द्रों  की  स्थापना  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  1956  में  भौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक[पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सभाद्वारा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  किया  अब

 खंड  2  :

 श्री  मूलचन्द  डागा  यहां  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  :

 खंड  ?  विधेयक  में  जोड़  दिया

 5.00  भ०  प०

 समापति  महोदय :  प्रश्न यह

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।/
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 खन्‍्ड  1,  ग्रधिनियमन  सत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये

 सभापति  महोदय
 :  अब  मन्त्री  महोदय

 श्रीमती  सुझीला  रोहतगी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :  -

 विधेयक  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्थीक्ृत  हुआ  ।

 5.02  म०  प०

 प्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्त  न  प्राधिकरण  विधेयक

 ]

 महोदय  :  अब  हृम  दूसरी  मद  लेते  हैं  अर्थात  अन्तर्राष्ट्रीय  विमाम  पत्तन  प्राधिकरण
 विधेयक  ।

 श्री  जयदीश  टाइटलर  ।

 नागर  बिमानन
 विभाग  में  राज्य  सस्ती  जगदीश

 :  मैं  प्रस्याव  करता हूं

 कि  अन्तर्राप्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  अधिनियम  1971  में  स्रंशोधन करने  वाले
 पर  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  रूप  में  विचार  किया

 महोदय  मेरा  निवेदन  है'कि  अन्तर्राष्ट्रीप  विमान-पतन  प्राधिकरण  का  गठन  1  1972

 को  किया  गया  इसके  प्रथम  चेयर  मैन  और  पूर्ण-कालिक  सदस्य  1972  में  नियुक्त  किये  गए

 प्राधिकरण  के  चेयर  मेन  और  पूर्ण  कालिक  सद८य  की  सेवा  शर्तें  1971  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन

 प्राधिकरण  अधिनियम  की  धारा  36  के  अनु  तार  बनाये  गए  नियमो  द्वारा  शासित  होती  ये  नियम

 नवम्बर  1973  में  बनाये  ओर  अब  सू  वित  किये  गए  इन्हें  पिछली  तारीश्ष  से  लागू  किए

 जाने  की  आवश्यकता  पांचवी  लोक  सभा  को  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  जिसने

 इन  नियमों  की  जांच  की  बताया  था  कि  घारा  36  भूत  लक्षो  प्रभाव  देने  बाले  निपम्र  बनाने  की

 अनुभ्ति  नहीं देती  है
 ओर  इतलिए  इस  मामले  को  विनियमित  करने  के  लिए  इस  धारा  को  संसोधित

 किया  जानता  बादिए  ।  1973  के  नियमों  में  सेवाशर्तों  को  केवल  प्रमुश्ष  बातों  को  ही  शाधिल  किया
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 गया  इन  नियमों  के  नियम  के  अनुसार  अन्य  भत्ते  ओर  शर्तें  भारतीय  अन्तर  ष्ट्रीय  विमानपत्तन

 प्राधिकरण  के  चेयर  मैन  और  सदस्यों  की  नियुक्तित  के  समय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तय  की

 उसी  समिति  ने  जिसने  इन  नियमों  की  जांच  की  यह  भी  बताया  था  कि  1973  के  नियमों  का

 नियम  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  प्राधिकरण  अधिनियम  की  धारा  36  के  पूरी  तरह  से  अनुरूप  नहीं

 था  ।  कथित  नियम  में  संशोधित  करने  के  लिए  अलग  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधन  पांचवीं  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 की  सिफारिशों  के  अनुसार  रखे  गए  ये  संशोधन  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  नियम  तथा  विनियमों  को

 भूत  लक्षी  प्रभाव  से  लागू  करने  के  लिए  आवश्यक  शक्तियां  प्रदान  हमने  इस  बात  का  ध्यान  रखा

 है  कि  संशोधन  करते  समय  भूतलक्षी  प्रभाव  से  ऐसा  कोई  नियम  या  विनियम  नहीं  बनाया  जो

 ऐसे  नियम  या  विनियम  से  अधिशासित  किसी  व्यकित  के  हितों  के  विरुद्ध  हो  ।  अधिनियम  की  धारा  37

 के  अन्तगंत  सरकार  को  अन्य  कमंचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  को  विनियमित  करने  के  लिए  नियम  बनाने

 की  शक्ति  प्रदान  की  गई

 5.04  मभ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1971  के  अधिनियम g  जी  baba]

 की  धारा  37  में  संसोधन  कर  सरकार  को  इस  धारा  के  अंतगंत  ऐसे  व्यक्ति  जिन  पर  ये  नियम  लाग  होंगे ज।४  है की
 के  हितों  को  हानि  पहुंचाए  बिना  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नियम  बनाने  की  शक्ति  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 इस  अधिनियग  की  धारा  37  में  इस  बात  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  कि  इसके  अन्तगगंत  बनाए

 गए  नियमों  को  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  रखा  जाये  ।  इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया
 हैंकि  धांरा  37  को  इस  ढंग  से  संशोधित  किया  जाये  कि  धारा  37  के  अन्तगंत  बनाया  गया  कोई  नियम
 या  विनियम  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  रखा  जाये  ।  धारा  36  (3)  में  भी  आवश्यक  संसोधन

 किए  जा  रहे  इससे  पांचवीं  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विघान  सम्बन्धी  समिति  के  नियमों  को  संसद

 को  दोनों  सभाओं  के  समक्ष  रखने  से  सम्बन्धित  सिफारिश  भी  पूरी  हो  जायेगी  ।

 इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  भी  किया  गया  है  की  इस  अधीनियम  की  घारा  36  भें  बतंमान
 संशोधन  करने  से  पहले  उसके  अन्तगंत  बनाये  गए  नियमों  को  तथा  1973  के  नियमों  के  नियम  7  के

 अन्तर्गत  सभो  आदेशों  को  विधिमान्य  बनाया

 जसा  कि  मैंने  पहले  कहा  1971  के  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तम  प्राधिकरण

 नियम  की  धारा  36  और  37  में  संशोधन  पांचवीं  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  संबंधि  समिति  की

 सिफारिशों को  पूरा  करने  के  लक्ष्प  से  किए  जा  रहे  मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि  विप्लेयक  को

 सभा  के  समक्ष  विचारार्थ  रखा

 324



 26  1907  अंःर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  प्राधिकरण  विधेयक

 श्री  प्रमल  दस  :  यह  एक  असाधक्षारण  संयोग  है  कि

 विमान-पत्तन  प्राधिकरण  अधिनियम  में  संशोधित  करने  वाला  यह  विधेयक  अब  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  जबकि  पिछले  ही  माह  दिल्‍ली  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  के  निर्माण  के  संबंध  में  एक  बहुत  बड़ा

 कांड  हो  चुका  है  इसे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  जन्म  तिथि  के  दिन  ही  वायुयानों  के  लिए  खोला  जाना  था

 किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जा  और  एक-दो  दिन  पहले  तक  भी  कोई  भी  नहीं  जान  सका  कि  ऐसा
 क्यों  नहीं  किया  जा  सका  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  प्राधिकरण  के  भूतपूर्व  चेयर  मेन  सहित  कई  अन्य  व्यक्ति  इस  कांड
 को  लपेट  में  आ  गए  ।  अब  एक  विधेयक  हमारे  समक्ष  लाया  गया  है  जिसके  माध्यम  से  1973  में  किए

 गए  काये  में  संशोधन  किया  जा  रहा  1973  में  उन्होंने  एक  नियम  बनाया  था  और  वह  नियम

 राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  के  चेयर  मेन  तथा  सदस्यों  की  सेवा  की  शर्तों  के  संबंध  में  भूतलक्षी
 प्रभाव  स ेलाभ  ओर  उस  पर  पांचवी  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  ने  टिप्पण

 भी  किए  |  ये  सब  बहुत  पहले  को  बात  है  कि  अब  जल्दी  ये  विधेयक  जिसे  राज्य  सभा  में  14

 विसम्बर  1985  को  पुर:स्थापित  किया  गया  था  कुछ  दिनों  में  पारित  किया  जाना  अब  यह
 उतना  असाधारण  संयोग  नहीं  अब  उन  नियमों  को  लागू  करने  के  बाद  उन्हें  पूर्व
 प्रभारी  बनाने  का  विचार  है  चूंकि  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  इस  अधोनियम  के  अन्तर्गत

 लागू  नियमों  को  पूर्व  प्रभावी  बनाने  में  मूल  अधिनियम  की  अक्षमता  पर  टिप्पण  दिए  तो  इन  कमियों

 को  इसलिए  पूरा  किया  जा  रहा  है  कि  भूतलक्षी  प्रभाव  से  बनाए  जाने  वाले  नियमों  को  लागू  करने

 का  प्रयोजन  सिद्ध  किया  जा  अतः  अब  यह  कार्य  किया  जा  रहा  कम  से  कम  मैं  यह
 भाशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  अब  सीधे  यह  कहेंगे  कि  हमें  कुछ  और  नियमों  को  लागू  करना  है  और  उन्हें

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  बनाना  है  अतः  इसलिए  शीघ्रता  की  जा  रही  है  किन्तु  उद्देश्यों  ओर  कारणों  को

 बताने  वाले  अपने  कथन  में  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उससे  यह  नहीं  लगता  कि  इस  विधेयक  जो  1973

 में  किए  गए  किसी  कार्य  को  कानूनी  बनाने  के  लिए  को  पारित  करने  में  शीघ्रता  की  आवश्यकता

 सत्तारूढ़  दल  उस  प्रकार  से  गुप्तरूप  से  कार्य  करती  है  श्लौर  इसके  बाद  वे  कुछ  कार्यवाही  करेंगे  जो  संसद

 के  स्थगित  होने  के  बाद  जो  कि  4  दिन  के  बाद  हो  ही  रही  और  इस  तरह  यह  संशोधन  सभा

 के  सामने  आया  किन्तु  इससे  हमें  नागरिक  विमानन  मंत्रालय  के  सामान्य  कार्य  करण  के  बारे  में  यु  छ

 बोलने  का  अवसर  मिला

 भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  बिमानपत्तनों  का  निर्माण  कर  रहा  एक
 बम्बई  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  है  तथा  दूसरा  दिल्‍ली  का  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  है  जो  इस  बात  के

 उदाहरण  हैं  कि  हबाई  पट्टी  तथा  धावन  पथों  दोनों  का  कितना  श्वराब  निर्माण  हुआ  है  तथा  अप्रैल  में

 प्राधिकरण  इस  सम्बन्ध  में  कितना  लापरवाह  है  उनमें  काफी  चोड़ी  दरारें  पड़  गई  मैंने

 पत्रों  भोर  पत्रिकाओं  में  पढ़ा  कि  इन  दरारों  को  अब  एरल्डाईट  डालकर  सुधारा  जायेगा  जिससे  सिर्फ

 जहां  तक  निरीक्षण  का  सम्बन्ध  है  इनका  अन्तर  भर  जायेगा  किस्तु  इससे  उसमें  कोई  संरचनागत  मजबूती
 नहीं  भायेगी  ।  यह  सब  कंसे  हुआ  ?  स्पष्ट  है  कि  यह  सब  पर्यवेक्षण  की  कमी  के  कारण  तथा  इसके

 निर्माण  के  लिए  उपयोग  की  गई  घटिया  किस्म  की  सामग्री  क ेकारण  हुआ  और  इसका  निर्माण  निर्धारित

 की  गई  विशिष्टताओं  के  अनुरूप  नहीं  यदि  बे  मिर्धारित  विशिष्टताओं  के  अमृरूप  ही  बने  हैं  त॑
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 भ्रमल  दत्त

 विशिष्टताओं का  निर्धारण  करने  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  इंजीनियर  उतने  योग्य  नहीं  वे  इस

 विधय  में  क्या  करने  जा  रह  है  ?  क्‍या  वे  इस  मामले  की  जड़  तक  जाने  के  लिए  जांच  करवाने  जा  रहे

 इस  प्राधिकरण  ने  करोड़ों  रुपयों  का  व्यय  तथा  अपव्यय  किया

 समाचारतत्रों  से  हमें  प्राप्त  हुई  खबरों  के  अनुसःर  उपरोक्त  कांड  में  कुछ  ही  व्यक्ति  उपरोक्त

 कांड  की  लपेट  में  आये  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बुराई  को  जड़ें  काफी  गहरी  दिल्‍ली  तद्ा  बम्बई  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानप  तन  प्राधिकरण  करोड़ों  रुपयों  का  व्यय  कर  रट्रा  है  जबकि  कलकत्ता

 जो  दिल्‍ली  तथा  बम्ब्ई  के  पतनों  से  भी  पहले  बना  फिर  पिछले  6  वर्षों  उसका  उपयोग  ही  नहीं

 किया  गया  अथवा  उसका  कम  उपयोग  किया  गया  यह  स्थिति  अचानक  एक  ही  दिन  में  पैदा  नहीं

 हुई
 |  भारत  में  कलकत्ता  से  होकर  जाने  वाली  अनेक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  सेवाओं  ने  भारत  सरकार  के

 प्रोत्साहन  से  1969  से  ही  कलकत्ता  से  होकर  जाना  छोड़  दिया  ।  आंकड़े  बताते  हैं  कि  1950  में  कलकत्ता

 भारत  का  रार्वाधित  व्यस्त  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  था  ।  प्रति  चार  मिनट  बाद  एक  विमान  वहां  उतरता

 था  उड़ान  भरता  था  किन्तु  1982  में  स्थिति  ऐसी  आ  गई  कि  सिर्फ  10  लाख  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री

 इसका  प्रयोग  कर  रहे  थे  जबकि  बम्बई  में  25  लाख  तथा  दिल्ली  में  35  लाख  यात्री  हवाई  अड्डे  का

 प्रयोग  कर  रहे  ऐसा  सरकार  के  द्वारा  जानबूक्ष  कर  अपनाई  गई  नीति  के  कारण  हुआ  क्योंकि

 कलक  ता  से  जाने  वाले  यात्री  10  ल/ब  से  भी  अधिक  यह  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने  वाली

 संख्या  से  कहीं  अधिक  है  क्‍योंकि  अब  यहां  से  जाने  वाले  यात्रियों  को  किसी  अन्‍य  हवाई  अड्ड  से  अंतर्राष्ट्रीय

 उड़ान  के  लिए  जाना  पड़ता  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  मन्त्रो  जी  वह  आंकड़े  नहों  दे  पायेंगे  अथवा  मेरे

 वक्तव्य  को  चुनौती  नहीं  दे  पायेंगे  ।

 दिल्ली  से  कलकत्ता  के  लिए  ली  जाने  वाली  उड़ानों  में  मैंने  देखा  है  कि  पश्चिमी  यूरोप
 या  अमरीका  या  इंग्लेड  से  आन  वाले  अनेक  यात्री  सवेरे  की  उड़ान  से  आकर  सारा  दिन  प्रतोक्षा  करते  हैं
 और  मध्य  रात्रि  में  जाकर  कलकत्ता  पहुंचते  इस  प्रकार  की  परेशानियां  यात्रियों  को  झेलनी  पड़ती

 हमने  इस  बात  की  ओर  उनका  ध्यान  बार-बार  दिलाया  है  किन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।  यह
 केवल  लोगों  को  कलकत्ता  जाने  के  प्रति  निरत्साहित  करने  के  लिए  है  ताकि  इस  प्रकार  कलकत्ता  में

 व्यापार  उस  तरह  से  नहीं  ६  पाये  जिस  तरह  अब  हो  रहा  है  तथा  वहां  पर  लोगों  का  नुक्प्तान  हो  ।  यह
 केन्द्र  सरकार  की  सुविचारित  नीति

 के  लिए  भी  दार्षी  भब
 कमिष्क  को  दुघंटना  को  जांच  हो  रही  मजेदार  बात  यह  है  कि  कनिष्क  विमान  चालक  ह्दी  है
 जिसकी  दुषंटना  में  मृत्यु  ही  गई  लन्दन  से  दिल्‍ली  के  मार्ग  म॑ं  भी  विभान  चालक  बास्तबव  में  बह
 उस  क्षेत्र  में  चला  गया  था  जो  असेनिक  पिमानों  को  उड़ाने  के  लिए  वजित  हवाई  अ  डे  के

 इसके  अतिरिक्त  नागरिक  विमानम  मनम्त्रालय  अन्य  कई  बातों

 चबारियों  द्वारा  उस  बेत।वती  दी  जानी  चाहिए  ऐसा  इत्तलिए  हुआ  कि  वहू  एअर  इंडिया  के  किसी
 कर्मचारी से  बात  करने  में  व्यस्त  था  ओर  वह  दूर  चला  गया  और  हवाई  अ  हूं  के  कमंचा  रियों  ने  उसे

 सूचित  किमरा  कि  वहू  किस  क्षेत्र  में  पहुच  गया  उसे  दण्डित  नद्टों  किया  गया  बह  ब्ठीं
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 जहां  वह  था  और  कनिष्क  दुर्घटना  का  यह  भी  एक  कारण  हो  सकता

 एक  अन्य  विमान  चालक  का  भी  एक  मामला  है  जिसे  नियमों  एवं  मानदण्डों  के  अनसार  दंडिः
 किया  जाना  चाहिए  था  क्योंकि  जब  उसने  मान्ट्रियल  में  विमान  उतारा  तो  उसमें  पेट्रोल  उतना  ही  बचा

 था  जिससे  कुछ  ही  मिनट  की  और  उड़ान  भरी  जा  सकती  इस  तरह  की  बातें  होती  हैं  और  वे  कुछ
 नहीं  करते  ।  वे  उनको  दंडित  नहीं  करते  ।  कोई  जांच  नहीं  करवाई  जाती  ।  बस  वे  इन  बातों  को  जनता
 के  सामने  आने  से  रोकने  के  लिए  दबा  देते  वे  सावंजनिक  धन  का  अपव्यय  कर  रहे  जेसा  कि

 राज्य  सभा  में  पूछे  जाने  पर  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  कहा  था  कि  वे  एअर  बस  तथां  अन्य  उपलब्ध  विमानों  के

 तुलनात्मक  गरुण-दोषों  की  पश्ताल  किए  बिना  ही  एअर  ढस  खरीदने  जा  रहे  और  इनमें  से  प्रत्येक

 का  मल्य  50  से  60  करोड़  रुपए  पड़ता  अतः  वे  सार्वजनिक  धन  का  दुरुपयोग  कर  रहे  साथ  ही

 वे  लोगों  क ेजीवन  से  भी  खिलवाड़  करते  उन  लोगों  के  जीवन  जो  अपना  काफी  धन  देकर  हन

 विमानों  से  यात्रा  करते  हैं  ।

 उन्होंने  एअर  इंडिया  और  इंडियन  एअर  लाइन्स  दोनों  में  ही  ऐसे  व्यक्तियों  को  शीर्ष

 स्थानों  पर  रखा  हुआ  है  जिन्हें  कोई  प्रशासनिक  अनुभव  नहीं  वे  पाइलट  रह  चुके  बेशक  एक

 पाइलट  आज  देश  का  प्रधान  मन्त्री  पर  वह  एक  दूसरी  बात  ये  पाइलट  इस  स्थान  तक  उन्नत

 हुए  कि  इन  दो  एअर  लाइनों  के  प्रबन्ध  निदेशक  और  सेयरमंन  बन  एक  तीध्षरी  एअर  लाइन  भी

 वहां  की  स्थिति  के  बारे  में  मैं  नहीं  जानता  ।  पाइलटों  को  कुछ  तकनीकी  कार्य  करना  पड़ता
 क्योंकि  औद्योगिक  कानून  में  उन्हें  श्रमिक  माना  जाता  किन्तु  उन्होंने  नीति  निर्माण  सम्बन्धी

 महत्वपूर्ण  पदों  पर  कब्जा  कर  लिया  है  और  वे  इतने  विशाल  और  महत्वपूर्ण  संस्था  को  चला  रहे  क्‍या

 वे  इतने  बड़े  संगटन  को  उचित  तरीके  रे  संचालित  कर  सकते  क्‍या  वे  क्षय  कर  रहे  यदि  वे  क्षय

 नहीं  कर  रहे  तो  वह  भार  यात्रा  करने  वाली  जनता  पर  आता  हमें  यह  भी  पता  चला  है  कि  इस

 बात  की  पुष्टि  मन्‍्त्री  जी  ने  भी  की  है  कि  उड़ानें  पूरी  भर  कर  जा  रही  लोग  बिना  सवारी  के  घड़े

 रहते  हैं
 पर  और  उड़ानों  की  व्यवस्था  नहीं  की  ऐसा  क्यों  हम  इस  सम्बन्ध  में  बेहुतर

 व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?  इसके  लिए  कोई  जवाब  नहीं  वास्तव  में  मुझे  बताया  गया  है  कि

 उनके  पास  हवाई  जहाज  के  लिए  पर्याप्त  रूपसे  प्रशिक्षित  काभिक  नहीं  चूंकि  कार्मिक  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  आयोजित  नहीं  किये  इसलिए  उनके  पास  न  तो  बेहतर  पाइलट  न  पर्याष्त  मात्रा  में

 फ्लाइट  इंजीनियर  न  मार्गनिर्देशक  हैं  और  न  ग्राउंड  इंजीनियर  ये  भी  हो  सकता  है  कि  पाइलटों

 को  हन॑  दो  कम्पनियों  के  संचालन  कार्य  में  लगा  दिया  जाता  हो  और  इस  का  रण  वे  भावी  आवश्यकताओं

 के  बारे  में  सोच  भी  नहीं  पाते  ।

 एक  निश्चित  पद  पर  पहुंचने  के  बाद  वे  अपने  हितचिन्तक  हो  जाते  हैं  और  देश  की  भावी

 जरूरतों  का  अनुमान  नहीं  लगा  पते  ।  इस  परिस्थिति  में  नागरिक  उहयन  मन्त्रालय  उस  तरीके  से  काम

 नहीं  कर  रहा  है  जैसा  कि  उसे  करना  भारत  जैसे  विशाल  देश  जो  क्षमता  इसे  प्राप्त  हुई
 उनका  सही  लाभ  नहीं  उठाया  जा  रहा  तिस  पर  भी  भारत  में  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  रेल

 द्वारा  यात्रा  करने  पर  40  से  60  घंटे  का  समय  लगता  बहुत  से  लोग  हवाई  जहाज  से  यात्रा  करना

 चाहते  हैं  और  करते  भी  बहुत  से  व्यक्ति  हवाई  जहाज  से  यात्रा  कर  सकते  हैं  यदि  आप  इसे  कुछ
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 बै_.त-न+सस  सससिककतफओओओओॉ  फऋफकफ  कफ8फिफसससलइस्‍इ

 भ्रमल

 सस्ता  बनाएं  और  आप  ऐसा  कर  सकते  यदि  आप  उड़ानों  की  संख्या  में  वद्धि
 कर

 हमने  देखा

 है  कि  जहाज  अधिक  उडानें  नहीं  भरते  हैं  जबकि  वे  ऐसा  कर  सकते  मैं  अमेरिका  और  ब्रिटेन  से इसकी

 तुलना  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  उनके  पास  अधिक  पैसा  है  और  वे  अंधिक  समय  तक  जहाज  को  ग्राउंड

 में  रख  सकते

 किन्तु  जब  आप  इसकी  अन्य  देशों  जैसे  सिंगापुर  एअर  लाइन्स  मलेशियन  एअर
 एअर  से  तुलना  करेंगे  तो  देखेंगे  कि  हमारी  उड़ानें  कहीं  अधिक  कम  हैं  क्योंकि  आपके  पास  एक

 उपयुक्त  कामिक  नीति  नहीं  है  जो  इस  सत्य  को  झ्षठला  सके  कि  आपके  मुख्य  अधिकारी  सु-प्रशिक्षित
 नहीं  एअर  इंडिया  और  इंडियन  एअर  लाइन्स  केवल  पक्षपातवाद  के  कारण  ही  अब  तक  वह  क्षमता
 प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  जो  कि  वे  कर  सकते  थे  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मेरे  विचार  से

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  ही  नहीं  होनी  चाहिए  थी  ।  इससे  मेरे  मित्र  को  कलकत्ता  हवाई  अड़डे  के  दोषपूर्ण
 कार्यकरण  के  लिए  विभाग  ओर  सरकार  को  दोषी  ठहराने  का  अवसर  मिला  ।

 श्री  अमल  दल  :  क्‍यों  नहीं  ?  क्‍या  वे  हवाई  अड्डों  और  हवाई  जहाजों  का  संचालन  नहीं  कर

 हैं  ?

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  मेरे  विचार  से  कलकत्ता  हवाई  अड्डा  इंडियन  एअर  लाइन्स  की

 पूर्ण  व्यवस्था  का  शिकार  नहीं  बल्कि  वहां  के  स्थानीय  कमंचारियों  के  कटु  रवेये  और  व्यवहार  के

 कारण  और  उन्हें  इन  लोगों  से  प्रोत्साहुन  मिलता  है  ।

 गन

 अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  अपने  आप  में  लचीला  ज॑से-जेसे  हवाई  यात्रा  के  कारण  देश  नजदीक  आ

 रहे  उनमें  बहुत  स ेसंशोधन  और  नए  परिवतेनों  की  आवश्यकता  यह  संशोधन  विधेयक  उसके

 लिए  कोई  अपवाद  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  विभान  भपहरण  की  घटनाओं  ने  कुछ  वर्ष  पहले  एक  खतरनाक  मोड़

 ले  लिया  और  बहुत  से  देशों  में  विमान  अपहरण  की  घटनाएं  होनी  शुरू  हो  हमारे  यहां  विमान

 अपहरणकर्ताओं  को  दण्डित  करने  के  लिए  उचित  कानून  नहीं  केवल  यही  हमारे  कानून  में

 विमान  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  को  मुआवजा  देने  की  व्यवस्था  किन्तु  विशेषतौर  पर

 कनिष्क  विमान  के  मामले  जहां  उसके  बम  विस्फोट  से  ध्वस्त  होने  के  विषय  में  संदेह  ऐसी  स्थिति

 में  मुआबजा  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  ऐसी  ही  स्थिति  इंडियन  एअर  एअर  इंडिया  और

 अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  एअर  लाइन्स  में  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ओर  इनका  कारण  उड़ानों  के  नए  हवाई
 टैक्सी  का  चयन  ओर  अन्य  बातें  भी  हैं  ।

 जहां  तक  विश्व-उडू  यन  का  सम्बन्ध  यह  वर्ष  सबसे  अधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  रहा  ।  हाल  ही  में  हमने
 कनाडा  में  हुए  अमरीका  के  विमान  की  दुषघंटना  के  बारे  में  केवल  इसी  वर्ष  में  मृतकों  की  संख्या
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 1,700  तक  जा  पहुंची  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  अब  दिसम्बर  के  अन्त  तक  कोई  वुर्घटना  नहीं हे  यह
 एक  दुर्भाग्यपूर्ण  तथ्य  है  किस्तु  इसे  नियन्त्रित  करने  के  लिए  हमें  बहुत  से  उपाय  अपनाने  मैं  इंडियन

 एअर  लाइन्स  और  एअर  इंडिया  को  अस्तर्राष्ट्रीय  उड़डयत  कार्यक्षेत्र  में  अच्छे  निष्पादन  के  लिए  बधाई
 देना  चाहता

 यद्यपि  उन्होंने  अच्छा  काम  दिखाया  किन्तु  फिर  भी  उसमें  सुधार  की  गुंजाइश  है  और  इसकी

 कोई  सीमा  नहीं  मैं  कुछ  घटनाओं  का  जिक्र  करूंगा  ।  आरक्षण  के  लिए  हमने  कम्प्यूटर-प्रणाली  को

 अपनाया  है  किन्तु  13  तारीख  को  मैंने  देखा  कि  एक  व्यक्ति  जिसका  प्रतीक्षा  सूची  में  नम्बर  था
 टिकट  पा  गया  ।  कम्प्यूटर  प्रणाली  में  सुधार  होता  चाहिए  और  आरक्षण  प्रणाली  भी  उपयुक्त  होनी

 आज भी  मैंने  कि  एक  वियतनामी  शिष्टमण्डल  हवाई  अड्ड़े  पर  था  किन्तु  उन्हें  प्रथम  श्रेणी

 के  एक्जीक्यूटिव  लगेज  का  बाहर  लाने  में  12  घंटे  का  समय  यद्यपि  मे  छोटी-छोटी  बातें  हैं  किन्सु
 बाहर  से  आने  वाला  व्यक्ति  इन  चीजों  को  नोट  करता  है  और  इसी  से  हमारी  बदनामी  होती  अथ
 जबकि  श्री  टाइटलर  इस  विभाग

 के  प्रमुख  ओर  हमारे  प्रधान  मन्त्री  की  हू  रगामी  आयोजनाएं  भी  हैं
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  एअर  इंडिया  ओर  इंडियन  एअर  लाइन्स  अधिक  अच्छा  काम  करेंगे  और  हवाई
 टैक्सी  का  प्रचलन  और  हेलीकाप्टर  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवाएं  देश  के  आत्तरिक  भागों  में  अधिक

 सेवाएं  प्रदान  करेंगे  और  मध्यम  श्रेणी  और  निर्धन  वर्ग  भी  इनकी  सेवाएं  प्राप्त  कर  इन्हीं  शब्दों
 के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  बो०  बेंकटैश  :  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  अधिनियम
 1971  की  धारा  36  और  37  में  संशोधन  करने  का  बुनियादी  लक्ष्य  पांचवी  लोक  सभा  की  अधीनल्य

 विधान  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  पूरा  करना  था  किन्तु  पांचवी  लोक  सभा  से  लेकर  आठवीं

 लोक  सभा  तक  इसने  समय  अन्तराल  का  क्‍या  कारण  है  ?  इससे  यह  साबित  होता  है  कि  इस  देश  को

 चलाने  वाली  सरकार  इस  दिशा  में  बहुत  ही  सुस्त  है  ।  जहां  तक  हवाई  अड्डों  का  सम्बन्ध  है  हस  वेश  में

 4  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  हैं  कलकत्ता  और  हन  चारों  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई

 अड्डों  में  से मद्रास  और  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  सबसे  अधिक  उपेक्षित  हो  रहे  इन  हवाई  अड्डों  पर

 कोई  मरम्मत  केन्द्र  नहीं  आप  इन  हवाई  अड्डों  की  दयनीय  दशा  का  अन्दाजा  लगा  सकते

 इसी  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  त्रिवेन्द्रम  ओर  बंगलौर  हवाई  अड्डों  को  भी

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के  रूप  में  उन्‍नत  करे  क्योंकि  दक्षिण  के  लोग  यदि  विदेश  जाना  भाहते  हैं  तो

 उन्हें  पहले  बम्बई  आना  पड़ेगा  और  इस  तरह  अधिक  पैसा  खर्च  करना  यह  पैसा  किसका  है

 यह  जनता  का  पैसा  सरकार  इसे  बचाने  का  उपाय  क्‍यों  नहीं  अतः  इन  दो  केस्प्रों  पु

 अन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  अड्‌  डे  खोले  जाने  चाहिए  ।

 मैं  मातनीय  मन्त्री  महोदय  का  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाईपत्तन  प्राधिकरण  के  सदस्यों  और

 पूर्व  चेयरमंन  की  शक्तियों  के  दुरुपयोग  की  ओर  आाक्ृष्ट  करना

 नई  दिल्ली  स्थित  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  विश्व  के  सुन्दरतम  हबाई  अड्डों  के  अनुसार  बनाया

 गया  इस  हवाई  अड्डे  की  आयोजना  1978  में  जनता  सरकार  द्वारा  की  गई  थी  |  उस  समप  बजट

 लगभग  42  करोड़  रुपए  उसके  पश्चात्‌  यह  तुरन्त  62.95  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा  दिया  उसके
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 ख््  ्च्ीाऔासफोन  जजतनत भाप  भा  पते न  न्तण  पाया  चअपवनिाापययाया  जज  ीययणणथणयया  आा अआ्वखिशन न  चिक  बन  न

 शिा०  बी०  बंकटेश टिह्ा

 द  इसे  पनः  95  करोड़  रुपए  तक  बढ़ाया  गया  और  अब  इसमें  ।5  करोड़  रुपए  और  जोड़े  गए

 ताकि  कुल  राशि  42  करोड़  के  स्थान  पर  का  करोड़  रुपए  हो  मैं  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता

 यदि  वे  इस  देश  में  आम  आदमी  के  पैसे  का  दुरुपयोग  करके  अपराध  करने  वालों  ऐसे  लं  गों  के  लिए

 जिन्होंने  इस  प्रकार  शक्तियों  का  दुरुपयोग  किया  और  मात्र  त्यागपत्र  देकर  चलते  बने  कोई
 फठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  करते  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उनेकें  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  अंतिम  जांच  रिपोर्ट  का  क्‍या  हुआ  |  प्रारम्शिक  जांच  से

 यह  पता  चला  था  कि  वहां  टैक्सी  हवाई  पट्टियों  का  निम्न  स्तर  का  निर्माण  हआ  नई  दिल्ली  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  सस्ते  किस्म  की  फ्लोरिंग  हुई  उसकी  भी  कमजोर

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  पानी  की  सप्लाई  करने  वाले  22  बरेमे  निष्क्रिय  पड़े  वहां  प्रसाधन  कक्ष
 भी  दोषपूर्ण  थे  और  प्रशीतन  व्यवस्था  भी  दोषपूर्ण  पाई  इन  सब  बातों  को  देक्षते  हुए  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  इस  प्रकार  के  गम्भीर  अपराध  करने  वाले  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 ऐसा  लगता  है  कि  हवाई  अड्डे  के  मूल  डिजाइन  में  कुछ  परिवतेन  किए  गए  मैं  पूछता  हूं  ऐसा

 क्यों  किया  गया  ?  यह  सिर्फ  पैसा  बनाने  के  लिए  किया  गया  ।
 ह

 जहां  तक  हवाई  अडडों  की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  पलिस

 कांस्टेबलों  को  अपहरणकर्त्ताओं  का  पता  लगाने  और  उनसे  निपटने  तथा  बमों  का  पता  ल  गाने  को

 आधुनिक  तकनीकों  का  प्रशिक्षण  दिया  परन्तु  प्रशिक्षण  के  बाद  उन्हें  हवाई  अड्डों  पर  तनात  करने

 के  स्थान  पर  पुलिस  स्टेशनों  में  तंनात  कर  दिया  गया  आपने  ऐसा  क्‍यों  किया  ?

 मुझे  पता  चला  है  कि  एक  माडल  85  है  जिसे  स्कैफरਂ  कहा  जाता  है  स्था  ब्रिटिश  की

 संसद  में  इससे  उन  वस्तुओं  का  पता  लगाया  जा  सकता  है  जो  परिसर  के  भीतर  नहीं  ले  जाई  जा  सकती  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  आग्रट्‌  करूंगा  कि  वह  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से  ऐस ेआधुनिक  उपकरण  खरीदें  ।

 मैं  देश  की  आंतरिक  विमान  सेवाओं  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  जहां  तक  राजस्व  का

 सम्बन्ध  है  दक्षिण  के  राज्यों  में  अजित  में  काफी  प्रगति  हुई  है  उम्होंने  प्रतिशत  करोड़  रु०  के  लक्ष्य  के

 मुकाबले  29  करोड़  रु०  अजित  किए  सारे  भारत  में  केवल  22  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जबकि

 दक्षिण  में  29  प्रतिशत  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करूगा  कि  त्रिवेन्द्रम  तथा  बंगलोर

 स्थित  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  को  फौरन  खोला

 अब  मैं  अपने  राज्य  कर्नाटक  के  बारे  में  कुछ  कहना  वायुद्रृत  सेवा  बेल्लरी  तक  नहीं  जा

 रही  यह  एक  मजाक  का  विषय  बन  गई  इसके  उद्घाटन  का  दिन  तीन-चार  बार  निर्धारित  किया

 गया  था  जिसे  बाद  में  बदल  दिया  अभी  तक  यह  सेवा  चालू  नहीं  हुई  इसलिए  बेल्लरी  तथा

 हसन  में  वायदूत  सेवा  तुरन्त  चालू  की  जानी

 मैसूर  एक  ऐतिहासिक  स्थान  समूचा  विएव  इसके  ऐतिहासिक  को  जानता  इस  जगह  पर

 मशहूर

 जैन मन्दिर भी वहां महाबलि की विशाल प्रतिमा भी स्थापित इसलिये यद्द एक तीथ॑ 980
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 —  हा  भ््झ्खग्

 स्थल  भी  बन  गया  बंगलौर  जाने  वाले  लोग  इस  ऐतिहासिक  स्थल  का  भ्रमण  भी  करते  इसलिए
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  स्थान  के  लिए  भी  वायुदूत  सेवा  शुरू  की  जाए  ।

 अब  मैं  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  सेवाओं  के  बारे  में  भी  कुछ  कहूंगा  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  एक  स्थान  से

 वूसरे  स्थान  को  जोड़ने  के  लिए  परिवहन  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  वहां  विकास  बहुत  कम  हो  पा

 रहा  इस  क्षेत्र  में  हैलीपंड  बनाने  तथा  अधिक  से  अधिक  हैलीकाप्टर  सेवाएं  शुरू  करने  को

 श्यकता  उदाह  रणतया  सिक्किम  की  र।जघधानी  गंगटोक  पहुंचने  के  लिए  हवाई  जहाज  से  बागडोगरा

 जाना  पड़ता  वहां  से  गंगटोक  पहुंचने  के  लिए  छः  घंटे  लगते  ऐसी  स्थिति  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  का

 उपयुक्त  विकास  कंसे  हो  सकता  इसलिए  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  क्षेत्र  की  परिवहन  सम्बन्धी

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  हैलीकाप्टर  सेबा  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  हवाई  मार्ग  से मालवहन  सेवा  का  सम्बन्ध  है  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसकी  व्यवस्था

 संतोषजनक  नहीं  इसलिए  मैं  मन्त्रो  महोदय  से  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  सुधार
 इस  आधुनिक  विश्व  में  यदि  किसी  देश  को  प्रगति  या  विकास  करना  है  तो  संचार  और  यातायात

 की  आधारभूत  सुविधाओं  को  बनाने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाये  जाने  नागर  विमानन

 यातायात  का  एक  मह॒त्वपूर्ण  साधन  है  तथा  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  उसका  इस  देश  में  सही  विकास

 हो  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  सबसे  पहले  तो  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना  बाहुंगा

 जिन्होंने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया

 चूंकि  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  पर  यह  संशोधन  किया  जाना  अतः

 इसके  लिये  यह  विधेयक  लाना  आवश्यक

 अब  कुछ  विशेष  प्रश्न  उठाए  गए  श्री  अमल  दत्त  ने  एक  प्रश्त  उठाया  था  जिसका  उत्तर  मैं

 देता  चाहूंगा  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इंदिरा  जी  के  नाम  पर  बने  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  बातें  उठाई  गई  निस्सन्देह  कुछ  बातें  जो  हमारे  नोटिस  में  आई  हैं  तथा  उन  पर  कायंवाही

 भो  की  गई  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  यह  इस  सम्बन्ध  में  उपेक्षा  नहीं  को  जा  रही  ।  इसको

 जांच  की  जा  रही  है  जो  कि  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  जैसे  ही  जाच  पूरी  होगी  तथा  यदि  इससे  कुछ  बात  सिद्ध

 हुई  तो  हम  देश  के  कानून  के  अनुसार  उस  पर  कार्यवाही

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  विमान  धावन  पथों  की  मरम्मल  क  रमे  में  सतही  काम  किया  गया

 जहां  भी  आवश्यक  होता  है  हम  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  पूरा  कार्य  करते  हम  आपको  यह

 आश्वासन  देना  चाहेंगे  कि  3-4  महीनों  के  भोतर  हवाई  अड्डा  तयार  हो  जाएगा  ।  टैक्सी  ट्रेक  भी  मानक

 के  अनुरूप  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  बहुत  से  पाइलट  जो  एम०डी०  हैं  अपना  काम  नहीं  कर  रहे

 मेरे  विचार  से  यह  ठीक  नहीं  बह  अच्छा  काम  कर  रहे  हमारो  विमान  सेवा  पूरे  विश्व  में

 उन  कुछ  थोड़ी-सी  विमान  सेवाओं  में  से  है  जिन्हें  बड़े  अच्छे  ढंग
 से

 चलाया  जा  रहा  है  विमान  चालक

 भी  बड़ा  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हमारे  हवाई  जद्दाजों  का  भी  पूरा  उपयोग  हो  रहा  :  मैं  के  वल  यही
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 जगदीश  टाइटलर  ]

 कह  सकता  हूं  कि  एअरफोर्स  में  भी  विमानों  को  विमान  चालक  ही  चलाते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  हमारी

 एयरफोर्स  संसार  में  सर्वोत्तम  सेवाओं  में  से  एक  तथा  जो  भी  एम०  डी०  पाइलट  हैं  तथा  जो

 जिम्मेदार  पदों  पर  हैं  उनके  लिए  एक  प्रशासनिक  पाठ्यक्रम  है  जिसे  उन्हें  पास  करना  होता  उनके

 अलावा  कुछ  ओर  व्यक्ति  भी  हैं  जो  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एअर  लाइन्स  का  कार्यभार  संभाल

 रहे  हैं  ।

 भ्री  प्रमल  दत्त  :  के  पास  कितने  साल  का  प्रशासनिक  अनुभव  होता  है  ।

 हर  जगदीदा  टाइटलर  :  वह  पहले  से  वहां  डा०  बेंकटेश  ने  भी  कुछ  मुद्दे  उठाये  उन्होंने

 अन्तड्लैष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  की  बात  भी  की  मैंने  बताया  है  कि  देश  में  चार  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे

 जहां  तक  कोयम्बट्र  का  संबंध  है  हमने  वहां  से  अस्‍्तर्राष्ट्रीय  उड़ानें  शुरू  की  देश  में  किसी  भी

 हवाई  अड्डे  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ान  शुरू  करने  में  कोई  विधिक  बाघा  नहीं  यहां  52  उड़ानों  का

 संचालन  कर  रहे  हैं  जो  कि  काफी  अच्छी  तरह  चल  रही  अगर  कोई  जहाज  कोयम्बटूर  से  खाड़ी  के

 देश  को  जाता  है  तो  बीच  में  फासला  तो  है  ही  ।

 इसके  अलावा  किराया  भी  उतना  नहीं  है  जितना  एअर  इंडिया  चाहता  है  किराया  भी

 आई०ए०टी०ए०  के  नियमों  के  अन्तगंत  लिया  जाता  है  तथा  सभी  सदस्य  देशों  को  इसे  मानना  पड़ता
 सभी  सदस्य  देशों  को  बैठक  होती  है  जिसमें  यह  निश्चय  किया  जाता  है  कि  क्‍या  किराया  होगा  ।  मुझे
 या  द  है  कि  मुझे  कलकत्ता  के  बारे  में  बताना  कलकत्ता  हवाई  अड्डा  पर  अधिक  व्यस्तता  तभी

 मुझे  खेद  को  यम्बटूर  मेरा  मतलब  त्रिवेन्द्रम  से  क्षमा  मैंने  गलती  से  ऐसा  कह  दिया है  मैं

 उस  गलती  को  सही  करना  चाहता

 एक  समय  था  जब  छोटे  हथाई  नहाज  तथा  तब  उन्हें  सुदूर  पूर्व  जाने  के  लिए  कलकत्ता  में

 दोबारा  इंधन  भरना  पड़ता  अब  तो  अद्यतन  हवाई  जहाज  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  उम्हें  प्रोत्साहन

 नहीं  दे  रहे  हैं  वरन्‌  सिंगापुर  एयर  लाइन्स  तथा  अन्य  एयर  लाइन्स  से  हाल  ही  में  हुई  बातचीत  में  हमने
 उम्हें  अधिक  रियायतें--जहाज  उतारने  सम्बन्धी  तथा  कई  अन्य  रियायतें  भी  दो  ताकि  वह  फिर  से

 कलकत्ता  के  हवाई  अडडे  का  प्रयोग  कर  मेरी  समप्न  में  नहीं  आता  कि  आप  यह  कंसे  सोच  रहे  हैं
 कि  हम  कलकत्ता  हथाई  अडड  की  तरफ  ध्यात  तहीं  दे  रहे  हम  तो  हर  संभव  प्रयत्म  कर  रहे  हैं  कि

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  का  प्रयोग  किया  जा  परन्तु  दुर्भाग्यवश  अब  ऐसे  अद्यतन  तकनीक  के  हवाई

 जहाज  बन  रहे  हैं  जो  लंदन  से  दिल्‍ली  या  फ्रकफर्त  से  हांगकांग  सीधे  उड़ान  भरते  परन्तु  एक  समय

 था  जब  उन्हें  दिल्‍ली  या  बम्बई  से  दोबारा  इंघन  लेने  क ेलिए  उतरना  पड़ता

 झरो  झमल  दक्ष  :  हमारी  एक  मांग  हैं  कि  फ़  कफर्त  से  कलकत्ता  की  एक  सीधी  उड़ास  शुरू  की

 जाए  ।  )

 ञ्मो  हाइटंलर  ,  आप  इसे  हमें  हमें  बहुत  ही  हष  होगा  कि  हभारां

 मंचालंय इसकी  जांच  करे  ।
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 भरी  प्रमल  वत्त  :  बहुत  मैं  इसे  आपको  दूंगा  ।

 श्री  जगदीज्ञ  टाइटलर  :  कृपया  दे  दीजिए  ।

 मैं  भूतपूर्व  चेय  रमेन  द्वारा  प्राधिकार  का  दुरुपयोग  करने  के  बारे  में  आपको  पहले  हो  बता  चुका
 मैंने  पहले  बताया  था  कि  जांच  चल  रही  है  मैं  आपको  बता  कि  एक  बार  जब  बातें  सिद्ध

 हो  जाती  हैं  तो  हम  देश  के  कानून  के  अन्तगंत  पूरी  कार्यवाही  करेंगे  और  किसो  को  भी  नहीं  बढशा

 जायेगा  वे  धन  का  अपव्यय  करें  तथा  अपनी  स्थिति  का  दुरुपयोग  करें  और  फिर  इससे  बच  ऐसा

 हम  नहीं  होने  जांच-कार्य  चल  रहा

 तक  हवाई  अड्डों  की  सुरक्षा  का  प्रश्न  इस  सम्बन्ध  में  हम  यह  पता  लगाने  की  हर  संभव

 कांमंवाही  कर  रहे  हैं  कि  हवाई  अड्डों  पर  पूरी  सुरक्षा  बनाये  रख्ली  जा  अधिक  सुरक्षा  के  लिए  लोगों

 को  कई  चीजों  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है--गे  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन्हें  मैं  आपको  बता  बहीं  पाऊंगा

 क्योंकि  ये  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिन्हें  गोपनीयता  के  नाते  सुरक्षा  विभाग  पर  छोड़  देना  चाहिये  ।  कितु  मैं

 आपको  बता  दूं  कि  हम  इसके  बारे  में  चितित  हैं  और  हम  नये  उपकरण  प्राप्त  करने  तथा  कुत्तों  को

 प्रशिक्षण  देने  सहित  अपनी  सीमा  के  अनुसार  हर  सम्भव  कार्यंबादी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रमल  दत्त  :  कुत्तों  को  भी  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ?

 भ्री  जगदीश  टाइटलर  :  जी  क्योंकि  जो  सुरक्षा  उपाय  हम  करते  हैं  उनमें  यह  ये  बहुत  अच्छे

 अन्वेषक  होते  हैं  ।

 जहां  तक  हेलीकाप्टर  निगम  का  सम्बन्ध  हेलीकाप्टर  निगम  को  पहले  ही  पंजीकृत  किया  जा

 चुका  है  तथा  हमने  पहली  प्राथमिकता  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  दी  है  उसके  बाद  हमारे
 तीय  क्षेत्र  तथा  पूर्वोतिर  क्षेत्र  आते  हम  स्वयं  भी  बहुत  अधिक  महसूस  करते  हैं  कि  जहां  हम  पहुंच  नहीं

 सकते  और  जहां  हवाई  अडडे  का  निर्माण  करना  भी  सम्भव  नहीं  वहां  हम  यह  देख ने  का  प्रयत्न  करेंगे

 कि  जसे  ही  समय  हम  हेलीकाप्टर  निगम  सेवाओं  का  उपयोग  शुरू  कर

 हम  भारवाहक  सेवा  को  सुधारने  की  भी  कोशिश  कर  रहे  ओर  मुझे  आपको  यह
 बताते  हुये  खुशी  हो  रही  है  कि  हमने  शा  रवाहक  जहाजों  की  उड़ानों  में  गत  वर्ष  को  तुलना  में  काफी

 अधिक  वृद्धि  की  और  अभी  हाल ही  में  मैं  कलकत्ता  में  था  उस  समय  मैंने  यहू  आश्वासन  दिया  था  कि

 मुझे  कारोबार  दोजिये  ओर  मैं  आपको  आपका  माल  ले  जाने  के  लिए  जहाज  देने  को  तैयार

 श्री  प्रंमल  दत्त  :  पहले  क्‍या  पेदा  होता  है  या  ?

 भरी  शगदोश  टठाइटलर  :  मेरी  बात  मैं  उद्योग  मंत्रालय  को  सिख  रहां हूं  कि  चमड़ां

 जाँच  कार्यालय ने  अपनी  फैक्ट्री  अब  मद्रास  में  खोल  ली  मैं  उनसे  कह  रहा हूं  कि  वे कलकत्ता में  भी

 भ्रपना  एक  कार्यालय  खोलें  ताकि  ऐसा  न  हो  कि  कलकत्ता  के  लोगों  को  अपना  माल  जांच  के  लिए  बम्बई
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 जगदीश  टाइटलर  |]

 न  लाना  पड़े  ।  और  यह  बात  उन  बातों  में  से  एक  है  जिसके  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि कलकत्ता  हवाई  अड्डे
 का  उपयोग  किया  जाये  ताकि  हम  माल  दुलाई  के  लिए  इसका  और  अधिक  उपयोग  कर  और
 यदि  आपकी  सरकार  कोई  सुझाव  देती  है  जो  हवाई  भडडे  को  और  अधिक  उपयोगी  बनाने  में

 यक  हो
 तो  उस  सुझाव  को  प्राप्त  करके  हमें  अत्यधिक  प्रसन्‍नता  होगी  क्‍योंकि  हमारे  हवाई  अड्डे  का

 क्षप्रता  से  कम  उपयोग  किया  जा  रहा  है  जबकि  कलकत्ता  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा

 मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  जो बात  आपको  बतानी  थी  वह  बता  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  प्रधिकरण  1971  में  संशोधन  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  यया  पारित  पर  बिचार  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 2  से  4  विधेयक  का  अंग  बनें  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 खंड  2  से  4  विधेयक  में  जोड़  दिए

 छाण्ड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुपा  ।

 खण्ड  |,  झ्धितियमन  संत्र  तथा  विधेयक  का  सास  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  जगदीदा  टाइटलर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 प्रत्तायोजित  विधान  उपबंध  विधेयक्ष

 [  प्रभुधाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  मद  संख्या  पर  विचार  करते  श्री  भारद्वाज  !

 विधि  झौर  स्याय  मन्त्ालय  में  राज्य  मम्त्री  एच०  ध्रार०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 नियमों  तथा  अन्य  प्रत्यायोजित  विधान  के  प्रकाशन  तथा  उनको  विधानमंडल  के

 समक्ष  रखे  जाने  तथा  कुछ  अन्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों  की

 सिफा  रिशों  को  कार्यान्वित  करने  के लिए  कतिपय  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाए  ।/'

 माननीय  संदस्यों  को  प्रत्यायोजित  विधान  के  लिए  उपबन्धों  की  व्यवस्था  करने  के

 सम्बन्ध  तरभाओं  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  प्मितियों  की  सिफारिशों  के  बारे  में  जानकारी

 विगत  में  संसद  द्वारा  पारित  किये  गये  अधिनियमों  में  से  कुछ  जिनकी  व्यवस्था

 विनिषमों  तथा  अधीनस्थ  विधान  के  अन्य  रूप  तेयार  करने  के  लिए  की  जाती  समिति  की  उन

 रिशों  के  अनुरूप  नहीं  या  तो  उनमें  ऐसे  विनियमों  अथवा  अधीनस्थ  विधानों  के  अन्य  रूपों

 को  संसद  की  सभाओं  के  समक्ष  रखे  जाने  का  उपबंध  अन्तविष्ट  नहीं  है  अथवा  वे  उनके  प्रकाशन  के  लिए
 स्पष्ट  तौर  पर  उपबन्ध  नहीं  करते  और  फिर  भी  उन्हें  सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  के  लिए  कुछ  ऐसे

 बन्ध  हैं  जो  इस  विषय  पर  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  यथापारित  अद्यतन  फार्मूला  से  भिन्‍न

 अपनी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किये  जाने  में  हुए  विलम्ब  की  समय-समय  पर  निदा

 करती  रही  है  और  इस  बात  पर  जोर  देती  रही  है  कि  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  ब्राहिए  कि

 वे  अलग-अलग  विधान  बनाकर  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  उनमें  समुचित  रूप  से  संशोधन  करने

 के  लिए  आवश्यक  कायंवाही  विगत  समय  जब  समितियों  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  अलग-अलग  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  हेतु  कुछ  विधेयक  विचार  के  लिए  रखे  तो

 सदस्यों  द्वारा  ये  सुझाव  दिये  गये  थे  कि  यह  बेहतर  होगा  कि  विभिन्न  विधानों  को  शामिल  करके  एक

 ऐसा  व्यापक  विधान  बनाया  जाये  जिसमें  एक  समान  विधानों  की  आवश्यकता  इस  प्रकार  का  50

 अधिनियमों  वाला  एक  विधेयक  संसद  द्वारा  वर्ष  प्रकार  में  पहले  ही  पारित  कर  दिया  गया  अब

 संसद  के  समक्ष  जो  विधेयक  लाया  गया  है  वह  इस  प्रकार  का  दूसरा  विधेयक  है  ओर  यह  इस  दिशा  में

 मेरे  मंत्रालय  द्वारा  किये  गये  प्रयासों  का  परिणाम

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  लोक  ने  सिफ़ारिश  की  है  कि  निर्वाचन

 संचालन  स्वतः  के  नियम  39  के  उपनियम  (6)  इस  समय  जो  उपबन्ध  अन्त्विष्ट  वह

 श्रप्तिनियम में भी स्वतः ही हो जाना चाहिए उपनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जब



 भ्रत्यायोजिश  विधान  उपबंध  विधेयक  17  1985

 एच०  ध्ार०

 की  $$  पथ  प्पापणजिओओा  खं  ऑल

 कोई  मतदाता  नियम  के  अन्तगंत  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  करने  से  मना  कर  दे  तो  उसे  जारी  किया

 गया  मत  पत्र  रह  कर  दिया  विद्यमान  अवसर  का  इस  सिफारिश  को  भी  कार्याश्वित  करने  के

 लिए  उपयोग  किया  जा  रहा

 विछेयक  में  92  प्रावधान  हैं  जो  इसकी  अनुसूची  में  विनिद्धिष्ट  किये  गये  लगभग

 प्रावधान  ऐसे  हैं  जिनमें  समान  रूप  रेखा  के  आधार  पर  संशोधन  किया  जाना  इस  मामले  पर

 घित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  साथ  लिखा  पढ़ी  की  जा  रही  है  और  बकाया  विधानों  में  मथाशी  प्ष संशोधन

 करने  के  लिए  मेरा  मंत्रालय  प्रयास  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 नियमों  तथा  अन्य  प्रत्यायोजित  विधान  के  प्रकाशन  तथा  उनको  विधानमण्डल  के

 समक्ष  रखे  जाने  तथा  कुछ  अन्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कतिपय  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुरेश  कुरूप  चर्चा  आरम्भ

 श्री  सुरेश  कुकूप  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  एक  ऐसा  विधेयक  है  जो
 नस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों  की  सिफारिशों  पर  लाया  गया  हम  चाहते  थे  कि  संसद  के  समक्ष

 एक  विधेयक  लाया  जाये  और  इस  एक  विधेयक  के  अन्तगगंत  92  प्रावधानों  में  संशोधन  किया

 जा  रहा  है  ।

 मैं  एक  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  और  वह  यह  है  कि  विधेयक  के  खंड  3!  जेसा  कि  मन्त्री  जी

 ने  उल्लेख  किया  लोक  प्रतिनिधित्व  अधीनस्थ  में  संशोधन  किये  जाने  की  मांग  की  गई

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस  बात  के  सम्बन्ध  में  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  सिफारिश  की  है  या

 नहीं  ।

 यदि  ऐसा  है  तो  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  क्या  शक्ति  है|  इस  प्रकार  की  चीजों
 के  लिए  सिफारिश  करना  अथवा  उन्हें  बनाना  समिति  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  बहुत  से
 घनों  के  बीच  मन्त्रीजी  ने  इस  संशोधन  को  किस  प्रकार  प्रस्तुत  किया  ? लगभग  92  प्रावधानों  में  संशोधन

 किया  जा  रहा  यहू  इसके  साथ  भी  लाया  गया  सरकार  द्वारा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में
 संशोधत  करने  के  लिए  एक  पृथक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाना

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  एक  ओर  धारा  जोड़ी  गई  मैं  एक  बार  फिर  यह
 दोहराना  चाहता  हूं  कि यह  अधीमस्थ  विधान  सम्बन्धी  सप्रिति  के  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  आता  और  इस
 विधेयक

 को इस संशोधन में लाना सबंथा गलत इसका मुख्य आशय नियम बनाने के लिए 336
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 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्याग्वित  करना  यह  मेरी  मुख्य  आपत्ति

 रू

 अधीनस्थ  विधान  के  सम्बन्ध  वर्तमान  प्रक्रिया  यह  है  कि  एक  बार  बनाए  गये  नियम

 पत्र  में  प्रकाशित  हो  जाते  हैं  और  कोई  भी  इन  नियमों  के  बारे  में  नहीं  जान  मेरा  आश्.य  यह  है
 कि  यह  नियम  समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से  भी  प्रकाशित  प्रतिदिन  मे  नियम  सभा-पटल  पर  रखे

 जाते  हैं  और  कोई  भी  यह  नहीं  जान  पाता  कि  कौन-कौन  से  नियम  सभा  पटल  पर  रखे  गए  हमारा
 सचिवालय  बहुत  कुशल  है  और  उन्हें  यह  कार्य  मौंपा  जाना  चाहिये  कि  जो  नियम  बनाये  जाते

 व

 सदस्यों  को  तो  कम  से  कम  मालूम  होने  ही  चाहिए  |

 मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  एक  विशिष्ट  समय  सीमा  में  यह  पअ्रत्यायोजित  विधान  पूरा
 करमे  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  एक  बार  एक  विधेयक  पारित  होने  के  बाद  नियम  और
 अन्य  परन्तुकों  को  2  3  महीने  या  5  महीने  के  निर्धारित  समय  में  विरचित  कर  दिया  जाना

 इसे  और  बढ़ाना  नहीं  अनुचित  विलम्ब  को  खत्म  करना  यही  मेरा

 आशय

 न्‍

 इरा  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  यही  कुछ  दातें  हैं  जिनका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  था|

 मैं  एक  बार  फिर  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  की  अधिसूची  की  मद  संख्या  3,  अर्थात्‌

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  का  वर्तमान  इस  विधेयक  को  सीमा  में  नहीं  आता  ।

 श्री  हू  माई  मेहता  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करता

 प्रश्यायोजित  विधान  का  यह  एक  प्रमुख  सिद्धांत  है  कि संसद  का  अधीनस्थ  विधान  पर  अवश्य  नियन्त्रण

 होना  सामान्यतः  संसद  ही  सर्वोच्च  सत्ता  है  जिसे  कानुन  बताने  के  लिए  शक्ति  का  प्रयोग  क  रना

 चाहिए  ।

 आधुनिक  समय  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  प्रत्यायोजित  विधान  की

 पद्धति  बनाई  गई  है  ।  इस  बात  पर  विशेष  रूप  से  बल  दिया  गया  है  कि
 अधीनस्थ  विधान  पर  दो  तरह

 का  नियन्त्रण  होना  एक  नियन्त्रण  संसद  का  होना  चाहिये  और  दूसरा  न्यायिक  नियन्त्रण  होता

 संसदीय  नियन्त्रण  दो  तरीकों  से  जाता  विधेयक  पारित  करते  जब

 संसद  यह  धुनिश्चित  करने  की  कोशिश  करती  है  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  अत्यधिक  शक्त्तियां  नहीं  दी

 जा  रही  और  प्रत्यायोजित  विधान  बन  जाने  के  बाद  संसद  दो  बातों  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  अपना  नियंत्रण  बनाये  रखती  एक  अधीनस्थ  विधायी  अधिकरण  अर्थात  सरकार  अथवा  जो  भी

 प्राधिकरण  संसद  द्वारा  संबद्ध  अधिनिमम  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  से
 अधिक  का  प्रयोग  नहीं  और

 दूस  रा
 यह  कि  प्रत्थायोजित  प्राधिकरण  द्वारा  और  बनाये  गये  नियम  सम्बद्ध  अधिनियम  अथवा  सं  विधान

 का  अतिक्रमण  नहीं  करेंगे  |

 सातवीं  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  सिफारिश  उचित  ही  की  है  कि
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 हक  भाई  मेहता  ]

 अधघी  तस्थ  विधानों  पर  संसदीय  नियन्त्रण  बनाये  रखने  के  इस  प्रकार  के  प्रावधान  विभिन्‍न

 नयमों  में  अधिनियमित  किये  जाने 3  080

 मेरे  विद्वान  मित्र  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूणं  बात  उठाने  की  कोशिश  की  है

 कि  विधेयक  की  अनुसूची  की  मद  में  अन्तविष्ट  प्रावधान  के  बारे  में  की  गई  सिफारिश  अधीनस्थ

 विधान  सम्बन्धी  समिति  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  है  क्योंकि  जो  प्रस्ताव  किया  गया  है  वह  नियमों
 से  सम्बन्धित  नहीं  काश  !  मेरे  विद्वान  मित्र  ने  सदन  में  इस  मुद्दे  को  उठाते  से  पूर्व  सिफारिश  को

 पढ़ा  लिया  होता  ।  वास्तव  नि०मों  में  ऐसा  प्रावधान  तो  था  कितु  समिति  ने  कहा  कि  नियमों  के

 द्वारा  इस  दण्डात्मक  प्रावधान  को  नहीं  बनाया  जा  प्रत्यागोजित  अधिकारियों  को  दण्डात्मक
 नियम  नहीं  वनाने  अधीनस्थ  विधान  का  यह  महत्वपूर्ण  सिद्धान्त  है  कि  जब  तक  कि  अधिनियम  ने
 विशेष  अधिकार  न  दिया  हो  नियमों  के  द्वारा  दण्ड  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  बतंमान  म!मले

 के  नियमों  में  दण्ड  ।  व्यवस्था  की  अपेक्षा  है और  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  उचित  ही  कहा

 कि  इस  प्रकार  का  प्रावधान  केबल  अधिनियम  में  ही  किया  जाना  यह  कहना  कि  इस  प्रकार

 का  प्रावधान  नियमों  में  नहीं  बल्कि  अधिनियम  में  होना  पूरी  तरह  से  अधीनस्थ  विधान  संबंधी

 पति  के  अधिकार  क्षेत्र  में  उक्त  सिफारिश  को  स्वीकार  करते  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  प्रावधान  नियमों  में  न  किया  जाकर  अधिनियम  में  ही  किया  इस  विधेयक  के

 माध्यम  से  यह  प्रस्ताव  पेश  किया  मुझे  आशा  है  कि  मेरे  विद्वान  मित्र  श्री  सुरेश  कुरूप  अब  इस  बात

 से  जरूर  सहमत  होंगे  हि  इस  सिफारिश  को  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  अधिकार  क्षेत्र

 से  बाहर  नहीं  कहा  जा  सकता  यह  एक  ऐसा  विधेयक्र  है  जो  यह  सुनिश्चित  करती

 है  कि  संसद  अधीनस्थ  विधानों  पर  अपनी  शक्ति  कायम  रख  सके  ।  अनेक  अधिनियमों  में  ध्यवस्था
 3-3 गई  है  |

 हमें  यहां  तीन  प्रकार  के  प्रावधान  देखने  को  मिलते  एक  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाये

 नियमों  के  में  उनमें  यह  प्रस्ताव  किया  गया  हैकि  नियमों  के  बन  जाने  के  तुरन्त  बाद

 उन्हें  राज्य  विधान  मण्डल  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाये  और  राज्य  विधान  मण्डल  का  यह  काये  है  कि

 वह  रज्य  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  के  ऊपर  नियन्त्रण  जहां  तक  संसद  का  सम्बन्ध  है  एक

 अधिक  व्यापक  व्यवस्था  की  गई  ये  नियम  30  दिन  की  विशिष्ट  अवधि  के  दौरान  संसद  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किए  जाएं  ।  संसद  के  पास  उन्हें  संशोधित  करने  की  शक्ति  है  ।

 तीसरी  बाज  यह  5  कि  जब  कभी  सरकार  द्वारा  प्रत्यायोजित  विधान  के  स्वरूप  में  आदेश  दिये

 जाने  होते  हैं  तो  ये
 आदेश  रारका  री  राजपत्र  में  प्रकाशित  करके  दिये  जाने  चाहिये  ।  उदाहरणाथे  विधेयक

 '
 की  अनुसूची  की  मद  तीन  में  यह  उल्लेख  हैं  :--

 59  को  उसकी  उप  धारा  (1)  के  रूप  में  पुनः  क्रम  दिया  जायेगा

 इस  प्रकार  कम  की  गई  उप  धारा  (1),  में  सरकारਂ  शब्दों  के
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 जब  कभी  भी  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  आदेश  दिये  जाने हों
 तो  ये  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  दिए  जाने  यह  भी  एक  अत्यन्त  महस्वपूर्ण  सिद्धान्त

 प्रत्येक  व्यक्ति  से कानून  की  जानकारी  रखने  की  अपे  भ्षा  की  जाती  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति

 कासून  की  जानकारी  न  होने  को  सुरक्षा  के  रूप  में  नहीं  ले  सकता  है  ।  जब  हम  यह  मानते  हैं  कि  प्रत्येक
 नागरिक  को  कानून  को  जानकारी  होनी  च्षाहिये  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  सरकार  को  किसी
 भी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कानून  क्रियान्वित  करने  अथवा  लागू  करने  से  पूव  उसे  प्रकाशित  करना  ही

 इसलिए  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  ने  इस  पर  ठीक  ही  जोर  दिया  है  और  सरकार  का

 बह  प्रस्ताव  सही  है  कि  ऐसे  आदेशों  को  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  जाना

 मेरे  कुछ  विद्वान  मित्र  चाहते  हैं  कि  इन  नियमों  को  कुछ  समाचार-पूत्रों  में  भी  प्रकाशित  किया

 जक्ये  ।  वह  व्यवहारिफ  नहीं  कानूत  में  भी  यह  मान्य  है  क्रि  इनके  प्रकाशन  के  लिए  राजपत्र  ही

 सुनिश्चित  ओर  स्थायी  स्थान  प्रत्येक  प्रत्येक  नागरिक  यह  पता  करने  के  लिए  राजपत्र

 वेखता  है  कि  कया  कोई  प्रत्यायोजित  विधान  अथवा  कोई  नि4म  इसमें  प्रकाशित  हुआ  है  अथवा  आप

 इस  बारे  में  निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकते  कि  क्या  इसे  किसी  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  किथा  जायेगा

 अथवा  नहीं  ओर  यह  व्यावहारिक  भी  नहीं  होगा  ।

 वास्तव  समाचा  र-पत्र  में  प्रकाशन  शत-प्रतिशत  नहीं  होता  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया

 कि  भारत  में  अधिक  से  अधिक  30  प्रतिशत  व्यक्तित  ही  समाचार-गत्र  पढ़  पाते  हैं  अथवा  समाचारों  को

 सुन  पाते  प्रकाशन  के  सही  स्थान  के  रूप  में  सर्वत्र  राजपत्र  को  ही  स्वीकार  किया  गया

 ताकि  राजपत्र  में  प्रकाशित  किये  जाने  के  कारण  नागरिकों  पर  यह  उत्त  रदायित्व  निश्चित  किया  जा  सके

 कि  उन्हें  कानून  की  जानकारी  हो  |  इसलिए  राजपत्र  में  हू  प्रकाशन  की  व्यवस्था  की  गई  है  और

 चार-पत्र  में  यह  बिल्कुल  सह्दी  है  कि  समाचार-पत्रों  में  स्थानीय  जेंसे  नगरता  लिका

 प्रकाशित  किये  जा  सकते  यहां  यह  प्रश्न  उठता  है  कि  इसे  एक  समा  जा  र-पन्र  में  प्रकाशित  जाये  अथवा

 दो  समाघा  र-पत्रों  उपबंधों  को  देखते  हुए  ज॑सो  भी  स्थिति  हो  |  यहां  पर  यह  उपबंध  करना  कोई

 गलत  वात  नहीं  है  कि  प्रकाशन  केवल  सरकारी  राजपत्र  में  ही  क्रिया  जायेगा  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  अब  हमने  यह  व्यवस्था  की  कि  प्रकाशन  सरका  री  राजपत्र

 मैं  किया  जाये  तथा  सरकार  ऐसे  आदेशों  को  सरकारी  शाजपत्र  में  प्रचारित  करके  पारित  नहीं  कर

 विद्वान  विधि  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  अभी  भी  लगमंग  अधिनियमों  में  स॑त्तोधन  किया

 जाना  बशकी  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  वे  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  ए+  अच्छी  स्थिति  नहीं  जब

 मधीनस्थ  विधान  सम्जन्धो  समिति  चाहुतीदै  कि  इन  अधिनियमों  में  संशोधन  किया  तो  हमें
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 हरू  भाई  मेहता

 अधिक  तत्परता  के  साथ  कायं  करना  चाहिए  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  अन्य  अधिनियमों
 में  भी  शीघ्र  संशोधन  करे  ।

 मरा  यह  सुझाव  है  कि  सरकार  के  लिए  यह  सम्भव  होना  चाहिए  कि  वह  साधारण  श्षण्ड

 नियम  में  एक  उपबंध  किये  जाने  पर  विचार  वरे  ताकि  इसमें  सभी  अधिनियमों  को  भ्रस्मिलित  किया  जा

 सके  |  साधारण  खण्ड  अधिनियम  में  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  जब  यह  बताया  जाये  कि  कुछ  नियम

 पृर्व  प्रकाशन  द्वरा  बनाएं  तो  इसका  मतलब  है  कि  प्रारूप  नियम  प्रकाशित  किए
 आपत्तियां  आमन्त्रित  की  जाएंगी  और  तत्पश्चात्‌  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  कया  हम
 साधारण  खंड  अधिनियम  में  टी  अधिनियमित  किया  जामे  वाला  ऐसा  फार्मूला  स्वीकार  नहीं  कर  सकते

 कि  जब  कभी  किसी  अधीनस्थ  प्राधिकरण  को  केन्द्रीय  अधिनियम  के  अन्त्गंत  नियम  बनाने  के  लिए
 शक्ति  प्रदान  की  तो  इन  नियमों  को  प्रस्तावित  तरीके  से  प्राधिकरण  द्वारा  सभा  के  समक्ष  रखा

 जाना  आवश्यक  होगा  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यह  तरीका  अपेक्षाकृत  एक  सरल  फाम ला  हो  सकता  उसे  भविष्य  में

 स्वीकार  किया  जा  सकता  मेरा  अनुरोध  है  कि सरकार  शेष  अधिनियमों  में  भी  संशोधन  करने  के

 सिए  शी  ध्र  विचार  करे  ताकि  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  को  सिफारिशें  पूरी  तरह  से  तथा  तत्यरता
 के  साथ  क्रियान्वित  की  जाएं  ।

 इन  टिप्पणियों  के  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 क्रो  बो०एस०  कृष्ण  ध्रय्यर  मामनीय  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक

 मश्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  आधारित  मैं  इस  विधेयक  का

 स्वागत  करता  हू  ।

 1983  में  एक  विस्तृत  विधेयक  लाया  गया  था  ।

 क्री  भूल  चम्द  डागा  :  यह  मात्र  एक  विधेयक  ही  नहीं  है  जिसे  पांच  मिनट  में  पाशित

 कर  दिया  मैं  यह  इस  बजह  से  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मैंने  स्वयं  इस  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  किया

 आप  समय  बढ़ा  सकते  आपने  पहले  से  ही  इस  विधेयक  के  लिए  एक  घंटा  निश्चित  कर  दिया

 उपध्यक्ष  महोदय  :  हम  हर  बात  का  सख्ती  से  पालन  नहीं  कर  रहे  क्‍या  आप  समय-सी मा
 का  पालन  करते  हैं  जब  हम  अन्य  विधेयकों  के  लिए  दो  घंटे  की  अनुमति  देते  हम  वहीं  पर  नहीं  रुक

 हम  इसे  चार  घंटे  तक  बढ़ा  देते  श्री  कृष्ण  अय्यर  कृपया  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 ञ  9  कि  4  जँ  टर अ ंहर  थ  -+  श्य  = तर पं  4 श्री  बो  ०  एस०  कृष्ण  झ्म्पर  :  1983  एक

 अब  भ्राप  92  लेकर  आए  आपने  कहा  है  कि

 अस्तगंत  लाया  जाना
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 -  -  विमिनिनीली  -  ते

 वास्तव  में  यह  एक  आश्चयं  की  बात  आपने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  अनेक  मन्त्रालथों

 को  अधिनियम  भेजने  के  लिए  कहा  गया  वास्तव  यह  क्षाश्चर्य  की  बात  बया  आप  उन्हें  आदेश
 देकर उन  अधिनियमों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ?  यदि  आप  तो  कल  तक  उन्हें  प्राप्त  कर  राकते

 कितने  अधिनियम  हैं  वहां  ?  क्या  उन्हें  प्राप्त  करना  कठिन  ये  सभी  संध्षदीय  ग्रंथालय में  रखे

 हुए  एक  साधारण  व्यक्ति  भी  इसे  प्राप्त  कर  सकता  बया  विधि  मन्त्रालय  के  लिए  इसे  प्राप्त

 करना  कठिन  है  ।  मुझे  वास्तव  में  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  पर  आश्चर्य  हो  रहा  वे  एक

 विस्तृत  विधेयक  ला  सकते  हैं  जिसमें  संशोधित  किए  जाने  वाले  सभी  अधिनियम  शामिल

 6.00  म०  १०

 जहां  तक  संशोधन  का  संबंध  जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  इसका  स्वागत  करता  एक  मुद्दा  है

 जिसका  मेरे  से  पूर्व  वक्ताओं  ने  उल्लेख  किया  है  और  यह  प्रकाशन  से  संबंधित  पुराने  समय  में  राज

 पत्र  सभी  को  स्वीकाय्ं  था  और  समाचार  पत्र  अधिक  संख्या  में  नहीं  अब  तो  गांवों  में
 भी

 समाचार

 पत्र  प्राप्त  हो  जाते  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यद्यपि  सभी  अधिसूचनाओं  एवं  नियमों  को  सभो

 समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  करना  संभव  नहीं  किन्तु  उन  अधिसूचनाओं  एवं  नियमों  को  समाचार-पत्रो

 में  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिये  जिनका  लोगों  पर  प्रभाव  पडता  भवन  संबंधी  उप-विधियों  अषवा

 मोटर-वाहन  अधिनियम  के  अन्तगंत  मांगी  गयी  आपत्तियों  जैसी  कुछ  अधियूचताओं  का
 प्रकाशित

 किया  जाना  बाध्यकर  है  ।  यहां  पर  इसमें  बाध्यता  मेरा  सुझाव  है  कि  जिन  नियमों  अथवा

 सूचनाओं  से  लोग  प्रभावित  होते  हैं  सपाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  किया  उसबेः  लिये  आवश्यक

 संशोधन  किया  जाये  ।

 एक  दूसरा  मुद्दा  जो  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वह  इस  प्रकार  मैं  अधीनस्थ  विधान

 संबन्धी  समिति  में  रहा  केवल  यहीं  नहीं  बल्कि  कर्नाटक  विधान-मंडल  की  सप्तिति  में  भी  रहा  हूं  ।  ऐसे

 अनेक  अवसर  आये  जब  हमने  कार्यपालिका  द्वारा  बसाये  गये  नियमों  मे  संशोधन  किया  इस  अधीनस्थ

 विधान  सम्बन्धी  समिति  के  ऊपर  बहुत  ही  भारी  जिम्मेवारी  इस  सदन  ने  उस  निकाय  के  सम्बन्ध  में

 विश्वास  व्यक्त  किया  है  ताकि  यह  निकाय  कारगर  ढंग  से  कार्य  कर  सके  ।  अधीनस्थ  विधान  सथ्वन्धी

 समिति  नामक  यह  निकाय  सभा  के  समक्ष  रखे  गये  प्रत्येक  नियम  की  जांच  करता  जंसाकि  मेरे

 श्री  कुरूप  ने  पहले  हो  कहा  हम  सभा  के  समक्ष  एक  के  बाद  दूसरी  अधिसूचनाओं  एवं  नियमों  को

 रखते  चले  जाते  हैं  और  कुछ  ही  क्षणों  में  बहुत-ली  अधितूचनाएं  एवं  नियम  रख  दिये  जाते  इसके

 बाद  क्या  ह्वोता  है  ?  वह  कानून  बन  जाता  है  क्योंकि  यह  एक  प्रत्यायोजित  कानून  है  ।  इसलिये

 यह  कानून  बन  जाता  यहां  तक  कि  संसद्‌  सदस्यों  को  भी  अधिसूचनाओं  एवं  नियमों  की

 प्रतियां  नहीं  दी  जाती  मैं  वास्तव  में  आश्चर्यचकित  जबकि  राज्य  विधान-मंडल  में  जब-कभी

 कोई  नियम  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  तो  इसको  एक  प्रति  सदस्यों  को  दी  जाती  मुझे  संस  में

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरात  यह  देखकर  आश्चयं  हुआ  है  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गये  नियमों  की  प्रतियां

 जोकि  बड़ी  पुस्तकों  के  रूप  में  होती  अधिक  लागत  के  कारण  संसद्‌  सदस्यों  को  नहीं  भेजी

 यह  बात  तो  समक्ष  में  आती  लेकिन  साधारण  अधि  धूबनाओं  तथा  महत्वपूर्ण  भ्रभि  मूचमाओं

 को  प्रतियां  तक  भी  संत्द्‌  सदस्यों  को  नहीं  भेजी  जाती  इसलिये  मैं  श्री  कुरूप  द्वारा  उठामे  गए  मुद्दे
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 बो०  एस०  कृष्ण  झ्य्यर  ]

 का  जोर  देकर  समर्थन  करता  हूं  तथा  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से  यह
 अनु  राध  करता हूं  कि  वे  संसदीय

 सचिवालय  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निर्देश  दें  कि  जब  कभी  नियम  तथा  अधिसूचनाएं
 रखी  उनकी  प्रतियां  संसद  सदस्यों  को  उपलब्ध  करायी  जायें  ।

 अंत  एक  बात  और  कहनी  टै  ।  इसमें  एक  और  विसंगति  है  और  मुझे  यकीन  है  कि  माननीय
 विध्रि  मंत्री  इससे  अवगत  होंगे  ।  वह  इसे  सभा  में  क्‍यों  रखते  हैं  ?  बस  इसीलिए  कि  एक  बार  सभा  में  रखे

 जाने  से  इन्हें  स्वीकृत  समझा  जाएगा  ओर  यदि  कोई  सदस्य  इन  नियमों  पर  चर्चा  करना  चाहता  है  ती

 वह  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  तहत  इस  पर  चर्चा  के  लिए  कह  सकता  लेकिन  यदि  कार्यपालिका

 द्वारा  बन.ए  गए  और  अधीनस्थ  विधान  समिति  द्वारा  जांचे  गए  नियमों  में  संशोधन  करना  है  यह
 सभा  उनमे  तब  तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  कर  सकती  जब  तक  दूसरी  सभा  भी  हसके  लिए  सहमत  नहों

 होती  ।  क्‍या  मेरा  यह  कहना  सही  नहीं  कि  जब  तक  दोनों  सभाएं  सहमत  नहीं  हो  जाती  इन

 नियमों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  मेरे  विचार  से  यह  एक  खास  किस्म  की  कमी  है  क्‍योंकि  हम

 इसके  लए  संयुक्त  सत्र  नहीं  कर  सकते  ।  जब  तक  दोनों  सभायें  सहमत  नहीं  होतीं  इस  नियम

 को  संशोधित  नहीं  किया  जा  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  विधि  मंत्री  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  और  इसका  हल  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिए  संविधान  में

 संशोधन  आवश्यक  है  क्योंकि  यह  प्रभुभत्ता  सम्पन्न  है  ।  हालांकि  इन  वर्षो  में  कभी  ऐसी  पैदा  नहीं
 पर  ऐसा  होना  सम्भव  है  और  कथी  भी  ऐश्ली  स्थिति  पैदा  हो  सकती  मैं  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  विचार  करें  ओर  यदि  जरूरी  हो  तो  संविधान  में  संशोधन  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  $  महत्वपूर्ण  अधिसूचनाओं  को  स्थानीय

 अलग-अलग  भाषाओं  के  समाचा  र-पत्रों  में  प्रकाशित  किया  जाए  और  मुझे  यकीन  है  कि

 माननीय  मंत्री  इसके  लिए  सहमत  होंगे  और  शेष  अधिनियमों  कं  एक  ही  क्रूधिनियम  के  अन्तर्गत  लाने  के

 श्री  मुलचन्द  डागा  :  मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  सभापति हूं
 ओर  मै  सरकार  से  यह  बार-बार  अनुरोध  करता  रहा  हूं  कि  वह  निश्चित  समयावधि  में  कतिफ्य  नियम

 यह  कोई  पहली  सिफारिश  नहीं  मैं  उनसे  कई  बार  यह  बात  कह  चुका  हूं  और  मैंने  सभी
 सबिवों  को  बुलाकर  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  कि  वे  इन  नियमों  को  बनाएं  और  उन्हे  राजपत्र  में  तीन

 मह्दीने  के  भीतर  अवश्य  प्रकाशित  करें  और  इस  सम्बन्ध  में  अगर  आपत्तियां  और  सुझाव  रखे  जाते  हैं
 नी  वे  इन  पर  महीने  का  समय  लगा  सकते  हैं  ।

 अगर  आप  कुछ  रिपोर्टा  का  अवलोकन  करें  तो  देखेंगे  कि  कुछ  मामलों  में  तो  आठ  वर्ष

 का  सभय  लगाया  गया  माननीय  मंत्री  यह  बताने  को  तैयार  नहीं  हैं  कि  ऐसे  अभी  कितमे  अधिनियम

 हैं  जिनके  बारे  में  नियम  नहीं  बनाए  गये

 संसद  अपने  अधिकार  का  परित्याग  अथवा  अपनी  शक्ति  का  प्रत्यायोअन  महीं  रही
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 ककभातम-+++

 यह  केवल  अधीनस्थ  अधिकारियों  अधिनियम  की  परिधि  के  भीतर  नियम  और  विनियम  बमाने
 के  लि  कहती  इसलिए  हमारा  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  संसद  अपनी  शक्तियों  का  परित्याग
 अथबा  प्रत्यायोजन  करती  हम  उनसे  केवल  नियम  तथा  उयविधि  और  अधिसूचनाएं  तैयार

 करते  के  लिए  कहते  आजकल  कया  हो  रहा  हम  आम  तौर  पर  अधिनियम  में  कुछ  सिद्धान्त
 निर्धारित  कर  देते  हैं  और  बाकी  सारा  दायित्व  एजेंसियों  को  सौंप  देते  हैं  और  वे  संसद  के  अधिकारों  का
 अतिक्रमण  करते  ऐसे  अतिक्रमण  से  स्ष॑रक्षण  प्रदान  करना  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का

 कतंध्य  हमारे  पास  नियम  34  मौजूद  है  परन्तु  हम  दिए  गए  सुझावों  पर  यदा-कदा  ही  आपत्ति  करते
 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  के  नाते  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जय  भी  कोई

 विधेवक  पारित  अथवा  पुर:स्थापित  किया  जाता  उसके  साथ  नियमों  को  भी  पुर:स्थापित  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  हमें  यह  लग  सके  कि  यह  विधेयक  किस  प्रकार  क्रिय।न्वित  क्योंकि  आम  तौर

 पर  विधेयक  के  पारित  होने  के  पश्चात्‌  नियम  छः  महीने  या  उससे  भी  अधिक  समय  के  बाद  बनाए  जाते

 राज्यों  में  इन  पर  दो-तीन  वर्ष  लग  जाते  इस  सभा  के  अधिकांश  सदस्यों  को  इस  बात  की

 जानकारी  नहीं  होगी  कि  रेल  विभाग  द्वारा  आरक्षण  के  बारे  में  क्या  नियम  पारित  किए  गए  उन्हें

 इसका  पता  नहीं  होगा  क्‍योंकि  ये  नियम  प्रारूप  के  तौर  पर  प्रकाशित  नहीं  किए  गए  अतः  नियम

 और  विनियम  पहले  प्रारूप  के  तौर  पर  प्रकाशित  किए  जाने  चाहिए  ताकि  जो  लोग  उनसे  प्रभावित  हों
 वे  अपनी  आपत्तियां  प्रकट  कर  सकें  और  अपने  सुझाव  दे  आज  कया  हो  ऐसे  कुछ  नियम  हें

 जो  कमजोर  वर्गों  और  खेतिहर  लोगों  के  लिए  हैं  परन्तु  उन्हें  स्थानीय  भाषा  में  स्थानीय

 चार  पत्र  में  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  इसलिए  इन  लोगों  को  इन  नियमों  की  जानकारी  नहीं

 भाज  जब  कि  यह  दिन  समाप्त  हो  रहा  है  माननीय  मंत्री  यह  चाहते  हैं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  कर

 दिया  जाए  ।  १२न्‍तु  वह  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करेंगे  कि  ऐसे  लगभग  90  अधिनियम  जिनके  लिए

 नियम  नहीं  बनाए  गए  अभी  तक  ऐसे  लगभग  450  या  इससे  अधिक  अधिनियम  वे  ऐसा  कहते

 क्या  वे  हमें  यह  बता  सकते  हैं  कि  संसद  द्वारा  पारित  ऐसे  कितने  अधिनियम  हैं  जो  अभी

 तक  प्रवरतित  नहीं  हुए  माननीय  मंत्री  कम-से-कम  इतना  तो  कह  सकते  हैं  कि  ऐसे  इतने  अधिनियम

 हैं  जिन्हें  संसद  ने  पारित  कर  दिया  है  पर  वे  अभी  तक  प्रवर्तित  नहीं  हुए

 फिर  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसे  कितने  अधिनियम  हैं  जिनके  लिए  आपने  नियमों  और

 विनियमों  की  कुछ  प्रक्रिया  निर्धारित  को  है  ?  ठीक  हमें  पता  है  कि  कुछ  मामलों  में  कुछ  नियम

 निर्धारित  किए  गये  किन्तु  विनियमों  की  क्या  स्थिति  है  ?  अधिधृूचनाओभों  एवं  उप-नियमों  के  बारे  में

 क्या  स्थिति  बिजली  बोर्ड  जैसे  ऐसे  कतिपय  उपक्रम  वे  किसी  विशेष  अधिनियम  के  अंतर्गत

 विनियम  पारित  करते  परन्तु  हम  इसके  बारे  में  हम  यह  कह  देते  हैं  कि  है  उन्हें  सभा-पटल  पर

 नहीं  रखा  गया  है  ओर  उन्हें  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  है  और  इसलिए  हम  उनकी  जांच  नहीं  कर

 हम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कर  पाने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं
 ।'  अ  घिकांश  कार्यपालिका  द्वारा

 पारित  किए  जाते  हैं  और  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  हम  नियम  और  विनियम  बनाने  के  बारे  में

 बार  अनुरोध  कर  जुके  हैं  पर  उन्होंने  हमारा  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  संसदीय  समिति  गे  अपनी
 रिपोर्ट  सभा  में  प्रस्तुत  की  और  समूची  सभा  इससे  अवगत  ये  रिपोर्ट  दूसरी  लोक
 पांचवीं  लोक  सभा  और  सातवीं  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  ,  मैं  विधि  विभाग  से  बार-बार  नियम

 ओर  विनियम  बनाने  का  अनुरोध  करता  रहा  हू  लेकिन  उसने  ऐसा  नहीं  किया  ।  उपाध्यक्ष
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 ।

 मल  चरद  डागा  ]

 आज  आप  कृपया  इस  बात  की  जांच  करें  कि  अभी  भी  ऐसे  कितने  अधिनियम  हैं  जो  इस  प्रक्रिया  के

 रूप  नहीं  वे  कौन  से  कानून  हैं  जिनके  लिए  वे  नियम  निर्धारित  करना  भूल  गए  हैं  ?  विनियमों

 सूचनाओं  के  बारे  में  वस्तु  स्थिति  क्या  है  ?  योजना  का  क्‍या  हुआ  ?  मैं  कल  एक  योजना  के  बारे  में  बात

 कर  रहा  था  ।  उसका  कया  रहा  ?  वह  डी०टी०सी०  अधिनिय  म  से  सम्बन्धित  यह  एक  संवेधानिक

 योजना  नहीं  एक  कमंचारी  ने  चिकित्सा  प्रतियृर्ति  के  रूप  में  प्रति  माह  3000  रुपये  प्राप्त  किए  ।

 यहां  विसंगति  यह  है  कि  यह  कोई  संवेधानिक  अधिनियम  नहीं  इसलिए  इन  लोगों  ने  अपनी  अलग

 योजना  बना  ली  और  अपनी  अलग  अधिसूचनाएं  निकाली  ।  हमें  यानी  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को

 राजपत्र  के  सभी  पन्‍नों  को  पढ़ने  का  समय  नहीं  मिलता  ।  हम  नहीं  जानते  कि  नियम  कब  प्रकाशित

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  के  नाते  मैंने  विधि  सचिव  से  कहा  कि  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  कायंवाही  की  जानी  मैं  आपके  माध्यम  संसदीय  काय॑  मंत्री  के

 माध्यम  विधि  मंत्री  के  माध्यम  से  यह  अनुरीध  करता  हूं  कि  विनियम  बनाए  जाएं  और  उन्हें
 पटल  पर  रखा  मुझे  खुशी  है  कि  कम-से-कम  आज  विधि  मंत्रालय  इस  विधेयक  को  सश५्|  के  समक्ष
 लाया  इसमें  कुछ  यों  कहिए  माह  का  समय  लग  सकता  परन्तु  आप  यह  सुनिश्चित
 करें  कि  ये  विनियम  अवश्य  बनाए  जाएं  और  सभा-पटल  पर  रखे  जाएं  ।

 श्री  एच०  धार०  मारद्दाज  :  उपाध्यक्ष  मैं  डागा  जी  के  प्रति  आभारी  हूं  जो  अधीनस्थ

 विधान  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  के  तौर  पर  सभी  विभागों  को  अपने  नियम  बनाने  और  उन्हें  सभा

 के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रबोधित  करते  रहे  हैं  और  यदि  उन्होंने  उनकी  इतनी  जोरदार  आवाज

 को  नहीं  सुना  तो  मेरा  सभी  माननीय  सदस्यों  और  मन्त्रियों
 से  अनु  रोध  है  कि

 वे  उनकी  बात  सुनें
 ओर  आऔपचारिकताओं  को  पूरा  करें  |  किन्तु  डागा  जी  सही  हैं  **

 क्री  मल  चन्द  डागा  :  जी  को  ही  बल्कि  समस्त  सभा  को  अधिकार  है'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डागा  जी  समस्त  सभा  का  प्रतिनिधित्व  करते  )

 श्री  एच०  पझार०  मारद्ाज  :  यदि  आपको  मेरी  बात  सुनने  में  अलर्जी  होती  तो  वह  एक

 अलग  बात  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  आप  समिति  के  सभापति  हैं  ओर  मैं  सभा  को

 यह  याद  दिला  रहा  हूं  कि  यह  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  ही  जो  सभी

 प्रशासनिक  मन्त्रालयों  को  प्रबोधित  करते  रहे  हैं  ।  यह  विधि-मन्त्रालय  का  प्रश्न  नहीं

 मन्त्रालय  तो  केवल  उन्हीं  पुराने  अधिनिपमों  को  ले  रहा  है  जो  काफी  पहले  पारित  किये  गये

 अब  हम  पुराने  अधिनियमों  की  सूचियां  संकलित  कर  रहे  जहां  तक  वर्तमान  अधिनियमों

 का  सम्बन्ध  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  को  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  प्मिति  के  निर्देशों  का

 लन  करना  होता  है  क्योंकि  इस  समय  उनके  सामने  ये  निर्देश  वे  जब  कभी  इस  प्रकार  के  नियम

 उन्हें  इन्हें  सभा  के  समक्ष  रक्षना  यह  कार्य  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  का  समिति  के

 निर्देशों  के  अनुसरण  में  हमने  पहले  69  अधिनियमों  की  सूची  तैयार  की  थी  ओर  इसके  बाद  अब  हमने
 92  अधिनियमों  की  दूसरी  सूची  निकाली  हमने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  इन  69  और  92
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 सचि  है  है  तैया  क  वे  एमने  अ  रे  ब्ररि
 यान

 नियमों  की  सूचियां
 तेवर  करक

 हमने  आधे  से  अधिक  कार्य  पूरा  कर  लिया
 है  और  अब  लगभग  115

 अधिनियमों  का  कायं  शेष  है  इसे  भी  मैं  कल  पेश  कर  सकता  हूं  कि  तु  प्रशासनिक  मंत्रालय उनका  निपटान
 नहीं  कर  इसलिए  इसमें  विधि-मन्चालय  अथवा  मेरी  गलती  नहीं  है  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  यह  सरकार  की  गलती  है  और  आपको  इसकी
 द्वारी  स्वीकार  करनी

 थी  एच०  झ्रार०  मारहाज  :  यदि  आप  मेरे  द्वारा  दिये  गये  तक  को  नहीं  समझ्त  सकते  तो
 आपको  कोई  टिप्पणी  नहीं  करनी  इसे  समझने  की  बजाय  कुछ  भी  कह  देना  बहुत  आसान

 यह  प्रशासनिक  विभागों  का  कार्य  जब  तक  वे  हमें  अपने  कागजात  न  हम  उन्हें  सभा  के  समक्ष
 नहीं  रख  कांठेनाई  यह  है  कि  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  को  समिति  के  निर्देशों  को  अवश्य  समझना

 क्योंकि  समिति  सभा  के  प्राधिकार  के  अधीन  कार्य  करती  थदि  अन्य  मन्त्रालय  हन
 जातों  को  यथाशीघ्र  भेज  तो  92  विधेयकों  के  इस  बेच  के  साथ  इनकी  जांच  करने  में  मझ्ते  अधिक
 समय  नहीं  लगेगा  ।  मैं  अब  भी  सभी  मन्त्रालयों  से  अनुरोध  कर  रहा  हूं  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  कि  शेष
 विधेयक  जो  कि  50  के  लगभग  तीसरे  बैच  में  सूचीबद्ध  कर  दिये  जायें  और  मैं  इसे  संसद  के  आगामी
 सत्र  में  सभा  के  समक्ष  यदि  कोई  व्यक्ति  काम  करता  है  और  अपना  कार्य  करता  तो  आप

 इसकी  प्रशंसा  नहीं  यदि  अन्य  मम्त्रालय  काम  नहीं  तो  इस  दोष  को  मैं  क्यों  स्वीकार

 दोष  उसी  को  दिया  जाना  चाहिए  जो  वस्तुतः  दोषी

 समस्या  यह  है  कि  मैं  तब  तक  इन  विधेयकों  को  छू  नहीं  सकता  जब  तक  कि  प्रशासनिक

 लय  इन्हें  हमें  न  भेजे  ।  मैं  92  विधेयक  लाया  हूं  यह  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  हमने  इस  मामले  को

 मन्त्रालय  के  साथ  चलाया  इसलिए  मैं  समिति  के  इन  निर्देशों  स ेसहमत  हूं  कि  नियम  तत्काल  तंयार

 किये  जाने  चाहिए  क्‍योंकि  नियम  कानून  से  भिन्‍न  नहीं  होते  ।  नियम  ही  कानून  इसलिए  यदि  नियम

 तैयार  नहीं  किये  तो  कानून  का  मून  प्रयोजन  ही  विफल  हो  इसलिए  यदि  सम्भव  हो  तो

 नियम  कानून  के  साथ-साथ  ही  तैयार  कर  दिये  जाने  अन्यथा  उन्हें  अधिकतम  शोीक्षता  से

 भौर  न्यूनतम  विशम्ब  से  तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।

 अतः  यह  विधेयक  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  निर्देशों  की  पूर्ति  स्वरूप  ही

 है  और  जब  मैं  विधेयकों  के  ऐसे  बेच  को  लाता  तो
 सभा  को  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  क्योंकि

 मैं  अपना  कार्य  कर  रहा  हूं  ।  इस  बारे  में  कोई  मतप्रेद  नहीं  होना  चाहिए  ।  श्री  डागा  जी  ने

 कहा  है  कि  हमें  यह  देखने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  नियम  न  केवल  शीघ्र  बनाए

 बल्कि  उन्हें  इस  सभा  के  सम्बन्धित  विभागों  तथा  जनता  की  जानकारी  में  भी  लाया

 जाता  इसलिए  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  मिर्देशों  की  पूर्ति  के लिए  एक  प्रणाली

 तैयार  की  जानी  मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि इस  विधेयक  को  बिना  किसी  विवाद  के  पारित

 कर  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 नियमों  तथा  अस्य  प्रत्याधोजित  विधान  के  प्रकाशन  तथा  उनको  विधान  मण्डल  के

 ५94४
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 समक्ष  रखे  जाने  तथा  कुछ  अन्य  विषयों  के  सम्बन्ध  में  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों  की

 सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कतिपय  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  वाले  विंधेषक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  2  विधयक  में  जोड़  दिया

 प्रनुसूचो

 किया  गया  संशोधन  :

 5  से  छक  का  लोप  किया  जाये  ।””

 एच०  झार०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 अनुसूची  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 प्रनसूचो  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी

 डपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नगह

 खंड  अधिनियमन  सूत्र  ओर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  |,  स्धिनियमन  सूत्र  प्रोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मन्‍्त्री  जी  ।

 भरी  एच०  झार०  मारहाज  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”
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 ;  नीत-ससससी So एम० जी रगा (गंट्र) : सभा और जनता के अधिकारों के एक बहुत अच्छे  ae प्रो०  एमन०  जी०  रंगा  :  सभा  और  जनता  के  अधिकारों  के  एक  ब  त  अच्छे  समधंक पि

 के  रूप
 में  हमारे  मित्र  श्री  मूल  चर  डागा  जी  को  पाने  के  हम  सभी  अर्थात्‌  सभा को  और अध्यक्ष  महोदय  को  बधाई  देने  के  लिए  चन्द  शब्द  कहना  चाहता  हुं  और  इन  कार्यों  को  कि लिए  एक  सही  व्यक्ति  के  रूप  में  उन्हें  चनने  के  लिए  मैं  विशेषकर  अध्यक्ष  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता मुझे  इस  बात  की  भी  हादिक  प्रसन्नता  है  कि  भन्‍त्री  महोदय  हमें  पर्ण  सहयो  के  हैं  और  वे

 सभा---सभी द न समस्त भी दलों सहित साथ पण सामंजस्य बना पाये हैं । धन्यवाद । उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि विधेयक संशोधित रुप में पारित किया जाये ।! प्रस्ताव स्वीकृत हुप्ना । 6.22 मभ० प० बन्धित श्रम पद्धति संशोधन विधेयक [ प्रगुवाद ] उपाध्यक्ष महोदय : अब बन्धित श्रम पद्धति संशोधन विधेयक पर विचार करना शुरू करते श्री टी० अस्जंया अम मरजस्लय में राज्य मनन्‍्त्री टी० : महोदय । बन्धित श्रम पडति उत्सादन ) संकोवन जिसे राज्य सभा ने को पारित कर दिया में बन्धित भ्रम पद्सि अधिनियम की धारा के अन्त्गंद इस बात के स्पष्टीकरण की भावश्य्कता है कि ऐसे ठेका अथवा अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक जिसमें बंधुआ मजदूर प्रणालो से संबंधित संघटक जैसे ऋणदाता प्राप्तकर्त्ता सम्बन्धों की उपस्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा शेजगर की का हनन और अलाभकारी मजदूरी इत्यादि बंधुआ मजदूरों को परिभाषा के अन्तगेंस आयेगा । अधिनियम की धारा 2 मजदूरਂ तथा मजदूर प्रणालीਂ को परिभाषित करती यद्यपि ये परिभाषाएं सुस्पष्ट तथापि कुछ लोगों ने शंकाएं व्यक्त की हैं कि क्या इन परिभ्वाओं में अनुबंधित मजदूर अथवा एक अन्तर्राज्यीय मजदूर की परिभाषा भी लित विधेयक का लक्ष्य बन्धित श्रम पद्धति के अन्तर्गत बन्प प्रवासी श्रमिक को सम्मिलित करने की स्थिति को स्पष्ट करना अनुकन्शित मजदूर तथा अन्तर्राम्यीय प्रवासी मजदूरों की परिभाषाएं क्रमशः ठेका अम 347
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 टी०

 और  1970  और  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार  रोजगार  का

 और  सेवा  की  1979  से  की  गई

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  विधेयक  पर  विचार  करके  उसे  पारित  किया

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बन्धित  श्रम  पद्धति  1976  को  संशोधित  करने  वाले

 यक  यथा  राज्य  सभा  पारित  रूप  पर  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताब  प्रस्तुत  हुआ  :  --

 बन्धित  धभ  पद्धति  1976  में  संशोधित  करने  वाले

 यक  यथा  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  पर  विचार  किया

 अब  श्री  राम  प्यारे  पनिका  ।

 ]  रे

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  माननीय  श्रम  मंत्री

 जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  जब  से  इन्होंने  इस  पद  को  दोबारा  सम्भाला  है  तब  से  श्रमिकों  के  हिल
 में  अनेकों  कानून  बनाए  गए  हैं  और  जो  पुराने  कानून  जिनमें  कमियां  और  खामियां  उनमें  भी

 संशोधन  लाये  गए  हमारी  सरकार  एक-के  बाद-एक  श्रमिकों  के  हित  में  कानून  बनाती  जा  रही
 यदि  आप  पिछले  4-5  वर्षो  में  देश  में  मानव-दिवसों  की  हानि  की  ओर  देखें  तो  उसमें  कमी

 आई  है  और  इस  दोरान  देश  में  इंडरिट्रयल  रिलेशन्स  बहुत  अच्छे  बने  यदि  कहीं  पर  मानब-दिवसों

 को  हानि  भी  हुई  है  तो  इसलिए  नहीं  कि  हमारी  श्रम-नीति  खराब  अथवा  उसमें  कहीं  कोई  कमी

 बल्कि  उसके  पीछे  कारण  यह  रहा  कि  देश  के  कुछ  उद्योगपतियों  न ेअपनी  मिल  को  सिक

 आउट  करके  अथवा  दूसरे  तरीके  अपना  कर  बसी  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  हमारे  देश  में  प्राइवेट

 संकक्‍्टर  में  और  कुछ  पब्लिक  सेक्टर  में  ऐसे  उद्योग  जिनके  गलत  इंतजाम  के  लगभग  50

 प्रतिशत  मानव-दिवसों  की  हानि  हुई  और  गलत-इन्तजाम  हो  उसका  मूल  कारण  रहा  न  कि  हमारी
 भ्रम  नीति  उसके  लिए  जिम्मेदार  है  ।

 यह  बात  सही  है  कि  हमारे  देश  में  बॉडड  लेबर  की  समस्या  आज  की  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  ब्रॉडेड  लेबर  को  जो  समस्या  है  यह  आज  की  नहीं  यह  समस्या तो
 भारतवष  में  बहुत  पुरातन  दास-प्रथा  इसी  का  नाम  रहा  है  और  यहां  भारतवर्ष  में  बल्कि

 में  यह  दास-प्रथा किसी  न  किसी  रूप  में  विद्यमान रही  लेकिन  प्रश्न  यह  उत्पस्न  होता  है  कि
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 ट  ैौघघ++  ता  सस  क:-सक्‍कसकससरयसनन  नं  ्िनस्‍निनसिक---ैन्‍ह.ह8हहह.तहत
 स्वतन्त्र  भारत  में  एक  कानून  आथा  और  यह  क्रान्तिकारी  कानून  था  कितु  दुखद  बात  यह  है  कि  आज
 38  वर्ष  बाद  भी  हमारे  देश  में  काफी  संख्या  में  बंधुआ  मजदूर  ये  बंधुआ-मजदूर  खासकर  उन  इलाकों
 में  हैं  जो  देश  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  ट्रायबल  एरियाज  हरिजन-बहुल  क्षेत्र  हैं  ओर  वे  क्षेत्र  हैं  जो  कई

 दृष्टियों  से  डैजर्ट  इलाके  सायक्लोनिक  इलाके  जो  हीन-परिस्थिति  वाले  इलाके  उनमें  ये  मजदूर
 रहते  हैं  ।

 हमारे  यहां  कुछ  पुरातन  नीतियां  रही  हमारे  देश  में  श्रमिकों  और

 महाजनों  के  बीच  में  ऐसी  रीति  नीति  रही  है  जिसके  कारण  देश  में  हजारों  और  लाशों  की  संख्या  में  आज

 गुलाम  बनाकर  रख  दिए  गए  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  मान्यवर  एक  मात-प्रथा  ऐसी  है  कि
 अगर  किसी  आदिवासी  या  मजदूर  ने  कर्जा  ले  तो  उसकी  पुश्त-दर-पुश्त  उस  परिवार  में  काम
 करेंगी  ।  इसको  मात-प्रथा  कहते  इस  प्रकार  से  हमारे  देश  में  आज  भी  किसी  न  किसी  रूप  में  यह
 प्रथा  रही  है  कि यदि  किसी  ने  एक  वार  कर्जा  ले  लिया  तो  वह  कभी  कर्ज-मुक्त  नहों  हो  सकता  लेकिन

 बांडेड  लेबर  एक्ट  पास  होने  के  बाद  इस  स्थिति  में  एक  क्रान्तिकारी  परिवतंन  लेकिन  भान्यवर  इस

 कानन  के  क्रियान्वयन  का  जो  तरीका  है  वह  बहुत  डिफंक्टिव  है  ।  प्रदेश  की मशीनरी  जब  एक  बार

 बांडेड  लेबर  आइडेंटिफाई  कर  लेती  है  तो  उसके  बाद  उनके  रीहैबिलिटेशन  का  प्रश्न  आता  वह  इतना

 खराब  है  कि  जो  मानक-सिद्धांत  आपने  तय  किए  उनके  अनुप्तार  उनको  बसाया  नहीं  जाता  इसका

 नतीजा  यह  होता  है  कि  उनको  पुनः  उन्हीं  लोगों  की  शरण  में  जाना  पड़ता  जिनकी  शरण  में  से  उन्हें

 छुड़ाया  गया  है  क्योंकि  उनकी  आजीबिका  का  प्रश्न  उनके  बाल-दच्चों  के  पालन-पोषण  का  प्रश्न

 उसके  सामने  होता  इसलिए  मान्यवर  मेरा  अनुरोध  है  कि  वाकई  अगर  श्रम  मन्त्री  महोदय  यह

 चाहते  हैं  कि  बांडेड-लेबर  देश  में  न  रहें  और  यह  प्रथा  हमेशा  के  लिए  समाप्त  हो  तो  एक  बार

 उनके  बांडेड  लेबर  आइडेंटिफाई  होने  के  उन  रीहैबिलिटेशन  की  कार्यवाही  होनी
 तभी  यह  प्रथा  समाप्त  हो  सकती

 मेरे  क्षेत्र  वहां  की  सरकार  ने  बांडेड  लेवर  आइडेंटिफाई  लेकिन  उनको

 आइडेंटिफाई  करने  के  छाद  वर्षों  हो  उनके  रीहैबिलिटेशन  के  लिए  जो  चार  हजार  रुपए  ग्रांट  मिलती

 वह  भी  अभी  तक  नहीं  दी  गई  जिसका  नतीजा  यह  हुआ  है  कि  वे  लोग  उसी  के  संरक्षण  में

 चले  गए  हैं  जहां  से  उनको  निकाला  गया  इसलिए  हमें  गहराई  से  इस  विषय  में  सोचना  होगा  भोर

 सस्ती  लोकप्रियता  में  न  जाकर  इस  कानून  के  कार्यान्वयन  की  तरफ  गहराई  से  देखना  पड़ेगा  ।

 उपाध्यक्ष  अधिका  रीगण  हमारे  श्रमिकों  और  किसानों  में  द्वन्द्  चलवाते  रहते  एक

 तरफ  वे  श्रमिकों  को  भड़काते  हैं  और  दूसरी  तरफ  वे  किसानों  को  भड़काते  हैं  जिसके  कारण  उनकी  मदद

 नहीं  हो  पाती  उल्टे  लैंड  लार्ड  उनका  शोषण  करते  इसलिए  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  इस  प्रकार  के

 झगड़े  न  तो  हमें  इस  प्रकार  के  अधिकारियों  पर  भी  पैनी  दृष्टि  रखमी  ताकि  वे  झगड़े  भ  करा

 ध्षकें  ।  यदि  हमें  शांति  बनाए  रखनी  तो  ऐसे  क्षेत्रों  में  हमें  उचित  मजदूरी  देने  की  व्यवस्था  करनों

 होगी  ओर  उनका  रीहैबिलिटेशन  करना  थदि  हमारी  सरकार  में  इतनी  क्षमता  तब  तो  इस
 कार्य  को  छेड़े  अमभ्यथा  किसानों  और  श्रमिकों  में  लड़ाई  होती  रहेगी  जिसका  नतीजा  यह  हो  जाता  है  कि

 बहां  पर  शांति  बनाए  रखना  भर  उन  पर  अंकुश  लगाना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।
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 रामप्यारे  पनिका  ]

 जब  आप  मिनिमम  वेजेज  देने  की  बात  करते  तो  वहां  की  परिस्थितियों  को  अवश्य

 देखें  ।  अभी  पिछले  दिनों  में  हम  कृषि  के  बारे  में  एक  बिल  पर  चर्चा  कर  रहे  तो  यहां  कहा  गया  था

 कि  हमारे  देश  में  कृषि  का  विकास  इम्बेलैन्स्ड  हुआ  है  और  केवल  15  प्रतिशत  क्षेत्र  में  56  प्रतिशत

 उत्पादन  बढ़ा  यदि  इसकी  मानक  मानकर  श्रमिकों  की  मजदूरी  तय  तो  निश्चित  रूप  से  यह

 व्यवहायं  नहीं  होगा  ।  इसलिए  जो  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  पर  प्रति  एकड़  उपज  कम  होती  बहां  उसके  अनुरूप

 मजदूरी  तय  करना  जरूरी  आपके  यहां  से  वह  गाइड  लाइन  है  कि  हर  दूसरे  साल  मिनिमम  वेजेज

 एक्ट  के  अन्तर्गत  उनको  मजदूरी  को  पुनरीक्षित  किया  लेकिन  ऐसा  न  आज  बिहार  में  वर्षों

 से  गरीबों  का  शोषण  हो  रहा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यही  है  कि  वहां  की  सरकार  ने  मिनिमम  वेजेज

 एक्ट  के  अन्तर्गत  2  साल  के  बांद  वहां  के  मजदूरों  की  मजदूरी  का  पुनरीक्षण  नहीं  इसलिए  वहां

 कम  मजदूरी  मिल  रही  इन  सारी  बातों  को  सरफार  को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  कोन  से  इलाके

 में  कृषि  का  उत्पादन  अधिक  है  और  कौन  से  में  नहीं  ओर  की  वस्तुस्थिति  क्‍या  उसका

 रण  करना  होगा  ।

 आज  हम  उन  तमाम  शोषणों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहते  जैसे  चाइल्ड  लेबर  की  बात

 हमारे  यहां  कालीन  का  काम  मुझे  खुशी  है  कि  भारत  सरकार  हमारे  मिर्जापुर  और  वाराणसी  क्षेत्र

 में  दोनों  जिलों  को मिलाकर  चाइल्ड  वेलफेयर  के  जो  वांडेट  लेबर  उनके  लिए  40  करोड़  रुपये

 एक  व्यापक  योजना  बनाने  जा  जो  कि  स्वागत  योग्य  बात  लेकिन  जहां  आप  यह  कह  सकें

 बहां  तो  ठीक  लेकिन  अज  हो  क्‍या  रहा  है  ?  सरकार  के  पास  इतनी  क्षमता  नहीं  हमारे  आदिवासी

 दूर-दूर  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  छोटे-छोटे  बच्चे  यहां  भाकर  जीवन-पालन  के  लिए  कालीन  उद्योग

 मे  काम  कर  रहे  अगर  आपने  उनको  उनको  वापिस  कर  दिया  कि  बच्चों  से  काम  नहीं  लिया

 जा  सकता  तो  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि सरकार  के  पास  उन  बच्चों  के  लिए  क्‍या  पोजना  है  ?

 बया  उनको  शिक्षा  और  उनके  माता-पिता  व  परिवार  के  भरण-पोषण  के  लिए  आपके  पास  क्‍या

 तरीका  है  ?  यह  एक  बड़ा  भारी  सवाल  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सस्ती  लोकप्रियता  में  कोई  कदम

 सरकार  न  उठाए  बल्कि  एक  व्यावहारिक  दुष्टिकोण  अपनाये  ।  हमारे  जिले  के  उन  बच्चों  को  जो  कि

 हजा  रो  की  संख्या  में  इन  कल-का  रखानों  में  काम  करते  खासकर  कालीन  उद्योग  में  काम  करते  उनको

 वहां  से  उठाकर  आप  उनके  मां-बाप  के  हाथ  वापिस  न  भेज  दीजिए  जिससे  वह  भूखे  बल्कि  आपको

 करना  यह  होगा  कि  जो  लड़के  वहां  से  आप  मुक्त  उनके  लिए  आप  रेज़िडेशियल  सकल
 खाने-पीने  और  उसकी  पढ़ाई  की  ध्यवस्था  करें  ओर  उनके  माता-पिता  के  हितों  की  भी  सुरक्षा  करनी

 होगी  ।

 ह

 यहां  से  उसकी  जांच  पड़ताल  स्थिति  साफ  कुछ  लड़के  वहां  से  निकाले  लेकिन

 पिछले  सन्न  में  एक  प्रश्म  हुआ  था  कि  क्या  मिर्जापुर  में  हजारों  बालकों  से  मजदूरी  कराई  जाती

 उससे  भी  बुरी  हालत  में  उनको  छोड़  दिया  बहां  पर  वह  10,  15  रुपये  मजदूरी  पाते  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  जब  इतने  व्यापक  पैमाने  पर  देश  में  वौंडेंड  लेवर  हैं  तो  आप  ऐसी  रयवस्था  एक
 सामंजस्य  स्थापित  करें  कि  देश  में  काम  भी  होता  रहे  और  उनको  मजदूरी  आप  कानून  ऐसा
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 बनायें  कि  उनकी  सुविधाएं  बढ़ती  लेकिन  आप  तो  उन्हें  वहां  से  मुक्त  कराने  के  नाम  पर  सस्ती

 लोकप्रियता  के  नाम  पर  उनको  हटा  देते

 हमारे  क्षेत्र  में  क्या  हुआ  है  ?  वहां  पर  किसानों  की  रीति-नीति  के  अनुसार  कुछ  मजदूरों  देने  का
 नियम  था  ।  यहां  के  अधिका री  वहां  उन्होंने  कहा  कि  इस  कानून  के  अन्तर्गत  इतना  रुपया  नहीं  आता

 वहां  पर  इससे  बड़े  छोटे  की  लड़ाई  हो  गई  ।  आपने  उनका  चालान  वहां  से  मजदूर  अलग

 हुए  और  आज  तक  भटक  रहे  आज  वहां  यह  हो  रहा  है  कि  वहां  क ेअधिकारी  और  दलाल

 अगर  बौंडेड  लेबर  नहीं  भी  हो  तो  भी  मजदूरों  से  लिखवा  लेते  हैं  कि  हम  मजदूरी  कर  रहे  हैं
 और  जो  ग्रान्ट  मिल  रही  है  उसे  वहां  के  अधिकारी  और  दलाल  आपस  में  बांट  लेते  हैं  और  वह  पैसा

 मजदूरों  के  पास  नहीं  पहुंच  पाता  है  ।

 इसलिए  जहां  आप  अनेक  कदम  उठा  रहे  हैं  तो आप  इसको  भी  देखें  ।  अभी  भी  कुछ  प्रदेश  की

 सरकारें  अपने  को  छिपाने  के  लिए  बॉडेड  लेबर  की  संख्या  नहीं  बताना  चाहती  हमारे  बगल  में  छोटा

 नागपुर  और  बिहार  के  हजारों  की  संख्या  में  मजदूर  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  आकर  काम  कर  रहे

 उड़ीसा  के  हमारे  आदिवासी  मजदूर  कई  प्रदेशों  मे ंजाकर  काम  करते  लेकिन  अगर  वहां  के  डिस्ट्रिक्ट

 मजिस्ट्रेट  से  पूछा  जाये  कि  यहां  बौंडेड  लेबर  है  या  तो  वह  कहते  हैं  कि  यहां  सब  ठीक

 यहां  ऐसी  समस्या  नहीं  आपने  बांडेंड  लेबर  ऐक्ट  बनाया  उसमें  अब  संशोधन  करने  जा  रहे
 लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  मशीनरी  प्रदेश  स्तर  पर  नहीं  है  जो  कि  उसे  आप  तो  केबल

 प्रदेश  सरकार  को  गाइ्ट-लाइंस  ही  देते  लेकिन  इस  बारे  में  कभी  नहीं  सोचते  कि  मजदूरों  के  हक  में

 जो  एक्ट  बना  उसका  पालन  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  इंसान  के  लिए  यह  बहुत  ही  खतरनाक  बात  रही
 यदि  आप  इसमें  सुधार  लाना  चाहते  हो  तो  हर  प्रदेश  में  आपकी  मशीनरी  रहनी  श्वास  कर

 उन  इलाकों  में  जहां  पर आदिवासी  और  हरिजन  मनदूरों  की  संख्या  काफी  अधिक  प्रात्रा  में  ह ैताकि  उन

 गरीबों  का  शोषण  न  हो  सके  ।

 आज  के  युग  में  तो यह  शोषण  अवश्य  खत्म  होना  चाहिए  ।  आशा है  हमारे  मंत्री  जी इस  ओर

 अवश्य  कदम  उठायेंगे  ।  इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  और  इस  बिल  का

 ज्लोर  समर्थन  करता  हूं  ।

 भ्ष्ढ्
 भ 6.36  भ०  प०

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा  के  बारे  में  वक्‍्तम्य

 विदेश  संत्रो  बो०  झ्रार०  :  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  महामहिम  जनरल  मुहम्मद
 जिया-उल-हक  इस  क्षेत्र  के  कई  देशों  की  सरकारी  यात्रा  से  लोटते  हुए  17  दिसम्बर  को  नई  दिल्‍ली  में
 भी  कुछ  देर  के  लिए  रुके  ।

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  तथा  हमारे  प्रधान  मंत्री के  पारस्परिक हित  के  विभिम्न  विषयों  पर
 बात  की  ।  थाते  काफी  सौहार्दपूर्ण  वातावरण  में  हुईं  ।
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 वाकिर्ताम  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा  फे  बारें  में  वक्‍्तथ्य  17  5:
 मजन+  AMT]

 बी०  झ्लार०  भगत ]

 दोनों  नेताओं  ने  दोनों  देशों
 के

 बीच  संबंधों  को  पूरी  तरह  सामान्य  बनाने  तथा  इसके  लिए
 आगामी  सप्ताहों  में  द्रतगति  से  सकारात्मक  तथा  संरचनात्मक  प्रयास  करने  के  लिए  अपने  दृढ़  निश्चय

 को  दोहराया  ।

 निम्नलिखित  निर्णय  लिए  गए  थे  :

 व्यापारिक  तथा  आर्थिक  सम्बन्धों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  समझौतों  पर  विचार  करने  के

 लिए  दोनों  देशों  के  विदेश  मंत्री  7  जनवरी  1986  को  इस्लामाबाद  में  मिलेंगे  ।

 एक  व्यापक  संधि  पर  थर्चा  करने  तथा  अन्य  विश्वास  पैदा  करने  वाले  उपायों  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  जनवरी  1986  के  तीसरे  सप्ताह  में  दोनों  देशों  के  विदेश  सचिव  इस्लामाबाद  में  बैठक

 करेंगे  ।

 भारत  पाकिस्तान  संयुक्त  आयोग  के  अन्तर्गत  चार  उपायोग  णनवरी-अंत

 आरम्भ  1986  तक  अपने  कार्यों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  भेंट  करेंगे  ।  अपने-अपने  विदेश  मंत्रियों  के

 नेतृत्व
 में  संयुक्त  आयोग  की  बेठक  1986  के  अन्त  में  होगी  ।

 दोनों  पक्षों  न ेएक  अनुवन्ध  पत्र  तैयार  करने  की  सहमति  व्यक्ति  की  है  जिसमें  दोनों

 इस  बात  का  वचन  देंगे  कि  वे  एक  दूसरे  के  परमाणु  प्रतिष्ठानों  पर  आक्रमण  न  हीं  करेंगे

 दो  देशों  के बीच  एक  सांस्कृतिक  समझौता  भी  होगा  ।

 उपरोक्त  सभी  उपायों  पर  हमारे  प्रधान  मंत्री
 की  पूर्वाद्ध  में  पाकिस्तान-यात्रा  के

 दोरान  पर  परमोत्कर्ष  रूप  से  विच्वार  किया  जायेगा  ।

 6.39  स०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  18  दिसम्बर  1985/27  प्रप्रहायण  1907

 के  ग्यारह  बजे  म०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सुब्रक  :  विन्ध्यवासिनी पैके  न्यू
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